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 [  प्रनुवाद  ]

 ग्रो०  एम०  जी०  सी०  पालिसी  हिट्स  शिपयाड  शीर्षक

 के  प्रन्तगंत  समाचार

 +41.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  तया  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  26  1985  के  स्टैंडर्ड
 ”

 मे  ओ०एन०  जी०

 सी०  पालिसी  हिटस  शिपयार्ड  सਂ  शीष॑क  के  अन्तगंत  प्रकाशित  हुए  सगाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  स्वदेशी  तट-दूर  आपूर्ति  पोतों  का

 अर्जेन  करने  की  अपनी  पहले  वाली  नीति  में  संशोधन  किये  जाने  के  कारण  कुछ  भारतीय  शिययाड़ों  में

 संकट  उत्पन्न  हो  गया

 यदि  तो  ये  जिन्होंने  तट-दूर  आपूर्ति  पोतों  के  लिए  विशिष्ट  रूप  से  तेल

 तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  क्रशादेशों  को  पूरा  करने  के  लिए  अपना  एक  संघ  बनाया  यह  समझने

 में  असमर्थ  हैं  कि यदि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  उन्हें  पुनः  क्रयादिश  नहीं  तो  वे  अपनी

 झतिरिकत  क्षमता  और  विशेष  सेवा  का  उपयोग  कैसे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थिति  क्या  है  ?

 नौबहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  प्रन्सारी

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  नीति  भारतीय  शिपयार्ड  से  स्वदेशी  तट-दूर  ब्ापूर्ति  पोतों  का

 अर्जन  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  तटदूर  आपूर्ति  पोतों  के

 निर्माण  का  क्रयादेश  भारतीय  शिपयार्ड  को  पहले  ही  दे  दिया  हालांकि  उनके  भविष्य  को  आवश्यकता

 को  चार्टरकिराए  द्वारा  पूरा  करने  की  योजना  बनाई  गई  भारतीय  शिपयार्डों  की  क्षमता  का  भारतीय



 मौखिक  उत्तर  25  1985

 कंपनियों  द्वारा  जो  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  फो  तट-दूर  आपूर्ति  पोत  चार्टर  किराए  पर  देने  का

 प्रस्ताव  करती  उनके  द्वारा  भारतीय  शिपयार्डों  को  क्रयादेश  देकर  किया  जां  सकता

 क्री  लक्ष्मण  मलिक  :  पिछले  सालों  के  दौरान  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  भारतीय
 शिपयार्डों  को  तट-दूर  आपूर्ति  पोतों  के  लिए  क्रयादेश  दिया  था  और  यह  भी  आश्वासन  दिया  था  कि

 ऐसे  पोतों  के  लिए  वह  आगे  और  आड््डर  देगा  ।  लेकिन  दस  बीच  उक्त  आयोग  ने  6  विदेशी  पोतों  का
 आयात  कर  मैं  जातना  चाहूंगा  कि  क्या  ऐसा  करने  से  अर्थात्  उक्त  आयोग  द्वारा  शिपयार्डो
 को  आगे  क्रयादेश  न  देने  से  कुछ  शिपयार्डों  खासकर  पूर्वों  क्षेत्र  के  शिपयार्डों  को  संकट  का  साथना
 करना  पड़ेगा  ?  यटि  तो  सरकार  इन  शिपयाड़ों  की  जिनकी  संकट  ग्रस्त  होने  की  सम्भावना

 सहायता  के  लिए  क्या  उपाय  फर  रही  है  ?

 श्री  जियाउरंहमान  भ्रन्सारो  :  मैं  अपने  उत्तर  में  कह  चुका  हुं  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग
 ने  देशी  शिपयाडों  स ेओ०  एस०  बी०  अर्थात्  ओ०  पी०  एस०  एस»  वी०  खरीदने  की  अपनी  नीति  में
 परिवर्तन  नहीं  किया  इन  चार  शिप्याड़ों  का संघ  1983  में  बना  था  ।  इसपे  पूर्व  ओ०  एस०  ब्री०
 तथा  ओ०  पी०  एस०  एस०  वी०  के  लिए  उक्त  आयोग  के  क्रयादेश  उनके  पास  संघ  बनने  के  बाद
 काफी  क्रयादेश  उन्हें  दिए  गए  तथा  इन  पोतों  के  स्वदेश  में  निर्माण  के  लिए  नावें  के  शिपयाड  से
 प्रौद्योगिकी  स्थानान्तरित  की  गई  थी  ।  लेकिन  इन  पोतों  की  भारी  भांग  होने  के  कारण  कुछ  आयात
 की  अनुमति  दे  दी  गई  और  विदेशी  शिपयार्डों  से  कुछ  पोत  खरादे  भी  मौजूदा  स्थिति  यह  है  कि
 आयोग  ओ«  एस०  वी०  तथा  एस०  एस०  वी०  की  खरीद  के  लिए  और  क्रथादेंश  नहीं  दे  रहा
 और  उसने  निर्णय  लिया  है  कि  वित्तीय  कठिनाइयां  होने  के  कारण  बह  पोतों  को  किराए  पर  लिया

 प्रो  सघ  दंडवते  :  ओ०  एस०  वी०  तथा  ओ०  पो  ०  एस०  एस०  वी०  का  क्या  अर्थ  हुआ  ?

 क्री  जियाउरंहमान  झन्सारी  :  ऑफशोर  सप्लाई  वैसल्स  तथा  ऑफशोर  प्लेटफार्म  कम  सपोर्ट
 सप्लाई  धैतल्स  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कभी-कभी  ऐसा  गलत  क।+  क्यों  करते

 |

 शी  जियाउरंहमान  अंसारी  :  स्थिति  यह  नीति  के  कारण  ही  उक्त  पोतों  की  मांग  निजी
 कम्पनियां  तथा  तिजी  उपक्रम  इनकी  खरीद  के  लिए  भारतीय  शिपयाईों  को  क्रय  देश  दे  सकते  हैं  और
 फिर  उन  पोतों  को  उक्त  आयोग  को  किराए  पर  दे  सकते

 भी  लक्ष्मण  सलिक  :  मैं  जानना  चाहता  हैं  कि  क्या  सरकार  ने  भारतीय  शिप्रयाड़ों
 की  समस्या  का  अध्ययन  किया  यदि  तो  इस  समय  इनकी  मुख्य  कठिनाइयां  तथा  प्रमुख  कारण
 क्या  हैं  तथा  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  उप|य  कर  रही  है  ?

 भी
 जियाउ  रहमान

 अंसारी  :  बात  है  कि  मुख्य  समस्या  क्रयादेशों  का  अभाव
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 जहां  तक  उबत  दोनों  प्रकार  के  पोतों  का  संबंध  विश्व  में  शिपयार्डों  के  ्रीच  भारी  प्रतिस्पर्धा  होने  के

 कारण  जिदेशी  शिपय।र्ड  अपने  पोत  ४हुत  कम  कीमतों  पर  बेच  रहे  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है
 कि  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  जिसका  मूल्यांकन  मूल्य  निर्धारक  करेंगे

 को  दिया  जाएगा

 तथा  शिपयार्डों  को  अब्लम्ब  देने  तथा  कीमतें  कम  करने  के  लिए  इस  30% HF  15  प्रतिशत  तेल  और

 प्राकृतिफ  गैस  आयोग  तथा  मंत्रालय  देगा  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  महोदय  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  पिछले  क्षुछ  सालों  से

 समानांतर  सरकार  के  रूप  में  काम  कर  रहा  वह  न  तो  मंत्री  भहोदय  की  और  न  ही  सरकारी  द्वारा

 लिए  निर्णयों  की  परवाट  करता  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वे  इससे  सहमत  हैं  ?

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मैं  अपना  प्रश्त  रख  रहा  मेरा  अनुरोध  है  कि  सत्र  के  अंतिम
 दिनों  में  तेत  तया  प्राकृतिक  गैस  आयोग  पर  एक  चर्चा  की  अनुमति  दी  औसतन  30  से  40  वर्ष
 को  आयु  वर्ग  के तकनीशियन  देश  के  लिए  संसाधनों  के  निर्माण  की  दिशा  में  काम  कर  रहे  हैं  और  उच्च
 अधिकारियों  का  रवंया  यह  है  कि बस  आयात  किया  जाए  और  इस  तरह  साल  दर  साल  देश  का  पैसा

 बाहर  जा  रहा  है  तथा  देश  को  हानि  हो  रही  मेरा  प्रश्न  यह  है  ********  यह  पेट्रोलियम  से  संबंधित

 नहीं

 प्रध्पक्ष  महोदय  :  मुंशी  अभी  तक  आपने  पंट्रोलियम  मंत्रालय  की  बाल  की  मैं  चाहता

 हूं  कि आप  कुछ  ऐसा  पूछें  जिसका  संबंध  इस  मंत्रालय  से  हो  ।

 भ्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मैं  वह  प्रश्न  पूछने  जा  रहा  हूं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  वह  प्रश्न  क्यों  पूछ  रहे  हैं  ?

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  बताता  हूं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इतता  घुमा  फिरा  कर  बात  क्यों  कह  रहे  हैं  ?

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंछी  :  इसका  परस्पर  संबंध  है  और  इस  बारे  में  मैं  पहले  ही  स्पष्ट  कर

 चुका  शिपया्ड  तथा  सट-दूर  ड्रिलिंग  के लिए  गोदियां  परिवहन  मंत्रालय  के  अन्तगंत  आती  हैं  जबकि
 अन्य  चीज़ें  पैट्रोलियम  मंत्रालय  के  इस  माभले  में  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  प्रश्न  यह  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  यद्टसव  है  कि  मंक्षगांव  डॉक  लिमिटेड  को  परियोजना  में  आधार
 शिपयाड्डों  को  स्वदेशी  तट-दूर  ड्रिलिंग  की  सहायता  से  काम  करमे  के  लिए  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस
 आपोग  के  लाईरोंसी  के  रूप  में  प्राधिकृत  किया  गया  था  और  ऐसा  करने  के  बाद  तेल  तथा  प्राकृतिक
 गैस  आयोग  ने  मंझगांव  डाक  लिमिटेह  पर  दबाव  डाला  कि  वह  इन  सभी  प्रस्तावों  की  उपेक्षा  कर  दे
 जो  उसने  पहले  तिष्यादित  किये  यदि  तो  क्या  मंत्रालयਂ  इसड्री  जाब  यही  मेरा

 प्रश्न  है  ।

 की  जियाउरंहमान  अंसारी  :  इस  प्रश्न  से  यह  पूरक  प्रश्त  नहीं  निकलता  यह  प्रश्न  मूलतः  तटदूर
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 पूत्तिपोतों  तथा  ओ०  पी०  एम्०  एस०  वी०  की  खरीद  से  सम्बन्धित  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेंस  आयोग
 की  नीति  में  परिवतंन  के  बारे  मे  इसका  अन्य  क्षेत्रों  से  संबंध  नहीं

 भरी  प्रिय  रंजन  दास  मुंझी  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  मंझगांव  डाक  लिमिटेड  को

 परियोजना  भाधार  पर  शिपयाड़ों  में  स्वदेशी  तटदूर  ड्रिलिग  की  सहायता  से  काम  करने  के  लिए  तेल

 तथा  प्राकृतिक  गंस  आयोग  के  लाईसेंती  के  रूप  में  प्राधिकृत  किया  गया  ओर  बाद  म॑  अर्थात्  अब
 उस  परियोजना  की  उपेक्षा  की  जा  रही  यह  बात  सच  है  या  नहीं  ”  आप  क्या  सोचते  हैं  कि उसका

 इससे  सम्बन्ध  नहीं  ऐसा  कंसे  हो  सकता  है  ?  आप  कहेंगे  कि  मुझ  मालूम  नहीं

 श्री  जियाउरहमान  अंसारी  :  मेरी  मुश्किल  यह  है  कि  प्रश्न  या  तो  पैट्रोलियम  मंत्रालय  का

 है  अथवा  रक्षा  मंत्रालय  का  क्योकि  मंक्षगांत्र  डाक  लिमिटेड  रक्षा  मंत्रालय  के  अन्तगंत  आता  मुझ  से

 अन्य  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  प्रश्न  का  जबाव  देने  की  आशा  कंसे  की  जा  सकती  है  ?

 श्री  तम्पन  थामस  :  मैं  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  का  उल्लेख  करना  चाहता
 तरकार  द्वारा  अपनाई  गई  मौजूदा  नीति  क  कारण  कोचीन  शिपयाड  में  वालाबंदी  हों  जाएगी

 अथबा  वह  बंद  हो  कोचीन  शिपयाई  भारत  के  महत्वपूर्ण  शिपयार्डो  में  से  यहां  75,000
 सी०  डब्ल्यू०  टी०  पोत  बनाए  जाते  है  ।  जहाजरानी  निगम  से  6  आडंर  मिले  हुए

 अब  वे  आईंर  रह  कर  दिए  गए  बाद  में  कोचीन  शिपयाड्  ने  सोचा  कि  उन्हें  तेल  तथा
 प्राकृतिक  गैस  आयोग  से  काम  मिल  जाएगा  ।  मैं  मजदूर  के  रूप  में  उनसे  सम्बद्ध  इन  ऋयादेशों
 को  प्राप्ति  क ेलिए  मैन  1983  में  एक  ज्ञापन  दिया  अब  इस  सरकार  ने  जागान  की  मित्सुई  कम्पनी
 को  4.2  करोड़  डालर  की  लागत  के  क्रयादेश  द  दिए  है  ।  इसस  एक  विदेशी  कम्पनी  का  भारत  मे  पदापंण
 हो  जाएगा  भौर  वे  लोग  यहां  की  तकनीकी  जानकारी  ले  जाएंगे  तथा  जहाजरानी  निगम  को  अनेक
 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  यह  पनप  नही  इस  समय  समाचार  पत्रों  तथा  देश  के
 जिस  हिस्से  में  हम  रहते  हैं  बहां  ये  समाचार  हैँ  कि  कोचीन  शिपयार्ड  बन्द  हो  वहां  करोड़ों
 रुपये  के  पूंजी  निवेश  के  बावजूद  कोई  काम  नही  श्रातक  बकार  बैठ  मै  मंत्री  जी  स  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  मामले  पर  दोबारा  विचार  करेंगी  और  यह  जहां  सम्भव
 वहां  हमारे  शिपयाडों  को  देगी  चाहे  वह  कोचोन  शिपयाड  हो  या  कोई  और  शिपया्ड  ।

 मैं  एक  बात  का  और  उल्लेख  करना  चाहता  हुं  कि  पोत-निर्माण  के  लिए  सरकार  ऋण  तथा
 भाधिक  सहायता  के  रूप  में  80%,  घनराशि  दे  रही  जब  ऋण  तथा  आर्थिक  सहायता  के  रुप  में
 80;८  धनराशि  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  दी  जा  रही  है  और  सरकारी  पंसे  से  ही  पोतों  का  निर्माण
 हो  रह  है  जब  तेल  टैंकर  तथा  तेल  वाहक  पोत  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  जो  कि  एक
 कारो  कम्पनी  है  के  अन्तर्गंत  लाए  जाते  हैं  तो  अपने  शिपया्डों  को  प्रोत्स  हन  दिया  जाना  क्या
 सरकार  इस  पहलू  पर  विभार  करेगी  ?  मेरा  प्रश्न  यह  है  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  जहां  तक  मुख्य  प्रश्न  का  सम्बन्ध  वह  देशी  क्षमता  से
 रिघित  यदि  देशो  क्षमता  उपलब्ध  हो  तो  उसका  इस्तेमाल  किया  जाना  इस  बात  पर  मैं
 माननीय  सदस्य  से  ज़रूर  सहमत  जहां  तक  कोचीन  शिपयाई  का  सम्बन्ध  है  उस  पर  इस  समय
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 विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  केवल  वही  चार  शिपयाड़ेਂ  **  *-

 भी  तम्पन  थामस  :  महोदय  विचार  हो  रहा  हमने  अर्थात्  कोचीन  शिपयार्ड  ने  200
 क  रोड  रुपये  उद्धत  किए  हैं  और  उस  पर  बातचीत  हुई  थी  **

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  मैं  उप्त  प्रश्न  का  उत्तर  दे  सकता  हूं  बशतें  कि  अलग  से  एक  प्रश्न

 पूछा  इस  समय  हम  केवल  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  नीति  तथा  तटदूर  पूति  पोज  तथा
 ओ०  पी०  एस०  एस०  वी०  के  निर्माण  के  लिए  संघ  बनाने  वाले  4  शिपयार्ड़ों  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  सु  दंडबत  :  उत्तर  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  उत्तर  संतोषजनक  नहीं  )

 श्री  तम्पन  थामस  :  उत्तर  संतोषजनक  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  विदेशी  एजेंसी  को
 पोतों  के  कऋ्रयादेश  देने  की  नीति  में  परिवर्तन  करने  प्र  विचार  भारत  में  आकर  उन्होंने  हमारे
 जहाजरानी  उद्योग  नुकसात  पहुंचाया  है  भोर  इससे  उभरने  का  हमारे  पास  कोई  रास्ता  नहीं  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  पर  दोबारा  विचार  विदेशी  कम्पनी  के  रहते  हमारी
 गिको  में  सुधार  नहीं  मेरी  शिकायत  यही  हमारे  पास  आधारभूत  सरचना  इस  नीति
 के  कारण  हमारी  आधारभूत  सरचना  भी  तहस-नहस  हो  गई  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडव्त  :  सीधा  ता  प्रश्न  है  अर्थात्  क्या  वह  पुनविचार  करेंगे  ?  क्या  पुनविचार
 नहीं  किया  जा  सकता  ?

 भरी  जियाउरंहमान  अंसारी  :  मन  नहीं  कहा  कि  पुनविचार  नही  किया  जा  धकता  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  इसके  कारण  वे  संकट  में  पड़  गए  **
 )

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :  मंत्रो  जी  आपको  इसका  जवाब  देना  चाहिए  ।  वे  यह  पूछ  सकते  है  कि  नोति

 पर  पुनविचार  किया  जा  सकता  है  या  नहीं  ?  इसमें  इतनी  धस्ती  दिखान  की  कोई  बात  नही  है  ।

 श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  यह  उपलब्ध  परन्तु  इसका  इस्तेमाल  नद्दीं  किया  जा  रहा

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  दृष्टिकोण  भी  द्वो  सकता  है  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  मैं  किसी  विवाद  में  नहीं  पड़ता  च।हृता  ।  इस  म।मल  पर  मोबहन
 भोर  परिवहन  मंत्रालय  की  नीति  बिल्कुल  निश्चित  है  कि  जहां  स्वदेशी  क्षमता  उपनब्ध  है  हम  उसका

 पथा  सम्भव  उपयोग  मान  लीजिए  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  कुछ  विशेष  प्रकार
 के  अल  पोतों  की  तुरन्त  आवश्यकता  है  और  उन्हें  स्वदेशी  साधनों  से  उपलब्ध  नहीं  कराया  जा  सकता
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 हमारे  पास  ऐसा  करने  की  अनुमति  देने  के  सिवाय  और  कोई  चारा  नहीं  है  ।

 और

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनसे  मिलकर  बातचीत  कर  सकते

 )

 श्री  तम्पन  थामस  :  वे  श्रमिकों  को  कैसे  रोजगार  देंगे  ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  दूसरा  प्रश्न  पूछिए  और  मैं  आपको  उसका  उत्तर  दिलवा  इस
 दोरान  वह  इसकी  पुनरीक्षा  कर  सकते  भगर  वह  कोई  राज  सहायता  दे  रहे  हैं  और  80  प्रतिशत  धन
 उपलब्ध  कराया  जा  रहा  है  तो  इस  पर  दूसरी  तरह  से  भी  प्तोच-विचार  किया  जा  सक्षता

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  वास्तव  विदेशों  से  जलपोत  खरीदने  की  अनमति  देते  समय
 इस  दृष्टिकोण  का  हमेशा  अध्ययन  किया  जाता  है  अर्थात्  स्वदेशी  पोत  निर्माण  कारखांनों  की  क्षमता
 का  अध्ययन  किया  जा  सकता

 दिल्ली  तथा  भ्रन्थ  नगरों  में  परिवहन  व्यवस्था  के  विकास  के  लिए
 परिवहन  निधि

 +  42.  श्री  बसुदेव  भ्राचायं*

 6  :  क्या  नौबहून  शौर  परिवहन  मंत्री
 ने

 फी
 श्रोबो०  एन०  रेड्डी  |

 वह्  ह्  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगेकि  :

 (%)  क्या  दिल्ली  में  परिवहन  व्यवस्था  के  विकास  के  स्थानीय  निकायों  के  अतिरिक्त निर्माण  और  आवास  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालयों  के  अंशद।न  के  द्वारा  एक  परिवहन निधि  बनाने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  अन्य  नगरों  में  परिवहन  के  विकास  के  लिए  भी  इसी  प्रकार  की  निधियां  बनाने  की
 सरकार  की  कोई  योजना  और

 यद्दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सोबहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  अंसाਂ  :  और
 दिल्ली  में  परिदहन  प्रणाली  के  विकास  के  लिए  7  1985  की  अन्तविभागीय  बैठक  में

 बाक्ष  और  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालयों  तथा  स्थानीय  निकायों  से  अंशदान  के  साथ
 संसाधनों  की  निधि  के  स्थापना  सम्बन्धी  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  था  |  आम  राय  यह  थी  कि  प्रत्येक
 सम्बन्धित  एजेंसी  प्रस्ताव  की  जांच  करेगी  और  आवास  ओर  निर्माण  मंत्रालय  को  अपनी  स्थिति
 बताएगी  जिसे  इस  निधि  का  परिचालन  करना
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 इस  सम्बन्ध  में  अब  सक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 (&)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्री  बसुवेव  प्राचार्य  :  वास्तव  में  यह  एक  अच्छा  प्रस्ताव  है  परन्तु  हमारे  देश  के  महानगरों
 की  परिवहन  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  पूर्ण  रूप  से  कारगर  परिवहन  व्यवस्था  की  आवश्यकता
 झौर  यह  तभी  सम्भव  है  अगर  परिवहन  व्यवस्था  की  योजना  उसे  क्रियान्वित  करने  एवं  प्रबन्धित
 करने  की  क्षमता  प्राप्त  कोई  समन्वय  एजेंसी  जिसकी  हमारे  देश  में  कमी  सरकार  द्वारा  गठित

 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  सहित  विभिन्न  समितियों  ने  इस  कमी  को  महसूस  किया  इस  बात
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  एक  सम्पूर्ण  परिवहन  थल  तथा  जल  परिवहन
 व्यवस्था  की  योजना  बनाने  उसे  क्रियान्वित  तथा  प्रबन्धित  करने  के  लिए  एक  संगटित  समन्वय  एजेंसी
 स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  ही  बताया  है  कि  कई  समितियों  ने  एक
 ऐसे  प्राधिकरण  की  सिफारिश  की  है  जो  इस  परिवहन  नीति  का  पूरा  जायजा  राष्ट्रीय  परिवहन
 नीति  समिति  ने  किसी  ऐसे  एकल  परिवहन  प्राधिकरण  का  गठन  करने  की  भी  सिफारिश
 की  थी  क्षेत्रीय  विकास  के  रूप  सभी  प्रकार  की  परिवहन  व्यवस्थाओं  की  पूर्ण  रूप  से  जिम्मेदारी
 ले  सके  ।  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  की  सिफारिश  सरकार  ने  स्वीकःर  कर  ली  फेवल  नगरीय
 क्षेत्रों  की  रेलवे  सेवाओं  को  इससे  अलग  रखा  गया  उपनगरीय  रेल  व्यवस्था  को  छो  इकर  अन्य  सभी

 प्रकार  के  परिवहन  व्यवस्थाओं  के  लिए  सरकार  ने  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बम्बई  में  कोई  सेवा  क्यों  नहीं  शुरू  करते  :

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  वे  चाहते  हैं  कि  हम  सिर्फ  ते  रते  रहें  ।

 श्री  बसुवेव  श्राचय॑  :  आपको  कलकत्ता  शहर  की  परिवहन  समस्या  के  बारे  में

 कारी  कलकत्ता  में  सड़क  के  लिए  स्थान  कैवल  6  प्रतिणत  है  जबकि  दिल्ली  में  पह  22  प्रतिशत

 बम्बई  में  यह  18  प्रतिशत  है  तथा  मद्रास  में  यहू  16  प्रतिशत  हमें  यह  नहीं  मालूम  कि  भूमिगत  रेलवे

 का  निर्माण  कब  तक  पूरा  आज  रेल  मंत्री  यहां  मौजूद  निर्धारित  तिथि

 1989  अब  एक  और  जोड़  दिया  गया  कि  घतराशि  उपलब्ध  रही  तो  इसे
 रित  तिथि  तक  पूरा  कर  दिया  जायेगा  ।'  अतः  कलकत्ता  शहर  की  समस्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कया

 सरकार  कलकत्ता  के  लिए  भी  उस  व्यवस्था  पर  विचार  करेगी  जिसकी  दिल्ली  के  लिए  परिकः्पना  की

 गई  विभिन्न  मंत्रालयों  की  सलाह  से  घनराशि  जुटाने  तथा  आवास  और  निर्माण  मंत्रालय  के

 माध्यम  से  उसे  क्रियान्वित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  कलकत्ता  शहर  पर  वहां  की  यातायात
 को  ध्यान  में  रखते  लागू  किया  जा  सकता  क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव को  कलकसा  शहर

 पर  भी  लागू  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 भ्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  धम्रस्याएं  न  केवल  इिल््ली  में  हैं

 अपितु  बम्बई  में  वहां  की  जनसंख्या  तथा  वाहन  संख्या--के  कारण  समस्या  और
 अधिक  गम्भीर  ओर  वास्तव  में  यह  अन्तर-विभागीय  बैठक  सिर्फ  दिल्ली  के  लिए  हुई  थी  क्योंकि

 7
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 परिवहन  सम्बन्धो  आवश्यकता  को  पूरा  करना  राज्यों  का  विषय  स्थानीय  नगर
 निगम  जैसे  स्थानीय  प्राधिकरण  मैट्रोपोलिटन  शहरों  की  परिवहन  प्रणाली  की  आवश्यकता  को  ध्यान

 में  रखते  हैं  ।

 हमने  दिल्ली  के  लिए  परिवहन  व्यवस्था  तथा  दिल्ली  के  विकास  से  सम्बन्धित  संगठनों  की

 बेठक  बुलाई  हमने  अभी-अमी  चर्चा  की  है  और  सहमति  व्यक्त  की  गई  यह  आमराय  थी  कि

 प्रत्येक  विभाग  तथा  मंत्रालय  अपने  प्रस्ताव  निर्माण  भौर  आवास  मंत्रालय  को  भेजेगा  और  फिर  उस  पर
 समग्र  रूप  से  विचार  किया

 जहां  तर्क  हमारा  सम्बन्ध  है  हम  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  वहां  ऐसी  समस्याएं  हैं  और  हम
 सिर्फ  दिल्ली  के  लिए  इन  मुद्दों  पर  सहमति  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  अन्य  शहरों  के  लिए
 राज्य  तरकारें  तथा  स्थानीय  निकाय  ऐसी  कोई  परिवहन  व्यवस्था  बनाने  में  लगे  हुए

 श्री  बसुवेव  भ्राचाय  :  परन्तु  उन्हें  धन  उपलब्ध  कराया  जाना

 |

 प्रध्यक्ष  महोदय  अभी  एक  नाम  और  अमिताभ  आपका  और  मेरा  हाथ  तो
 आधा  करने  से  भो  काफी  ऊंचा  है  फिर  आप  और  ज्यादा  ऊंचा  क्यों  कर  रहे  है

 श्री  प्मिताम  बच्चन  :  अभी  तो  मैं  बंठा  हुआ  हूं  सर  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 श्री  बो०  एन०  रेड्डी  :  इस  सम्बन्ध  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  कि  क्या
 पत्तनम  में  परिवहन  शुविधाएं  उपलब्ध  क  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
 ८
 हिन्दी  |

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  चूंकि  अब  जयपाल  जी  आ  गए  हैं  इसलिए  मैं  अमिताभ  को  बोलने  का
 मौका  देता  कहते  हैं  कि  बोलते  नहीं  हैं

 --
 )  क्योंकि  जयपाल  जी  को  ज्यादा  शिकायत

 अब  मैं  उसको  पूरा  कर  देना  चाहता

 भी  प्रमिताम  बच्चन  :  अध्यक्ष  ।

 [  प्रमुधाव

 ।

 भरी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  वह  फिल्मों  तथा  प्रश्नों  का  पिछला  बकाया  हिसाब  पूरा  कर
 रहे

 मैंने  उनकी  धष्पी  पर  कभी  कोई  एतराज  नहीं  किया  केवल  कांग्रेस  के  सदस्यों  ने  ही
 राज  किया
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 ]

 श्री  प्रसिताम  बच्चन  :  अध्यक्ष  भारत  वर्ष  में  एक  ऐसा  शहर  **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  जयपाल  जी  आ  गए  इसलिए  मैं  बचचत  जी  को  मौका  देता

 श्री  बालकबि  बरागी  :  अध्यक्ष  ये  तो  जयपाल  वे  तो

 भरी  भ्रसमिताम  बच्चन  :  अध्यक्ष  हमारे  भारतवर्ष  में  एक  ऐसा  शहर  है  जहां  कि

 बहन  व्यवस्था  अत्यन्त  ही  निराशाजनक  है  और  उस  शहर  का  नाम  है  इलाहाबाद  ।  अब  चूंकि  ट्रांसपोर्ट
 फण्ड  बनने  जा  रहा  तो  उस  फण्ड  में  से  बड़े  बड़े  शहरों  में  पैसा  खर्च  होने  के  बाद  जो  बचा-खू था  फण्ड

 उसमें  से  क्या  इलाहाबाद  में  परिवहन  व्यवस्था  को  ठीक  करने  के  लिए  पैस्षा  दिया  जाएगा  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  कह  रहे  बचा-खुचा  पहले  में  से  देंगे  ।

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  इलाहाबाद  हमको  बहुत  प्यारां  **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इलाहाबाद  बालों  के  मुतल्लिक  आपका  क्या  क्याल  है  ?

 श्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  वह  जहां  गंगा-पमुना  मिलती  वह  शहुर  जहां  बच्चन

 जी  की  मधुशाला  गूंज़ती  हो  ओर  वह  शहर  जहां  से  अमिताभ  बच्चन  जी  जैसे  एक  उम्दा  कलाकार

 निकले  वह  शहर  हमें  बहुत  अजीज  लेकिन  हमारी  मजबूरी  यह  :  हमारे  मुजामले  में  तो  यही

 तुम  तुम्हारे  चाहने  वालों  को  भी  हम  घाहें--'तो  हम  उस  शहर  को  भी  पसन्द  करते  हैं  नौर

 उस  शहर  के  रहने  वालों  को  भी  पसन्द  करते

 लेकिन  मजबूरी  जनाबेआला  यह  है  कि  बारह  ऐसे  शहर  हैं  जिनकी  आबादी  एक  मिलियन  से

 ज्यादा  ऐसे  मेट्रोपोलिटन  सिटीज  का  मसला  इतना  मुश्किल  पड़ा  और  जैसा  कि  मैंने  आपसे

 पहले  कहा  यहू  एक  स्टेट  सब्जेक्ट  हमने  तो  एक  शुरूआत  की  थी  कि  कोई  उससे  रास्ता

 उसका  नतीजा  यह  होगा  कि  दूसरी  स्टेट्स  के  लिए  भी  उससे  एक  राह  निकल  आएगी  और  शायद

 दूसरी  स्टेट्स  भी उस  तरफ  तवज्जुह  दें  और  उससे  वे  अपने  आपको  जोड़  लेंगी  ।

 जहां  तक  इलाहाबाद  का  सवाल  अभी  तो  हम  इन  बारह  शहरों  के  लिए  भी  कुछ  नहीं  कर

 था  रहे  इसलिए  हमारी  मजबूरी

 ]

 प्रो०  मज  दण्डबते  :  उनका  तात्पय  यह  है  कि  इलाहाबाद  की  आबादी  बढ़नी  चाहिए  ।

 क्री  जियाउरंहमान  अंसारी  :  जन्म  दर  बढ़ाकर  नहीं  परस्तु  स्थान  परिवर्तन  से  ।

 ओर  स्रली  देवरा  :  सभी  शहरों  की  सरकारी  परिवहन  व्यवस्थाओं  को  सरकार  द्वारा  आधिक

 सहायता  दी  जाती  है  परन्तु  इसके  लिए  कोई  समान  नीति  होनी  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानगा

 चाहता  हूं  कि  सरकार  डी०  टी०  सी०  को  कितनी  आर्थिक  सहायता  दे  रही  क्या  मन्त्री  महोदय  को
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 जानकारी  है  कि  एक  नाम  का  संगठन  है  जो  प्रतिदिन  45  लाख  यात्रियों  को  लाता  ले  जाता  है
 ओर  जहां  यात्रियों  की  लाइनें  नहीं  टूटती  कोई  यात्री  बिना  टिकट  यात्रा  नहीं  करता  है  और  100
 बसों  में  से  95  बसें  भीड़  क ेसमय  सड़कों  पर  चल  रही  होती  सरकार  मद्रास  तथा  बम्बई
 जैसी  अन्य  नगर  परिवहन  व्यवस्थाओं  को  आधिक  सहायता  देने  पर  विनार  क्यों  नहीं  कर  रही  है  ?

 श्री  जियाउरंहमान  प्रन्सारी  :  जेसा  कि  मैंने  पहले  नगरों  जिनमें  महानगर  भी

 शामिल  परिवहन  सुविधा  उपलब्ध  कराने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  केन्द्रीय  सरकार  ये

 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  कराती  हम  केवल  कोई  समस्या  आने  पर  उनकी  सहायता  व  रते  जहां
 तक  दिल्ली  का  सम्बन्ध  दिल्ली  को  एक  विशिष्ट  दर्जा  प्राप्त  है  क्योंकि  दिल्ली  शहर  के  लिए  मुख्य
 परिवहन  सुविधा  केवल  सड़क  परिवहन  है  जो  दिल्ली  परिवहन  निगम  बसों  द्वारा  संचालित  कर  रहा  है
 भौर  यह  निगम  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  अधीन  हम  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  आधथिक

 सहायता  नहीं  देते  बल्कि  हम  सिर्फ  ऋण  के  रूप  में  सहायता  देकर  उसे  प्रोत्साहित  कर  रहे  उसे  कोई
 आशिक  सहायता  नहीं  दी  जा  रही

 श्री  घी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  अध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  ने  भी  अभी  बताया  है  कि

 वहुन  समस्या  राज्य  का  विषय  परन्तु  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि अगर  बुनियादी
 ढांचे  की  समस्प्रा  को  हल  करना  राज्य  का  विषय  है  तो  इस  कार्यक्रम  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  हमारे
 पास  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  होनी  यदि  ऋण  के  रूप  धन  एकत्र  करने  या  किसी  अन्य

 उपायों  से  यह  प्रावधान  नहीं  किया  जाता  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  की  सहायता  के

 लिए  आगे  आना  ही  उदाहरण  के  लिए  हैदराबाद  शहर  की  स्थिति  बहुत  ही  विकट  वहां

 परिवहन  समस्या  बहुत  ही  विकट  है  और  वहां  बुनियादी  ढांचा  बिल्कुल  नहीं  इसलिए  यदि  हमें  धन
 दिया  जाता  यदि  हमें  ऋण  लेने  की  अनुमति  दी  जाती  है  तो  हम  अपनी  जिम्मेदारी  पर  ऋण  लेंगे  या
 फिर  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  काम  करना  मैं  मन्त्री  महोदय  से  इसी  मुद्दे  पर  विचार  करने  का

 अनुरोध  करता  हूं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाटी  ।  अगला

 श्री  ज्ञाताराम  नायक  :  मुप्ते  श्री  अमिताभ  बच्चन  के  आगे  बैठना  चाहिए  ताकि  आप
 मेरे  हाथ  को  देख  सकें  ।  मैंने  अपना  हाथ  पहले  उठाया  फिर  भी  उसके  बाद  सात  या  आठ  लोगों  को

 बोलने  की  अनुमति  दे  दी
 ह

 झध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  अगजी  बार  आप  यहां  बेठ  जाना  ।

 ]

 दिल्लो  विश्वविद्यालय  की  बो०  एड«  प्रवेश  परोक्षा  के  प्रश्त  पत्रों  का
 परीक्षा  से  पहले  पता  लग  जाना

 +*  43,  डा०  चयाशेलर  .
 0:  कया  क्षिक्षा  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 झो  सरफराज  झहमद  |)
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 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  बी०  एड०  प्रवेश  परीक्षा  के  प्रश्न  पत्रों
 की  बिक्री  हुई

 यदि  तो  प्रश्न  पत्र  बेचने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कार्रवाई  करने

 का  विचार

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इससे  पहने  भी  कई  अवसरों  पर  दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  कुछ
 अन्य  परीक्षाओं  के  प्रश्न  पत्रों  का  भी  पता  परीक्षा  से  पहले  लग  गया

 |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनराबृत्ति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 शिक्षा  सन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  28-29  1985  को  होने  वाली  बी०  एड०
 प्रवेश  परीक्षा  क  प्रश्न  पत्र  के  एक  अंश  का  पता  चल  गया

 कुलपति  ने  परीक्षा  सम्बन्धी  सामग्री  का  पहले  से  पता  चल  जाने  की  जांच  के  लिए  एक
 सदस्यीय  समिति  नियुक्त  की  है  जो  कि  गलती  के  लिए  उत्तरदायित्व  निर्धारित  करेगी  तथा

 चारात्मक  उपायों  का  सुझाव  देगी  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  अनुसार  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  परीक्षा  प्रश्न  पत्रों  का
 पहले  से  कोई  पता  नहीं  लगा  है|

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कुलपति  द्वारा  नियुक्त  जांच  समिति  से  यह  कहा  गया  है  कि  वह  ऐसे  उपचारात्मक  उपायों

 की  सिफारिश  करें  जिससे  कि  भविष्य  में  प्रश्न  पत्रों  का  पहले  से  पता  न  लग  सके  ।

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  मैं  मन््त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रश्न-पत्रों  के  बिकने  या
 उनके  आउट  होने  की  जो  धांधलियां  हुई  यह  तभी  शुरू  हुई  हैं  जब  विश्वविद्यालय  के  रजिस्ट्रार  के
 निजी  मित्र  वहां  परीक्षा  के  विशेष  अधिकारी  के  रूप  में  नियुक्त  हुए  ?  इससे  पहले  जैसा  मन््त्री  महोदय
 ने  बताया  कि  ऐसा  नहीं  होता  क्या  यह  सही  है  कि  यह  तभी  हुआ  जब  से  वह  थ्यक्ति  परीक्षा  के
 बिशेष  अधिका री  नियुक्त  हुए  और  जिनका  नाम  28  जून  के  जनसत्ता  अखबार  में  प्रकाशित  हुआ  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  :  इस  लीकेज  का  पता  28  जुन  के  सवेरे  चला  जबकि  इम्तहान  होने  वाला
 था  ओर  उसके  आधे  घण्टे  पहले  वाइस  चांसलर  के  पास  क्रुछ  विद्यार्थी  ये  पुराने  विद्यार्थी
 उन्होंने  एक  जी  रोक््स  कापी  उन्हें  दिखाई  कि  यह  पेपर  वहां  आने  वाला  उन्होंने  फौ  एन  एक  आदमी
 भेजा  और  पता  वाकई  उसमें  कुछ  मैटीरियल  ऐसा  इसलिए  उन्होंने  उस  इम्तहान  को
 कसिल  कर  दिया  ओर  एक  इन्क्वायरी  कमेटी  जो  इस  मामले  में  इन्बवायरी  कर  रही  यह
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 किसकी  जिम्मेदारी  इन्कवायरी  कमेटी  एस्टैबलिश  करेगी  और  मैं  समक्षता  हूं  कि  अभी  मेरा

 यह  कहना  कि  कोन  उसका  जिम्मेदार  ठीक  नहीं  होगा  जब  तक  कि  इन्कबायरी  कमेटी  इस  पर

 अपनी  रिपोर्ट  न  दे  दे  ।

 डा०  चमादोखर  लिपाटी  :  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  जित  छात्र  नेताओं  में  500  रुपये

 वर  प्रश्न  पत्र  खरीदकर  विश्वविद्यालय  के  वाइस  चांसलर  के  सामने  प्रस्तुत  उन्होंने  यह  भी

 आरोप  लगाया  कि  एम०  बी०  बी०  एस०  आदि  अन्य  कामशियल  कोसेज  की  परीक्षाओं  में  निरन्तर

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  इस  प्रकार  की  धांधलियां  कराई  जाती  हैं  ?

 यह  सही  है  तो  बया  इसके  लिए  सरकार  अपने  स्तर  पर  इसकी  जांच  कराने  के  लिए  सी०  बी०

 माई०  जैसी  रांस्थाओं  स ेविचार  कर  रही  है  ताकि  भविष्य  में  इस  तरह  की  धांधली  बन्द  की  जा

 सके  ।

 भरी  कृष्ण  खख्र  पनत  :  अध्यक्ष  एम०  बी०  बी०  एस०  के  एंट्स  एग्जामिनेशन  के  बारे  में  भी

 शिकायतें  रही  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  सही  है  कि  कुछ  वर्षों  से  तरह-तरह  की  शिकायतें

 आई  आज  कुलपति  से  मैंने  बात  की  पहले  सन्  1980-82  की  परीक्षाओं  के  सिलसिले  में

 धिश्वबिद्यालय  ने  एक  जस्टिस  भागंव  कमेटी  बनाई  थी  जिसने  कि  इसको  जांच  की  फिर

 राईजैशन  इंट्रोड्यूस  रिजल्ट  के  लिए  उसके  बाद  पिछले  साल  भो  कुछ  शिकायतें  जिसकी

 बजह  से  हाईकोर्ट  तक  मामला  गया  ।  आखिर  में  सारा  मन्यूअल  री-चे  किंग  एग्जामिनेशन  रिजल्ट  एम०

 बी०  बी०  एस»  के  लिए  इस  साल  भी  एम०  डी०  एम०  एस०  के  एंट्स  एग्जामिनेशन  के

 सिले  में  शिकायत  उसके  बाद  री-चकिंग  हुई  और  एम०  बी०  बी०  एस०  के  बारे  में  इस  साल  भी

 मैंने  पूछा  था  तो  उन्होंने  कहा  कि  कोई  शिकायत  नहीं

 श्री  सरफराज  प्रहमद  :  अध्यक्ष  जैसा  कि  मन्त्री  पहोदय  ने  कहा  कि  घी०  सी०  द्वारा

 इन्क्वायरी  कमेटी  बनाई  गई  इन्क्वायरी  कमेटी  बनती  इन्क्वायरी  होती  काफी  लम्बा  समय

 उसमें  लग  जाता  है  और  फिर  लोग  उसे  भूल  जाते  मैं  मन््त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 इसके  लिए  कोई  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ?  यदि  तो  देरी  करने  वाले  दोषी  अधिकारियों  को
 सजा  दें  और  यदि  नहीं  तो  क्यों  ?

 भ्रो  कृष्ण  चला  पन्त  :  अध्यक्ष  जो  पहले  वन  मेन  इन्क्बायरी  विश्वविद्यालय  ने  बेठाई
 उसने  एक  अन्तरिम  रिपोर्ट  दे  उसके  बाद  में  उसने  दूसरी  रिपोर्ट  एम०  बो०  बी०  एस०

 हानों  के  बारे  में  दन्नवायरी  कमेटी  बेठी  वह  दूसरी  बेठी  उन्होंने  रिकमेंडेशन  दी  और  उनमें  से  कुछ
 पर  एक्शन  हो  गया  और  बाकी  रिकमेंडेशन  को  तीसरी  कमेटी  को  दिया  जिसने  कि  अपनी
 रिशें  दी  वह  सिफारिशें  मेरे  पास  अगर  माननीय  सदस्य  कहें  तो  मैं  उसके  डिटेल्स  दे
 सकता

 शी  काली  प्रसाद  पांडेय  :  अध्यक्ष  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  परीक्षा  के  पर्चे  आउट
 होने  भौर  परीक्षा  परिणामों  में  गड़बड़ी  के  मामले  हर  वर्ष  आते  रहते  अनेक  कमेटियां  भी
 बेठाई  १रस्टु  उसकी  सिफारिशें  ओर  सुझाव  ताक  पर  रख  दिए  क्या  यह  सच  है  कि  बी०
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 एड़०  के  प्रश्न  पत्र  की  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  डीन  ने  पहले  से  फोटो  कार्पियां  बनवा  ली  थीं  ?  यदि

 हां  तो  क्यों  ?  क्या  सरकार  का  विचार  परीक्षा  को  दिल्ली  विश्वविद्यालय  से  लेकर  किसी  एक
 जनिक  निकाय  को  सौंपने  का  है  ताकि  धांधली  समाप्त  की  जा  सके  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  अध्यक्ष  मैंने  देखा  कि  दिल्ली  विश्वविद्यालय  ने  काफो  तत्परता  से
 इस  पर  काय  किया  |  जब  सवेरे  वाइस  चांसलर  को  इम्तहान  के  आधे  धण्टे  पहले  पता  चला  कि  इस
 तरह  कौ  जैरोक््स  कापियां  विद्यार्थियों  के  पास  हैं  तो  फौरन  उन्होंने  उसे  कैंसिल  कर  दिया  ।  फिर  से

 इम्तहौन  उन्होंने  नये  सिरे  से  करवाये  और  कमेटी  फिर  उस  पर  कार्यवाही  मैं  नहीं
 समझता  कि  इसमें  विश्वविद्यालय  ने  कोई  कमी  इस  तरह  की  दिखाई  हो  ।  जो  एक  दूसरी  अच्छी  बात  है
 वह  दिल्ली  यूनिवर्सिटी  में  री-चेकिग  का  प्रावधान  री-चैकिग  की  वजह  से  अगर  कभी  भी  कोई
 शिकायत  हो  तो  कोई  भी  विद्यार्थी  उनके  पास  जा  सकता  है  ।  इसमें  कुछ  धांधलियां  पकड़ी  भी  गई  हैं  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  स्वस्थ  परम्परा  और  प्रावधान  हज़ानें  लड़के  हर  साल  इम्तहानों  में
 बैठते  जो  इम्तहान  होंगे  उसमें  गड़बड़ी  हो  सकती  हैं  और  वह  हुई  भी  लेकिन  अगर  विश्वविद्यालय
 सतर्क  रहे  तो  हमको  इस  विश्वविद्यालय  का  समर्थन  करना  चाहिए  ।

 ]

 श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  प्रश्न  पत्रों  का  पहले  पता  चल  जामे  तथा  छात्रों  द्वारा
 विश्वविद्यालय  परीक्षाओं  में  बड़े  पंमाने  पर  नकल  करने  की  लगातार  खबरें  आती  र  हती  हैं  ।  कतिपय
 विश्वविद्यालय  बहुत  ही  सख्त  परन्तु  कुछ  विश्वविद्यालय  ऐसे  नहीं  बिहार  में  छात्रों  द्वारा
 परीक्षाओं  में  अनुचित  व्यवहा  र  किए  जाने  पर  उन्हें  2  वर्ष  का  कठोर  कारावास  का  दण्ड  देने  सम्बन्धी
 दण्डित  कानून  पारित  किथा  गया  शुरू  में  इसका  कुछ  असर  हुआ  था  परन्तु  अब  बड़े  पैमाने  पर  नकल
 करना  एक  सामान्य  बात  हो  गई  ऐसी  घटनाओं  की  खबर  दूसरे  विश्वविद्यालयों  के  बारे  में  भी
 मिल  रही  कया  भारत  सरकार  ऐसी  बातों  को  रोकने  के  लिए  कुछ  कठोर  उपाय  करेगी  ?

 श्री  कृष्ण  जन्द्र  पन्त  :  शिक्षा  प्रणली  की  जांच  करते  समय  हम  इस  पर  विचार  परन्तु
 बुनियादी  तोर  मेरे  विचार  एक  समस्या  यह  है  कि  परीक्षाओं  में  वर्तमान  मूल्यांकन  तथा

 करण  की  प्रणाली  से  केवल  विद्यार्थियों  की  स्मृति  की  होती  हमारी  समूची  सामाजिक
 प्रशासनिक  तथा  अन्य  बातों  पर  हमारे  सोचने  की  प्रवृत्ति  ऐसी  है  कि  एक  बार  किसी

 विद्यार्थी  को  कोई  श्रेणी  या  कुछ  चिह्न  मिल  जाता  है  तो  वह  उसके  प्रतिकूल  बन  जाता  वह  उसके
 सारे  जीवन  के  लिए  कलंक  बन  जाता  परीक्षा  शायद  ऐसी  परख  बन  गई  हैं  जिस  में  विद्यार्थी

 की  बोध  शक्ति  की  परख्व  के  बजाय  उसकी  स्मृति  की  परख  को  जाती  यह  मुद्दा  जरूरत  से  अधिक

 महत्त्वपूर्ण  बन  गया  परन्तु  कोई  सरल  विकल्प  उपलब्ध  भी  तो  नहीं  कुछ  लोग  राष्ट्रीय  परीक्षा

 का  सुझाव  देते  उसमें  भी  खामियां  कुछ  कम्प्यूटर  प्रणाली  लाने  4।  सुझाव  दे  रहे  मैंने

 अभी  आपको  बताया  कि  कम्प्यूटर  के  कार्य  में  किस  प्रहार  की  गलतियां  होती  ओर  फिर  मानवीय

 मुद्दा  है  जो सभी  जगह  मूल्य  हास  से  सम्बन्धित  है  यद्यपि  निजी  तौर  पर  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  शिक्षा

 प्रणाली  पर  इस  बात  की  जिम्मेदारी  है  कि  मूल्यों  के  इस  छास  को  ठीक  करने  की  कोशिश  की

 फिर  यह  एक  धीमी  प्रक्रिया  है  ओर  इसके  अचानक  प्रभावी  होने  क्री  भाशा  नहीं  की  जा
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 सकती  ।  यह  एक  विकट  समस्या  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  ऐसा  करने  के  लिए  तत्पर  रहना

 चाहिए  ।  अन्यथा  कैंसर  की  भांति  यह  हमारी  सम्पूर्ण  प्रणाली  में  व्याप्त  हो

 बिजली  उत्पादन  का  लक्ष्य

 *44.  श्री  सह्येरद्र  नारायण  सिह  ]
 ५  :  क्या  सिचाई  श्लौर  विद्युत  मन््त्री  यह  बताने  की

 श्री  इख्रजोत  ग॒प्त
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  योजना  के  अतिरिक्त  बिजली  उत्पादन  के  लक्ष्य  में  भारी  कमी  आई

 यदि  तो  क्या  इसके  परिणामस्वरूप  सातवीं  योजना  के  अन्त  में  बिजली  का  अभाव
 बना

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 (%)  क्या  सरकार  को  उक्त  योजना  अवधि  में  इसकी  क्षमता  के  उपयोग  में  सुधार  होने  की

 आशा  है  ?  ॥॒

 बिश्लृत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  प्ररुण  :  सातवीं  योजना  में  लगभग  22,245
 मेगावाट  की  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  प्रतिप्ठापित  करने  का  प्रस्ताव  इस  लक्ष्य  में  कटोती  करने

 की  संभावना  नहीं  है  ।

 ओर  विद्युत  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  जा  रहे  इन
 उपायों  में  यह  सुनिश्चित  करना  शामिल  निर्माणाधोन  परियोजनाओं  को  समयानुसार  पूरा
 लाइन  हानियों  को  क्षमता  समुपयोजन  में  सुधार  ऊर्जा  संरक्षण  और  प्रभावकारी  मांग

 प्रबन्ध  ।  एक  व्यापक  नवीकरण  ओर  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  है  जो  कि  वतंमान

 ताप  विद्युत  केन्द्र  के  विद्युत  उत्पादन  में  सुधार  करने  में  सहायक  होगा  ।

 हां  ।

 श्री  ई०  भ्रय्यप्पु  रेड्डी  :  प्रश्त  संख्या  54  भी  इसी  से  सम्बन्धित  इसे  भी  इसी  के

 साथ  ले  लिया  जाए  !  दोनों  का  पारस्परिक  सम्बन्ध  है  ।

 हरध्यक्ष  महोदय  :  हम  उसे  बाद  में  श्री

 श्री  सल्येन्द्र  तारायण  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  उस  प्रस्ताव  के  बारे  में  जानना  चाहता
 जो  मन्त्रालय  द्वारा  योजना  आयोग  के  प|स  सातवीं  योजना  के  दोरान  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  सम्बन्धी

 भेजा  गया

 उत्तर  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  दिः  सरकार  मे  22,245  मेगाबाट  बिजली  क्षमता  बढ़ाने
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 का  निर्णय  किया  है  !  छठी  योजना  के  दौरान  19,000  मेगावाट  का  लक्ष्य  था  और

 केवल  14000  मेगावाट  का  लक्ष्य  प्राप्त  इसके  ऐसा  लगता  हमें  प्रत्ति  वर्ष  4000

 मेयाबाट  की  श्रमता  बढ़ानी  गत  30  वर्षों  के दौरान  यह  लक्ष्य  बिल्कुल  भी  प्राप्त  नहीं  किया

 गया  किस  आधार  पर  यह  महसूस  करते  हैं  कि  यह  22.245  मेगावाट  की  अतिरिक्त

 क्षमता  प्राप्त  कर  लेगें  ?  यह  कहा  गया  है  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  वर्तमान  परियोजनाएं
 समय  पर  पूरी  हो  कुछ  उपाय  किए  गये  वह्  विशिष्ट  उपाय  कौन  से  हैं  ?  वे  परियोजनायें

 कौन  सी  हैं  ?  आप  उनकी  बढ़ती  हुई  लागत  को  कैसे  कम  करेंगे  ?  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  बिहार  की

 कई  उदाहरण  के  तौर  पर  ज॑से  कटी  ताप  विद्युत  तथा  कोयलंफारों  की

 लागत  में  100  से  200  प्रतिशत  तक  वृद्धि  हुई  इस  बढ़ती  लागत  को  कम  करने  तथा  इन
 योजनाओं  को  समय  पर  पूरी  करता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आपके  प/स  कोन  कौन  से  विशिष्ट

 उपाय  हैं  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  बिजली  की  पारेषण  हालति  को  घटाने  के  लिए  आप  वन  से
 ठोप्त  उपाय  कर  रहे  क्योंकि  हमारी  जानकारी  है  कि  बिजली  की  पारेषण  हागि  20  प्रतिशत  तक

 पहुंच  गई  है  और  यह  बिजली  की  चोरी  तथा  तकनीकी  कठिनाइयों  की  बजह  से  मन्त्री  महोदय  हमें
 विशिष्ट  रूप  से  बतायें  कि  उनका  कौन  से  विशेष  उपाय  करने  का  प्रस्ताव

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  ही  तम्बा  है  ।

 श्री  ग्ररुण  नेहरू  : जब  बिहार  तथा  बंगाल  के  माननीय  सदस्य  प्रश्न  करते  हैं  तो  मेरे  लिए
 उनका  उत्तर  देना  कठिन  हो  जाता  है  |  दोनों  ही  मामलों  में  वहां  की  परियोजनाओं  में  अधिकतम

 विलम्ब  हुआ  आज  की  स्थिति  कार्य  दल******  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग  कीजिए  ।

 )

 श्री  प्ररुण  नेहरू  :  लगभग  30,595  मेगावाट  क्षमता  बढ़ाने  का  हमारा  प्रस्ताव
 योजना  आयोग  ने  अभी  तक  22,245  मेगावाट  क्षमता  की  मंजूरी  दी  योजना  आयोग  के  साथ
 अभी  भी  बातचीत  चल  रहीं  हमारी  अतिरिक्त  क्षमता  गैस  टरवाइन  के  रूप  में  होगी  जिन्हें  हम
 लगा  रहे  हैं  और  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  22,245  मेगावाट  के  आंकड़े  अभी  स्थिर  आंकड़े  हैं  ।  हम  अभी
 कोशिश  कर  रहे  ठ्िपक्षीय  वित्त  पोषण  के  लिए  हम  विभिन्न  पन-विद्यूत  परियोजनाओं  पर  प्रयास
 कर  रहे  और  फिर  हमें  विश्वास  है  कि  हमारी  बिजली  की  क्षमता  22,000  मेगावाट  तथा  5  0,000
 मेगावाट  के  बीच  आ

 विद्युत  परियोजनाओं  के  बारेमें  मैं  स्पष्ट  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  योजना  में
 किसी  भी  केन्द्रीय  विद्यूत  परियोजना  में  देरी  नहीं  होगी  ।  अधिकांश  परियोजनाएं  समयानुकूल  चल  रही

 राज्यों  की  समस्या  आ  रही  यदि  आप  व्यक्तिगत  उदाहरण  तो  मैं  दे  सकता
 तापीय  परियोजना  5  या  6  वर्ष  में  पूरी  हो  जानी  चाहिए  थो  उसमें  से  बर्ष  लग  रहे  जो
 पन-बिजली  परियोजना  7  से  वर्ष  के  अन्दर  पूरी  हो  जानी  चाहिए  उसमें  से  वर्ष  तक
 समय  लगने  की  संभावना  इस  समय  हम  वर्ष  और  में  लिए  4000  से
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 हल

 रहती  है  मौर  वह  मूल  राशि  जो  लगभग  68,000  करोड़  रुपये  की  थी  अब  घटाकर  35,000  करोड़
 रुपये  कर  दी  गई  है  ?  अर्थात  इसमें  50  प्रतिशत  की  कटौती  की  गई  यदि  यह  सच  तो  मंत्री

 महोदय  के  इस  विश्वास  का  क्या  आधार  है  कि  योजना  के  अन्त  में  वास्तविक  अतिरिक्त  क्षमता  केवल

 22,000  मैगावाट  ही  नहीं  बढ़ेगी  वरन  उससे  कहीं  अधिक  बढ़  जाएगी  ।

 यह  प्रश्न  केवल  बिजली  की  कमी  नहीं  है  अपितु  इस  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  और  विभिन्न  राज्यों
 में  बिजली  की  उपलब्धता  में  भी  भारी  अन्तर  सातवीं  योजना  जैसी  समग्र  योजना  जो  बहुत  ही
 महत्त्वाकांक्षी  योजना  है  चाहे  वह  गेर  सरकारी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  दे  रही  हो  या  सरकारी  क्षेत्र  को  इससे

 मुझे  इस  समय.कोई  सरोकार  नहीं  है  ।

 भरो  प्रानन््द  गोपाल  मुखोपाध्याय  :  यह  संयुक्त  क्षेत्र  को  दी  जानी  चाहिए  ।

 श्री  इन्रजीत  गुप्त  :  जी  ऐसा  हो  सकता  आप  जो  चाहें  +र  सकते  संयुक्त  क्षेत्र  को

 ही  क्यों  दिया  जाए  ?  ठीक  विद्युत  को  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  भी  दिया  जा  सकता

 श्री  प्रानन््द  गोपाल  मलोपाध्याय  :  संयुक्त  क्षेत्र  का  रास्ता  तो  आपने  ही  पश्चिम  बंगाल  में
 दिखाया

 श्री  इनाजीत  गुप्त  :  किसी  भी  क्षेत्र  को दिया  जाय  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  मुखर्जी  को

 उतनी  ही  चिंता  होगी  जितनी  पश्चिम  बंगाल  के  अन्य  लोगों  को  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  पर  मांग  और  पूर्ति  में  अन्तर  बढ़  मांग  मधिक

 होगी  |  आपने  मांग  और  उपलब्धता  के  थोच  आज  जो  भन्तर  बढ़ा  दिया  है  वहु  योजना  की  समाप्ति  पर

 भी  बना  यद्दि  वह  बढ़  जाता  है  तो  यह  हमारी  आयोजना  का  दुर्भाग्य  होगा  ।  इस  अन्तर  को  कम
 किया  जाना  बहुत  अधिक  तो  कम  नहीं  किया  जा  सकता  है  किन्तु  यह  अन्तर  कम  होना

 यह  अन्तर  बढ़ना  नहीं

 मैं  यह  जानना  हूं  कि  अद्येतंन  अनुमान  क्या  है  क्योंकि  अन्ततोगत्वा  देश  का

 पूर्ण  विकास  उद्योग  कृषि  और  आगे  जो  कुछ  विकास  होने  वाला  वह  सब  बिजली  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर  करता  है  उसके  बिना  कुछ  भी  सम्भव  नहीं

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  इतना  जानना  चाहता  हूं  कि  जिस  राष्ट्रीय  प्रिड  की  हम  लोग  कई  बार
 बात  कर  चुके  उसको  कार्यान्वित  करने  में  क्या  कठिनाई  क्या  राज्य  सरकारें  इसमें  बाधक  हैं  ?
 क्या  कोई  पारस्परिक  द्वेष  या  ईर्षा  है  जिसके  कारण  राज्य  सरकारें  राष्ट्रीय  ग्रिड  के  लिए  बिजली  नहीं
 देना  चाहती  ?  क्या  बात  है  !  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  ब।त  स्पष्ट  रूप  से  क्यों  नहीं  कही
 गई  है  कि  अगले  पांच  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  प्रिड  की  स्थापना  की  जाएगी  ?  मैं  उनसे  यही  पूछना
 चाहता  हूं  ।

 श्री  ध्रदण  नेहरू  :  माननीय  ५दस्य  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  यो  जना
 में  विद्युत  मंत्रालय  के  लिए  राशि  आवंढन  में  भारी  कदौती  की  गई  ज॑सा  कि  मैं  कह  भुका
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 इससे  चालू  सातवीं  योजना  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  अधिकतम  कटी  उन  परियोजनाओं  में

 की  जा  रही  ज़ो  आठवीं  योजना  में  चालू  इस  समय  मोटे  तौर  पर  हम  उन  800  मेगावाट

 बिजली  से  8  योजना  आरम्भ  करेंगे  क्योंकि  जैसाकि  आपको  पता  है  कि  किसी  भी  तापीय  बिजः  न्रीषर

 का  निर्माण  काल  5  से  7  वर्ष  और  पन-बिजली  परियोजना  का  7  से  किसी  वर्ष  तक  का  होता  तब

 निर्माण  मैगाबाट  को  कम  करके  4200  मैगाबाट  कर  दिया  गया  यह  वास्तव  में  सबसे  अधिक

 कटौती  है  ।

 दूसरा  क्षेत्र  पारेषण  और  वितरण  का  है  जिसमें  सबसे  अधिक  कटौती  की  गई  हमने

 22,000  मैगावाट  बिजली  का  प्रस्ताव  किया  था  लेकिन  हमें  केवल  8,800  मै०  जा०  बिजली  मिल

 रही

 इन  सभी  बातों  के  समग्र  प्रभाव  के  फलस्थरूप  हमारा  आज  अनुमान  यह  है  कि  इसके  दो  पहलू
 एक  है  उत्पादन  पहल  और  दूसरा  बिद्वलली  के  वितरण  भौर  पारेषण  का  पहलू  हमारा  अनुमान

 है  कि  अधिकांश  राज्यों  में  पारेषण  प्रणाली  की  कठिनाई  है  ।  जब  तक  मौजूदा  परियोजनाएं  चलती  रहती
 भौर  जब  तक  22,000  मैगावाट  बिजली  की  क्षमता  बरकरार  तब  तक  ये  प्रभावित  नहीं

 होगी  ।  किन्तु  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  कि  यदि  हमें  रुपया  नहीं  दिया  गया  तो  हमारी  सभी

 गह  परियोजनाएं  इससे  प्रभावित  होगी  ।

 भरी  इन्प्रजीत  गुप्त  :  इस  समय  अन्तर  तो  है  ही  ।

 भरी  प्ररुण  नेहरू  :  मैं  उसी  मुह  पर  आ  रहा  इस  समय  अन्तर  लगभग  5,000-7000  मै  ०

 वा०  का  यदि  हम  22,000  मै  वा०  पर  दृढ़  रहेंतो  यह  अन्तर  नहीं  किन्तु  मेरा
 विचार  है  कि  संयन्त्र  भार  अनुपात  में  वृद्धि  होने  क ेकारण  सातवीं  योजना  अवधि  में  यह  अन्तर  कम

 हो  जाएगा  ।  यदि  संयन्त्र  की  बिजली  भार  अनुपात  का  भौसत  लिया  जाए  तो  अप्रैल-मार्च  की  अवधि  में

 हमारे  पास  कुल  मिलाकर  50,000  मैंगावाट  बिजली  थी  और  तो  तथा  इस  बषं

 फरवरी  और  मार्च  के  महीनों  बिजली  का  रिकार्ड  उत्पादन  हुआ  किन्तु  इस  वर्ष  हमारे  पाम  औसतन

 53,000  से  54,000  मै०  वा  बिजली  रही  एक  45000-50000  मैगाव्राट  क्षमता  वाले
 अतिरिक्त  संयंत्र  भार  से  2500-3000  मैगाबाट  अतिरिक्त  बिजलो  पैदा  होने  मेरे  विचार  से
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजवा के  अन्त  तक  बिजली  की  कमी  बहुत  अधिक  नहीं  किन्तु  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  भारी  कठिनाइयां  पैदा  हो  जाएंगी  क्योंकि  ये  सभी  परियोजनाएं  अब  शुरू  की

 जाएंगी  और  यदि  हमारे  पास  धन  का  अभाव  रहा  तो  भआाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  हम

 योजनाएं  आरम्भ  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 भी  इन्त्रजीत  गुप्त  :  राष्ट्रीय  स्रिड  का  क्या  रहा  ?

 ओर  ध्रण  नेहरू  :  समस्या  यही  है  कि  हमारे  पास  धन  नहीं  है  ।

 कुमारी  डी०  के०  तारा  देथी  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  कण  सरकार  ते

 दूरदराज के  क्षेत्रों  की लाभाग्वित  करने  की  इष्टि  से  माइक्रों  मिनी  पन-बिजली  योजनाओं  के  विकास

 दूरदराज
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 पर  अधिक  जोर  दिया  है  ?  यदि  तो  कर्नाटक  में  ऐैसी  कितनी  योजनाएं  चालू  की  जाएंगी  और  उा

 योजनाओं  के  क्या  नाम  हैं  ?

 भी  झरण  नेहरू  :  यह  मामला  अभी  तक  योजना  आयोग  के  विचाराधीन  समग्र  रूप  से

 निश्रियों  की  कमी  है  ।  हमने  कुछ  योजनाएं  दी  थीं  किन्तु  उन्हें  स्वीकृति  नडों  दी  गई

 भरी  दिग्विजय  सिंह  :  जहां  तक  मौजूदा  तापीय  बिजलीघरों  का  सम्बन्ध  है  उनकी  आम  समस्या

 यह  है  कि  उनसे  धघुआं  बहुत  निकलता  है  और  प्रदूषण  की  समस्य।एं  पैदा  रही  मैं  समझता  हूं  कि

 मौजूदा  तापीय  बिजलीघरों  में  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्रेसिपिटेट्स  लगाने  क ेलिए  लगभग  200  करोड़  रुपये

 बी  राशि  आवंटित  की  जानी  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  यह  राशि  पर्याप्त  होगी  या  नहीं  ।  मैं  यह
 भी  नहीं  कह  सकता  कि  यह  राशि  स्वीकृत  भी  की  गई  है  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के

 जिर  सरकार  की  क्या  योजना  है  कि  इन  मौजूद  तापीय  बिजलोघरों  जिनमें  से  दो  दिल्ली  में  ही  हमारे
 सापने  विद्यमान  हैं  और  शेष  सारे  देश  में  फैले  हुए  हैं  इलैक्ट्रोस्टेटिक  प्रेसिपिटेटर्स  लगाने  के  लिए
 पर्याप्त  धनराशि  स्वीकृत  की  जाए  ताकि  इस  खतरे  से  बचा  जा  सके  ।

 श्री  ग्ररुण  नेहुरू  :  बास्तव  उन्हें  पर्याप्त  धन  मिलेगा  ।

 श्री  प्रताप  मान  शर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मम्त्री  जो  से  जानना  चाहता  हूं
 आपने  अपने  जवाब  में  बतलाया  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  गैस  पर  आधारित  पावर  प्लांट्स  लगाए

 क्या  हमारे  बम्बई-हाई  से  जो  नेचुरल  गस  मिल  रही  है  वह  इतनी  ज्यादा  मात्रा  में  उपलब्ध  है  कि

 गंत  पर  आधारित  उर्वरक  का  रखानों  क ेअलावा  गैस  पर  आधारित  पावर  प्लांट्स  लगाए  जा  सकते
 इनमें  कितनी  गंस  का  खर्चा  होगा  और  कितनी  अतिरिक्त  क्षमता  पावर  प्लांट्स  को  स्थापित  को

 जाएगी  ?

 भरी  ध्रण  नेहरू  :  इसके  लिए  मुझे  अलग  से  सूचता  देने  की  आवश्यकता  होगी  ।

 ]

 राज्यों  में  मए  फेसीय  विज्ञालय  लोलना

 #  45.  भी  कृष्ण  इस  सुल्तानपुरी  :  क्या  शिक्षा  मरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि किन-कित

 राज्य  सरकारों  ने  अपने  राज्यों  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  जाने  की  मांग  की  है  ?

 शिक्षा  संत्रो  कृष्ण  चश  :  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  र  निम्नलिब्वित  राज्य

 सरकारों/राज्य  सरकार  के  निकायों  ने  अपने  राज्यों  में  नये  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का
 प्रस्ताव

 किया
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 (1)  असम

 (2)  बिहार

 (3)  हिमाचल  प्रदेश

 (4)  केरल

 (5)  मेघालय

 (6)  मध्य  प्रदेश

 (7)  उड़ीसा

 (8)  राजस्थान

 (9)  उत्तर  प्रदेश

 भरी  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  यह  जो  मांग

 इसकी  पूर्ति  कब  तक  की  जाएगी  ?

 श्री  कृष्ण  चंद्र  पंत  :  मांग  तो  बहुत  अधिक  सिविल  सैउ्टर  से  डिफेन्स  सेक्टर  से  भी  है
 भोर  प्रोजेक्टर  सेक्टर  से  भी  है  और  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  मांग  बढ़ती  जाती  है  और  इतना  पैसा  नहीं
 है  कि  सबकी  पूतति  की  जा  सके  ।

 भी  कृष्ण  दत्त  सुल्तागपुरी  :  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  शिक्षा  का  जो  प्रसार  वह  बहुत  कम  है  और  जब

 कहीं  साक्षात्कार  होता  तो  हमारे  बच्चे  उसमें  पीछे  रट  जाते  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से यहु  जानना

 चाहूंगा  कि  हिमाचल  उर.र  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्र  और  इसी  तरह  से  नागालंड़  और  मिजोरम
 के  जो  पहाड़ी  क्षेत्र  उनमें  प्राथमिकता  के  आधार  पर  इसको  करने  का  इरादा  रखते  हैं  ?

 भी  कृष्ण  चंद्र  पंत  :  पहाड़ी  क्षेत्रों
 के

 साथ  स्वाभाविक  ही  मेरी  सहानुभूति  है  लेकिन  यहूं  जो
 केन्द्रीय  विद्यालयों  की  योजना  यह  केन्द्रीय  सरकार  के  जो  एम्पलाइज  उनके  बच्चों  के लिए  है  और

 झामान्य  शिक्षा  की  बात  इससे  नहीं  जोड़नी  इसका  एक  खास  उद्देश्य

 :
 ध्रदणों  के लिखित  उत्तर

 ]

 गौहाटी  ध्रस्तदेंहीय  कस्टेनर

 के  46.  ओऔी  झागरद  वाहक  :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गौहाटी  अन्तर्देशी  य  कल्टेनर  डिपो  कब  से  कार्य  करना  शुरू  करेगा  '

 4
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 क्या  रेल  विभाग  तथा  चाय  उद्योग  का  उपर्यक्त  अन्तर्देशीय  कन्टेनर  डिपो  के  कायंकरण

 को  सफल  बनाने  के  लिए  कोई  समझौता  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धित  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  साधवराब  :  गौहाटी  के  निकट  अमीन  गांव

 में  अन्तर्देशीय  कंटेनर  डिप्से  के  इस  वर्ष  चालू  हो  जाने  की  संभावना

 और  रेलों  ओर  अंतर्देशीय  कंटेनर  डिपो  के  उपयोगकर्ताओं  के  बीच  कोई

 चारिक  करार  नहीं  हुआ  रेलों  और  विभिन्न  पक्षों  जैसे  भ्राय  टी  एसोसिएशन
 आफ  असम  राज्य  सीमा  पत्तन  आदि  के  श्रतिनिधियों  क॑  बीच  परामर्श  संबंधी

 प्रक्रिया  पूरी  हो  चुकी  है  और  उनक॑  विचारों  को  ध्यान  में  रखा  गया

 परादीप  पत्तन  में  तलकंंण  पोत  का  डबना

 +  47.  श्री  गिरिघर  गोमांगों  ]
 »  :  क्या  नौबहन  ध्ोर  परिव्नम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 श्री  चिन्तामण  जना  |
 करेंगे  कि  :

 क्या  परादीप  पत्तन  में  तलकर्षण  पोल  के  डूद  जाने  के  कारण  इस  पत्तन  का  भावी

 विकास  अनिश्चित  हो  गया

 यदि  तो  मुख्य  रूप  से  इस  घटना  के  कारण  उत्पन्त  अनिश्चितता  को  दूर  करने  के

 लिए  उनके  मंत्रालय  ते  अब  तक  क्या  उपाय  किये

 कया  इसके  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरः  क्या  और

 प्रवेश  नाग  को  साफ  करने  ओर  पत्तन  के  तलकर्षण  कार्य  को  जारी  रखने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 मोबहन  झोर  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  जियाउरहसान  :  जी

 प्रश्न  नहीं  होता  ।

 जी  बाणिज्यिक  नौवहन  1958  के  तहत  नौवहन  महानिदेशक  द्वारा
 प्रारम्भिक  जांच  का  आदेश  दिया  गया  है  ।

 रिपोर्ट  की  प्रतोक्षा  की  जा  रही
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 पत्तन  में  प्रवेश  के  संकेन  ड्रेजर  द्वारा  धन्द  नहीं  किया  गया

 खुला  हुआ  भारतीय  निकर्षण  निगम  ने  परादीप  में  दूसरा  ड्रेजर  लगा  दिया

 चैनेल  नौचालन  के  लिए

 है  ।

 श्रमजीवी  महिलाओं  को  नियुक्ति

 +  48,  श्रीमती  गीता  सखर्जो  :  बया  समाज  प्रौर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  पति/पत्नी  सभी  सरकारी  कर्मचारियों  को  एक  स्थान  पर  तैनात

 करने  की  आवश्यकता  के  वारे  में  1976  में  अन्तर  प्ट्रीय  महिला  वर्ष  पन्बन्धी  राष्ट्रीय  समिति  द्वारा

 सिफारिश  किये  जाते  के  बाद  सनान  कल्याण  विभाग  द्वारा  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  को  दिनांक

 28  1976  का  परिपत्र  संडया  डब्ल्यू  जारी  किया  गया  था  जिसमें  उनसे

 अनुरोध  किया  गया  था  कि  पति  पत्नी  दोनों  को  एक  ही  स्थान  पर  तैनात  करने  के  लिए  सभी

 सम्भव  प्रयास  किए

 क्या  उन्हें  यह  भी  पता  है  यह  परिपत्र  अब  लगभग  निष्प्रभाव  हो  गया  है  तथा  एक  दी
 स्थान  पर  तैनात  करने  के  सम्बन्ध  में  आवेदकों  के  आवेदन  पन्नों  पर  प्रायः  सहानुभूति  पूर्वक  विचार  नहीं
 किया  जाता

 क्या  यह  सच  है  कि  बड़ी  संड्या  में  महिला  कम  चरियं  को  कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़ता  है  और  उन्हें  विवाह  होने  तथा  मां  बनने  के  बाद  त्यागपत्र  देने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ता
 क्योंकि  उनके  पति  किन्हीं  अन्य  स्थानों  पर  तैनात  होते  और

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  इसके  बारे  में  एक  और  परिपत्र  जारी  करने
 का  तथा  अन्य  विन्ागों  द्वारा  इसका  कार्यान्वयन  फिए  जाने  पर  निगरानी  रखने  का  है  ?

 प्रामोण  विकास  बिमाग  में  राज्य  मंत्रों  चस्वूलाल  :  हां  ।

 नहीं  ।

 त्यागपत्र  का  ऐसा  कोई  विशिष्ट  मामला  मंजःलय  के  नोटिस  में  नहीं  आया  फिर
 पति-पत्नी  टीम  की  एक  ही  स्थान  पर  तैनाती  के  लिए  पति/पत्नियों  स ेकभी-कभी  सहायताश॑
 पन्र  प्राप्त  होते

 यह  मामला  विचाराधीन

 विदेशी  नोवहूत  कम्पनियों  द्वारा  सारतीय  बन्दरगाहों  से  कम  माड़ा  लेकर  हथिक
 साल  को  हुलाई  करने  का  भारतोय  व्यापार  पर  प्रतिकल  प्रभाव

 $  49.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  है  re] /  :
 क्या

 सौबहस  झोर  परिबहम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 भरो  श्ोहरि  राज  हे

 करेंगे  कि  :

 32३



 3  1907  लिखित  उत्तर

 कया  सरकार  ने  दिनांक  20  1985  के  '
 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  शिपिंग

 यूनिट्स  चार्ज  कैरी  मोरਂ  जहाजरानी  कम्पनियों  द्वारा  कम  भाड़ा  लेकर  अधिक  माल  की
 शीष॑क  के  अधीन  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  नौदहून  कम्पनियों  द्वारा  कम  भाड़ा  जिए  जाने
 भौर  भारतीय  बन्दरगाहों  स ेअधिक  माल  की  दुलाई  किए  जाते  के  कारण  भारत  का  समुद्री  व्यापार

 काफी  कम  हो  गया

 उन  विदेशी  नौवहन  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  जो  कम  भाड़ा  जे  रही  हैं  भौर  अधिक

 माल  की  दुलाई  कर  रही

 कया  सरकार  का  विचार  विदेशी  नौवहन  कम्पनियों  के  रुख  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थिति
 की  पुनरीक्षा  करने  का  और

 यदि  तो  क्या  कारण  हैं  ?

 नौबहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  जियाउरंहमान  :  जी

 (4)  वर्ष  1980-81  से  1983-84  के  दौरान  देश  के  आयात-नियति  व्यापार  में

 तीय  नौवहन  कम्पनियों  का  निम्नलिखित  हिस्सा  था  :  --

 वर्ष  कुल  समुद्री  आयास  भारतीय  जड्जाजों  द्वारा  कुल  माल  का  भारतोय
 और  निर्यात  किए  गए  आयात  और  जहाजों  द्वारा  ढोये  गये

 निर्यात  माल  का  प्रतिशत

 वनों

 1980-81  74.93  24.21  32.30

 1981-82  77.36  24.27  31.37

 1982-83  77.76  32.24  41.46

 1983-84  75.79  30.96  40.85.

 ey  अन्नन्न  3  निनन  जनम  ेनाकननम  पिनाननमक  3  जन  नमन  लगन  के  विनोयतन  क्नननननन  जिन

 बरषं  1982-83  की  तुलना  में  वर्ष  1983-84  के  दौरान  भारतीय  जहाजों  के  हिस्से  में  आंशिक

 गिरावट  इसका  मुख्य  कारण  आयातित  खाद्य  पदार्थों  की  मात्रा  में  गिरावट  आना  है  जो  एफ०
 बोण  बी०  आधार  सरकारी  खरीद  माल  है  और  इस  प्रकार  इस  माल  का  भारतीय  जहाजों
 के  लिए  अधिक  तथापि  कुल  स्थिति  यह  है  कि  वर्ष  1982-83  और  1983-84  के  दो  वर्षों  के

 दोरान  भारतीय  जहाजों  द्वारा  ढोये  गये  माल  का  प्रतिशत  पहले  के  वर्षों  स ेकाफी  अधिक  है  ।

 उन  विदेशी  नौबहन  कम्पनियों  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  जो  कम  भाड़ा  की  मांग  करते

 23
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 हैं  और  उचित  आकार  में  माल  ढोते  हैं  क्योंकि  इन  कम्पतियों  में  अपरिहाय्य  कारणों  के  लिए  रेट  कटिंग
 को  अति  गुप्त  रखने  की  प्रथा

 और  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  के  सहायतार्थ  निम्नलिशित  कदम  उठाये  गये

 (1)  भारतीय  जहाजों  के  लिए  अधिकतम  माल  की  प्राप्ति  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 भारत  ने  सोवियत  पश्चिमी
 बाकिया  और  पाकिस्तान  के  साथ  द्विपक्षीय  नौवहन  करार  किया  है  जो  माल  उठाने  और
 भाड़ा  के  अर्जन  में  समानता  ब-तती

 (2)  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों/सरकारी  विभागों  को  स्थायी  अनुरेश  दिए  गए  हैं  कि  वे
 यथा  सम्भव  सी०  एंड  एफ०  निर्यातों  और  एफ०  ओ०  आयातों  फे  लिए  बाब्रचीत

 ऐसा  भारतीय  कम्पनियों  के  लिए  अधिकतम  माल  उपलब्ध  कर।ने  के  लिए  किया
 गया

 सफलतापूर्वक  बातचीत  के  परिण!मस्वरूप  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा
 तित  लौह  अयस्क  को  ढोने  में  भारतीय  कम्पनियों  के  हिस्पे  को  जो  वर्ष  1983-84  में
 25  प्रतिशत  वर्ष  1984-85  में  35  प्रतिशत  तक  लाया  गया  ।

 (3  जा

 (4)  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  के  लिए  उचित  टेकरों  की  खरीद  कर  तेल  व्यापार  में  विदेशी

 जहाजों  के  इस्तेमाल  को  कम  किया  गया  है  ।  '

 (5)  भारतीय  जहाजों  के  इस्तेमाल  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि
 आयात  लाइसेंस  के  मूल  मूल्य  में  भुगतान  किये  गये  भाड़  को  शामिल  नहीं  किया

 जाएगा  यदि  समुद्रगामी  भाड़ा  का  भुगतान  भारत  में  अपरिबर्तनीय  रुपये  में  किया  जाता

 है  भौर  भारतीय  जहाजों  द्वारा  माल  ढोया  जाता  है  और  यदि  भारतीय  जहाजों
 से  माल  का  निर्यात  किया  जाता  है  तो  10°,  की  सामान्य  दर  की  बजाय  निर्यातकों  को

 उक्त  निर्यात  के  लिए  11%  दर  से  निर्यातल  के  लिए  दिया

 नौवहन  और  परिवहन  सम्बन्धित  सरकारी  विभागों  और  सावंजनिक  क्षेत्रों  के

 उद्यमियों  के  प्रतिनिधियों  की  स्थायी  समिति  द्वारा  समय-समय  पर  भारतीय  जहाजों  के

 इस्तेमाल  की  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाती

 वा  a  जा

 लातबीं  योजना  के  दोराम  छोटे  बन्द  रगाहों  के विकास  के  लिए  झ्राबंटति  राशि

 *  50.  शी  सी०  साथब  रही  :  क्या  मौबहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  छोटे  बन्दरगाहों  के  विकास  के  लिए  सातवीं  पोजना  में  कोई  राशि  आवंटिले
 की  गई  और
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 यदि  तो  विशेष  रूप  से  आन्ध्र  कर्नाटक  तथा  महा  राष्ट्र  में  छोटे

 गाहों  के  विकास  कार्य  सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 नौवहन  पग्लौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  सातबीं
 योगता  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 मसालों  में  मिलावट  का  पता  लगाने  के  लिए  फंक्ट्रियों  पर  छापे

 #  51.  श्री  नर्रासह  सकवाना  :  क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 मई  और  1985  के  महीनों  में  मवालों  में  मिलावट  का  पत्ता  लगाने  के  लिए  दिल्ली
 की  कितनी  फैक्ट्रियों  पर  छापे  मारे  गए  और  उनके  क्या  परिणाम

 ध
 मिलावट  के  लिए  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और  उनमें

 से  कितनों  को  जमानत  पर  छोड़  दिया  गया  और

 मिलावट  करने  वालों  के  विरुद्ध  क्या  कठोर  कार्यवाह्ी  की  जाती  है  ?

 सिचाई  प्रौर  बिद्युत  मंत्री  बो०  :  मई  और  1985  के  महीनों  में

 मसले  पीसने  वाली  दो  फैकिट्रयों  का  निरीक्षण  किया  गया  था  और  कुल  14  नमूने  लिए  गए  12

 नमूने  मानकों  के  अनुरूप  नहीं  पाये  गये

 और  जिन  12  नमूनों  को  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  के

 गंत  निर्धारित  मानकें  के  अनुरूप  नहीं  पाया  गया  घोषित  किया  गया  उनकी  मुकदमा  चलाने  से  पूर्व
 जांच-पड़ताल  की  जा  रही  यह  जांच-पड़ताल  पूरी  हो  जाने  के  बाद  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण

 नियम  और  उसके  अन्तर्गत  बने  नियमों  के  सम्बन्धों  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जाएगी  !

 नोबहन  कम्पलियों  को  नोयहन  विकसित  तिथि  समिति  से  वित्तोय  सहायता

 *  52,  और  एस०  एस०  ग्रड्ढो  :  क्या  तौबहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  नौवहन  विकास  निधि  समिति  के  कार्य  में  गतिरोध  उत्पन्न  हो
 गया
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 क्-+न++-म«ननमन»«न हा ललललनललल

 कया  पिछले  दो  वर्षों  के दौर/त  वितिनत  नौवहन  कम्पनियों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता
 द्वारा  भेदभाव  को  बढ़ावा  मिला  है  और  बड़ी  संख्या  में  ऐसी  गैर-सरकारी  कम्पनियां  बन  गई  जिनके
 पास  अपेक्षित  कुशलता  और  धन  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  नौवहन  कम्पनियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का
 काम  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  उपर्युक्त  दिशा  निर्देश  जारी  करने  का  है  :

 नौबहन  भ्ौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :

 नहीं  ।  2

 गैर-सरकारी  नौवहन  कम्पतियों  को  उनके  ऋण  सम्बन्धी  प्रस्ताव  की

 विस्तारपूर्वक  जांच  के  बाद  ही  ऋण  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  जिस  पर  नौवहन  विकास  निधि  समिति
 की  बैठक  में  नौवहत  महानिदेशक  द्वारा  विस्तृत  चर्चा  की  जाती  अन्तिम  रूप  से  सं(वीकृति  प्रदान
 करने  के  पहले  नौवहन  विकास  निधि  समिति  की  सिफारिश  को  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  और
 वित्त  मंत्रालय  में  जांच  की  जाती  नौवहुन  महानिदेशक  और  नौवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा
 नौबहन  कम्पनी  में  उपलब्ध  प्रबन्धकीय  क्षमता  सम्बन्धी  पहलुओं  और  कम्पनी  की  वित्तीय  ढांचा  संबंधी
 घ्िफारिश  की  जाती  कम्पनी  की  वित्तीय  स्थिति  का  विश्लेषण  नौवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा
 किए  जाने  के  बाद  ही  उसे  वित्तीय  धुविधाएं  प्रदान  की  जाती  है  अतएव  वित्तीय  सुविधाएं  प्रदान  करने
 के  मामले  में  कोई  भी  भेदभाव  नहीं  वरता  गया  क्या  कोई  कम्पनी  नौवहन  उद्योग  में  प्रवेश  कर  रही
 है  और  उसे  अनुमति  देनी  चाहिए  या  तीवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा  अनुमोदन  देने  के  पूर्व  इस
 पहलू  की  भी  जांच  की  जाती

 नौवहून  कम्पनियों  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  को  दाणिज्यिक  नौवहन
 नियम  1958  के  उपबन्धों  और  नौबहन  जिकास  निधि  समिति  नियमों  द्वारा  विनियमित  किया  जाता

 नौवहन  कम्पनियों  के  वित्तीय  सहायता  सम्बन्धी  प्रबन्ध  की  समीक्षा  सचिव  )  की
 क्षता  में  गठित  समिति  ने  फी  इन  सिफारिशों  पर  सरकार  हारा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 विश्वविद्यालयों  द्वारा  इलेक्ट्रामिक्स  विशान  में  उच्च  प्रध्ययन  पाठ्यक्रम

 +  53.  श्री  एच०  एन०  नन्जे  गौडा

 \  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बलाने  की  किः श्री  जी०  एस०  बसवराजू
 ह  शा  करे  कि

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी

 निदेश  के  बावजूद  देश  के  अधिकतर  विश्वविद्यालय
 आरम्भ  करने  में  सफल  रहे

 है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  सरकार  के
 ये  इलेक्ट्रानिक्स  विज्ञन  के  उच्च  अध्ययन  पाठ्यक्रम

 विश्वविद्यालयों  में  ऐसे  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करने  में  वि  श्वविद्यालय  अनुकान  आयोग  के
 असफल  रहने  के  क्या  कारण  और
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 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  विचार  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  चन्द्र  :  [984  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  3
 विश्व  विद्यालयों  को  इलेक्ट्रानिकी  विज्ञान  में  स्नात्तकोत्त  र  स्तर  पाद्यक्रम  आरम्भ  करने  और  7

 विद्यालयों  को  इसी  विषव  में  एक  वर्ष  का  उत्तर  एस०  सी०  डिप्लोमा  पाठ्यब्रम  भारम्भ
 करने  की  सलाह  दी  थी  ।  इनमें  से  एक  विश्वविद्यालय  1984-85  में  दोनों  पाठ्यक्रम  आरम्भ  कर

 दिये

 और  आवश्यक  तैयारी  के  पश्चात्  सम्बन्धित  विश्वविद्यालयों  द्वारा  यह  पराद्यक्रम
 आरम्प्त  लिये  जाने  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  तरफ  से  किसी  विफलता  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।

 ऊर्जा  की  बचत

 +  54,  श्री  ई०  प्रय्यापु  रेड्डी  :  क्या  सिचाई  झोौर  बिह्यृत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ऊर्जा  की  कमी  को  देखते  हुए  ऊर्जा  की  बचत  तथा  मुख्य  क्षेत्रों को  इसकी
 उपलब्धता  में  यूद्धि  करने  के  उपायों  पर  विचार  कर  रही

 (७)  क्या  सरकार  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  कर  रही  है  कि  किन-किन

 डद्योगों/कार्यालयों  में  ऊर्जा  की बचत  की  जा  सकती

 यदि  तो  उस्त  योजना  का  ब्यौरा  कया  और

 कितनी  ऊर्जा  की  बचत/उपलब्धता  किए  जाने  की  आशा  है  ?

 सिशाई  प्लौर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  हां  |  ऊर्जा  के  संरक्षण  से  कोर

 तथा  अय्य  क्षेत्रों  क ेलिए  ऊर्जा  की  उपलब्धता  में  बढ़ोतरी

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  अधीन  विद्युत  ऊर्जा  के  संरक्षण  पर  स्थायी

 लियम  संरक्षण  अनुसंधान  उद्योग  मंत्रालय  के  अधीन  ऊर्जा  के  समुपयोजन  तथा  संरक्षरण

 पर  अन्तर-मंत्रालीय  कार्यकारी  दल  ओऔर  ऊर्जा  सलाहकार  बोर्ड  सहित  अनेक  सरकारी  एजेंसियों  ने

 विभिन्त  क्षेत्रों  में  ऊर्ना  की बचत  की  सम्भावना  की  जांच  की

 इन  स्कीमों  का  परिवहन  तथा  हृषि  क्षेत्रों  सहित  ऊर्जा  के  विभिन्न

 क्षेत्रों  में  प्रचालन  प्रणली  तथा  उपस्करों  का  विकास/सुधार  करना

 वतंमान  सूचना  के  अनुसार  खपत  के  मौजूदा  स्तरों  में  औद्योगिक  क्षेत्र  में  लगभग  25

 परिवहन  क्षेत्र  में  लगमग  20  प्रतिशत  और  कृषि  क्षेत्र  में  लगभग  30  प्रतिशत  ऊर्जा  के  संरक्षण
 की  सम्भावना
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 दिल्लो  परिवहन  निगम  बरों  झोर  कंडक्टरों  की  भर्तो

 *  55,  श्री  रेणपद  दास  :  क्या  मौबहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  परिवहन  निगम  में  ड्राइवरों  और  कंडक्टरों  की  भर्तो

 सम्बन्धी  नीति  में  परिवर्तन  करने  का

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भौजहन  भ्ौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से

 दिल्ली  परिवहन  निगम  से  इस  बारे  में  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला

 सातबों  योजना  के  दौरान  केरल  में  प्रन्तदंशीय  जल  परिवहन  का  विकास

 *  56.  श्री  के०  कुन्जम्यु  :  क्या  नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  योजना  के  दौरान  केरल  के  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास  करने  की
 कोई  योजना  भर

 यदि  तो  तत्सबन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 सौबहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमाम  :  और
 मींदाकारा-चेरिया  झिकल  जल  मार्ग  के  विकास  के  लिए  एक  स्कीम  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  के

 गंत  48.00  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  जनवरी  1972  ई०  में  मंजूर  की  गई  नई
 स््कीमों  के  सम्बन्ध  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  क्योंकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी
 अन्तिम  रूप  दिया  जाना  बाकी

 बिल्ली  परिवहन  निगम  को  वित्तीय  उसे  हानि  शोर  उसकी  कार्यनिष्यति

 +  57.  श्री  भ्रजित  कुमार  साहा  )
 :  क्या  नौवहम  भर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 ओरी  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  |
 न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  वर्ष  1981-82  से  बर्ष-वार  किलनी  वित्तीय
 सहायता  उपलब्ध  कराई

 इस  निगम  को  वर्ष  1981-82  से  वर्ष  बार  कितनी  हानि
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 प्रतिवर्ष  बढ़ती  जा  रड़ी  हानि  होने  के  क्या  कारण

 इस  अवधि  के  दोरान  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  हुई  हानि  को  रोकने  और  इसकी

 निष्पति  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  को  ब्यौरा  क्या  और

 इन  उपायों से  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 सौयहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  (5)

 एक  विवरण  संलग्न

 वर्ष  1921-83  से  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  ऋण  के  रूप  में  दी  गई
 तत्तीय  स्थिति  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :--

 है

 रुपये  में  )

 ऋण  का  बिवरण  1981-82 2  1982-83  1983-84  1984-85 5
 वीननननम  स««नन»भ  वैन  अनजान  जन««-+ा  नमन  नननान  बन  यार  सन  वे  जनम  जनम

 पूंजी  ऋण  1285.15  2548.00  1529.00.  1999.00

 वेज  एंड
 मीन्स  ऋण  2000.00  2660.00  4300.00  6241.00

 1981-85,  1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  वर्षों  में  दिल्ली  परिवहन  निगम

 की  कार्य  हानि  और  निबल  हानि  वा  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :  --

 एपये  में )

 बर्ष  कार्य  हानि  डिप्रीशियशन  ब्याज  और  पिनल  निवल  घाटा  (---)  कार्य

 शियशन  और  ब्याज  श्ल्क  ब्याज  घाटा  (+-)
 को  छोड़कर  )  डिप्रीशियेशन

 (+-)  ब्याज  शुल्क
 र०  रू०  रू०  रु०

 1981-82  1938.62  $56.11  2397.56  4892.29

 1982-83  3188.84  753.32  3407.57  7348-83

 1983-84 4  4594.8  5  869.18  4647.57  10111.60

 1984.85  6683.20  1022.38  6373.50  14079.08
 epee मनन  कभ०  क+«अम  कलम»  नमी तक  बाककनननन-नननीीितिितभिननानानान  न  ननंनमन-++“«+भ  3  भमनऊआकमक«&»न+..
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 और  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  हानियां  मुख्यतः  परिचालन  लागत  में  बुद्धि  और
 विभिन्न  उपकरणों  की  लागतों  में  वृद्धि  क ेबावजूद  कम  और  स्टेटिक  किराया  ढांचा  के  कारण

 संसाधनों  के  अभाव  में  निगम  अपने  ऋण  के  किश्तों  को  वापस  करने  में  असमर्थ  ह ैऔर  कुल
 हानियों  में  कर  देयता  बढ़ती  जा  रही  है  ।'

 दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  अपनी  पर्चिलनात्मक  क्षमता  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम  डठाये

 हैं  जिनमें  बेहतर  बेड़ा  ईधन  खपत  में  समय  पर  स्टाप  की  शवित  का  बेहतर
 उपयोग  समुचित  इनमेंटरी  नियंत्रण  और  वित्तीय  अनुशासन  शामिल  किराया  ढांचा  के  पुनर्भुल्यांकन

 -

 के  लिए  और  ऋण  को  इक्विटी  में  बदलकर  ब्याज  देयता  को  कम  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाए

 गए

 इन  वदमों  के  फलस्वहूप  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  काये  क्षमता  में  सुधार  हुआ  है  जो

 नीचे  के  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  :--

 85  85  84

 (3)  बेड़ा  उपयोग  85.57  83.34  81.33

 (ii)  दैनिक  आय  19.38  18.52  18.21

 (iii)  अ्रतिदिन  ढोये  गये  यात्रियों
 की  संख्या  37.90  35.77  36.38

 (५)  प्रति  बस  आय  )  418  413  पर  412

 ]

 नई  शिक्षा  नीति  के  सम्बन्ध  में  उद्योग  संघों  से  परामर्श

 *  58,  श्री  शांति  भारीवाल  ]
 >  :  बया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झोविष्ण  मोदी  |

 क्या  सरकार  को  इस  आशय  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  कि  शिक्षा  नीति  तैयार
 करते  समय  सरकार  को  उद्योग  संधों  से  भी  परामर्श  करना  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 क्षिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चशा  :  और  सरकार  को  हस  सम्पन्ध  में  उद्योग
 संदों  स ेकोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  बहुत  से  महस्वपूर्ण  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ओर  इन
 पर  बहुत  सावधानीपूर्वक  विचार  किया  जा  रहा  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  शिक्षा  से
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 सम्बन्धित  वाणिज्यिक  संधों  और  स्वैच्छिक  संगठनों  के  प्रतिनिधियों

 सहित  सभी  सम्बन्धितों  के  नई  शिक्षा  नीति  को  अन्तिम  रूप  देने  से  परामर्श  किया

 जाएगा  ।

 ]

 शरीर  सक्ष्म-परीक्षकों  का  श्रायात

 *  59.  श्री  बी०  एस०  कछुषणा  धय्यर  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  शरीर  सूक्ष्म-परीक्षकों  सके  नसं  )  का  आयात  किया  गया

 (@)  इसके  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  और

 क्या  कर्नाटक  को  कोई  शरीर  सूक्ष्म-परीक्षक  दिया  गया  है  ?

 सिचाई  प्रौर  विद्यत  मंत्री  बी०  :  सरकार  ने  अक्रभी  तक  कोई  होल
 बाडी  स्कतर  आयात  नहीं  किया  है  !

 )  और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विद्युत  परियोजनाशों  के  लिए  विश्व  बंक  से  ऋण

 की *  60,  श्री  मटटम  :  क्या  सिचाई  झभोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  विश्व  बेक  ने  अभी  हाल ही  में  देश  में  विद्युत  संयंत्रों  के  लिए  300  मिलियन  डालर

 का  ऋण  मंजूर  किया

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  के  लिए  कितनी  धनराशि
 “  शब्ध

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रयोजन  के  लिए  किसी  अन्य  सिंचाई  या  विद्युत  परियोजना

 हेतु  बिएव  बंक  से  अनु  रोध  करने  का  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिंचाई  पौर  विद्युत  मंत्री  बी०  :  और  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली
 बोर्ड  की  चन्द्रपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  परियोजना  के  लिए  मई  1985  में  विश्व  बैंक  के  कार्यकारी
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 निदेशक  मण्डल  ने  300  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  ऋण  अनुमोदित  किया

 और  बैंक  की  सम्भावित  सहायता  हेतु  निम्नलिखित  सिंचाई  और  विद्युत
 योजनाएं  प्रस्तुत  की  गई  --

 सिचाई  परियोजनाएं

 1.  नमंदा  सागर  परियोजना  ।

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  संयुक्त  परियोजनाएं  प्रदेश  )  ।

 3.  सोन  नहर  की  आधुनिकीकरण  परियोजना  ।

 4.  बिहार  सावंजनिक  ट्यूबवेल  परियोजना  |

 5.  कावेरी  डेल्टा  की  आधुनिकीकरण  परियोजना

 6.  राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध  परियोजना  ।

 विद्युत  परियोजनाएं

 1.  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  ताप  विद्युत  परियोजना  ता०  वि०  1

 2.  कानन््दी  नदी  जल  विद्युत  परियोजना  ।

 3.  नाथपा  झाकरी  जल  विद्युत  परियोजना  ज०  वि०  न०  तथा  हिमाचल  प्रदेश  )।

 4.  रूवाई  माधोपुर  तथा  औरया  में  गैस  टर्बाइन  ता०  वि०  नि०  )।

 माल  यातायात  में  रेलवे  को  हानि

 श्री  श्री  बल्लभ  पाणिप्रही  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  28  के  टाइम्सਂ  की  ओर  आकर्षित

 किया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  प्रथम  दो  महीनों  के  दौरान  इस्पात  और

 कोयला  क्षेत्र  द्वारा  कम  लदान  किए  जाने  के  कारण  रेलवे  को  12.6  लाख  टन  माल  यातायात  की  हानि
 और

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन
 लक्ष्यों  के  कहां  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :
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 («)  भालू  बित्तीम  वर्ष  1985-86  के  लिए  राजस्व  अजक  माल  यातायात  का  लक्ष्य  250
 मिलियन  टन  निर्धारित  किया  गया  प्रथम  तीन  माह  के  दौराम  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  से  प्राप्त  होने  वाले

 यातायात  में  कमी  होने  के  बावजूद  रेलें  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  कर  रही  हैं

 बांकुरा  दामोदर  रेल  लाइन

 श्री  पूर्णचषण्र  मलिक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  बांकुरा-दामोदर  रेल  लाइन  के  विकास  के  लिए  कोई
 प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  इस  समय  किस  चरण  में  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी  हां  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  रेशबे  अभिसमय

 पमिति  (1980)  को  दिये  गए  अपने  ज्ञापन  में  बांकुरा  स ेराय  नगर  रिवर

 तक  छोटे  आमान  की  लाइन  को  बड़े  आमान  में  बदलने  का  सुझाव  दिया  था  ।

 यह  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया  गया

 कासिमपुर  छेरे  झोर  बड़ोत  रेलवे  स्टेशनों  क ेबोच  बिना  चोकोबार  के

 रेल  फाटक  पर  मालगाड़ी  झोर  ट्रक  के  बोच  टक्कर

 417.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्या  रेल  मंत्री  यहे  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कासिमपुर  खेरे  और  बड़ीत  रेलवे  स्टेशनों  के  थीच  एक  बिता  चोकीदार

 के  फाटक  पर  25  1985  की  शाम  को  एक  बारात  को  लेजा  रहे  ट्रक  भोर  एक  माश्नगाड़ी  में

 टबकर  हुई  थी  ;

 यदि  तो  इसमें  कितने  व्यक्त  मारे  गए  और  कितने  धायल

 क्या  इस  फाटक  पर  पहले  भी  दुषघंटनाएं  हुई

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुई  ऐसी  घटनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसमें
 कितने  व्यक्ति  मारे  गए  और  कितने  घायल  और

 (४)  इस  फाटक  पर  दु्धेटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  छठाए

 रेल  मंत्री  अंसी  :  जी

 पांच  व्यक्ति  मारे  गये  थे  और  32  घायल  हुए  ये  ।

 और  पिछले  तोन  वर्षों
 के

 दौरान  इस  समपार  पर  कैबल  एक  दुष्टना
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 9-2-1985  5  को  हुई  थी  जब  एक  बस  माल  गाड़ी  से  जा  टकरायो  उस  दुषेटना  में  बस

 कन्डकटर  को  मामूली  चोट  आयी

 यह  एक  बिना  चौकीदार  वाला  समपार  इंजन  ड्राइवर  और  सड़क  उपयोगकर्ता  के

 लिए  उपयुगत  दृश्यता  सुनिश्चित  की  गयी  है  ।  सीटीपट्ट  लगाये  गये  1985  के  प्रथम

 सप्ताह  में  इस  समपार  पर  यातायात  की  गणना  की  गयी  इस  गणना  के  इस  समपार  पर

 चौकीदार  तैनात  करने  का  ओचित्य  गहीं  बना  रेल  संरक्षा  आयुक्त  ने  भी  3.7.1985  को  इस
 समपार  का  निरीक्षण  किया

 विल्ली  विश्वविद्यालय  में  प्रबेदा  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयां

 418.  भ्ली  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृथा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  अवर  स्नातक  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश  लेने  के

 इच्छुक  विद्यार्थियों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  मूल्यांकन  किया  और

 विद्यार्थियों  के  प्रवेश  क ेलिए  सरकार  ने  क्या  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  चन्द्र  :  और  हां  |  वर्ष  1985  के  दोरान  कुल
 '  1,226  छात्रीं  ने  40  प्रतिशत  अथवा  इससे  अधिक  अंकों  से  दिल्ली  से  उच्चतर  माध्यमिक  परीक्षा
 उत्तीर्ण  की  है  और  उन्होंने  विभिन्न  अवर-स्नातक  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश  के  लिए  अर्हता  प्राप्त  की
 इसके  मुकाबले  में  विश्वविद्यालय  24,878  छात्रों  को  विभिन्न  पूर्णकालिक  अवर-स्नातक  पाठ्यक्रमों
 11,500  छात्रों  को  पत्राचार  पाठ्यक्रमों  में  तथा  3020  छात्रों  को  गैर-कालेज्ञ  महिला  शिक्षा  बोडं  में
 दाखिला  दे  सकता  है  ।  39,398  छात्र  दिल्ली  विश्वविद्यालय  तथा  इसके  कालेजों  के  विभिन्न
 कार्यक्रमों  मे ंदाखिला  प्राप्त  कर  सकेंगे  और  इससे  केवल  लगभग  1800  स्थानों  करी  अशिक-कमी  रह
 जाएगी  ।  दिल्ली  से  उत्तीर्ण  छात्रों  की  उच्च  शिक्षा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  समग्र
 रूप  से  उपलब्ध  सुविधाओं  को  कुल  मिलाकर  पर्याप्त  समझा  जाता

 बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  खपत

 419.  झी  हन्मान  सोल्लाह  :  वया  सिचाई  झौर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  की  राष्ट्रीय  औसत  कया  और

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  वर्ष-वार  बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  कया  थी  ।

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :  वर्ष  1983-84  के  दौरान  विद्युत
 की  प्रति  ध्यवित  क्षपत  का  राष्ट्रीय  औसत  154.06  यूनिट

 वर्ष  1981-82,  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  राज्यवार  विद्युत  की  प्रति
 व्यक्ति -  खपत  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 34:
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 वर्ष  198  1-82,  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में
 बिजली  की  प्रति  ध्यक्ति  वाधिक  खपत  ।

 राज्य|संष  शासित  क्षेत्र  1981-82  198  2-8  3*  1983-84*

 ]  2  3  4  5

 उत्तरी  हरियाणा  237.84  257.88  245-45

 हिमाचल  प्रदेश  69.08  74.78  88.93

 जम्मू  और  कश्मीर  89.22  105.65  104.71
 ि

 पंजाब  300.51  337.33  354.44

 राजस्थान  101.28  103.86.  126.26

 उत्तर  प्रदेश  88.81  102.30  103.07

 चण्डीगढ़  384.35  394.07  386.35

 दिल्ली  416.51  461.16  467.34

 उप-जोड़  130.57  145.54  151.24

 पश्चिमी  क्षेत्र  गुजरात  249.32  256.83  274.19

 मध्य  प्रदेश  106.92  120.10  136.94

 महा  राष्ट्र  247.18  248.78
 267.00

 दमन  और  दीव  223.96  243.12  279.26

 दादर  और  नागर  हवेली  70.99  80.55  86.07

 उप-जोड़  198.67  205.59  223.52

 एन  न  «नम  मनन  कमी  मनन  नीनन॑ी  ननीनीनननननननन-म-ंमक++  ०3  कभ-क  कक  nea  कमी  या
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 पूर्थो  क्षेत्र  बिहार  84.61  86.46  90.51

 छड़ीसा  125.78  117.56  135.38

 पश्चिम  बंगाल  122.50  .  124.36  123.02

 अण्डमान  और  तिकोबार

 द्वीप  समृह  50.47  56.90  63.19

 सिकिकम  60.57  48.47  51.64

 उप-जोड़  105.32  105.35  8

 जाओ  ५

 इक्तिणो  आन्ध्  प्रदेश  134.34  142.42

 कर्ताटक  165.92  168.04  166.24

 केरल  119.58  121.16  113.36

 तमिलनाडु  193.70  183.56  178.05

 पांडिचेरी  253.43  242.09  222.41

 लक्षद्वीप  36.00  44.50  57.79

 उपनजोइ  151.66  154.65  153.93

 जतर  पूर्वी  क्षेत्र  असम  39.90  40.63  42.20

 मणिपुर  9.24  13.33  12.77

 मेघालय  45.84  52.06  68.74

 त्रिपुरा  18.08  17.44  20.60

 ३6
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 2  3  4  5

 अरुणाचल  प्रदेश  19.13  22.94  26.76

 मिजोरम  12.29  19.36  25.30

 नागालैण्ड  31.98  36.42  48.87

 उप-जोड़  35.64  37.02  39.80

 जोड़--अशिल  भारत  35.64  37.02  39.80

 *  अनन्तिम

 पूर्थ  रेलवे  का  कोलम्बो  में  रेलवे  फुटबाल  प्रतियोगिता  में  माग  न  लेना

 420.  श्री  प्रतिल  बसु  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पूर्व  रेलवे  जो  कि

 भारतीय  रेलवे  की  चैम्पियन  हाल  ही  में  कोलम्बो  में  आयोजित  चार  देशों  की  रेलवे  फुटबाल
 योगिता  में  भाग  लेने  की  अनुमति  न  देने  का  ब्यौरा  क्या  है  और  कारण  क्या  हैं  !

 रल  मंत्री  बंसी  :  मार्च  1984  में  श्री  लंका  गवनेमेंट  रेलवे  से  एक  निमंत्रण  मिला
 था  जिसमें  अगस्त  1984  में  उनके  द्वारा  आयोजित  एम०एच०  मोहम्मद  गोल्ड  कप  फुटबाल  टूर्नामेंट  में
 भाग  लेने  के  लिए  भारतोय  रेलों  को  आमंत्रित  क्रिया  गया  यह  टूर्नामेंट  तीन  बार  स्थगित

 हुआ--पहले  1985  के  फिर  1985  के  लिए  और  फिर  अस्त  में  2  से  15

 1985  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  ।

 1985  में  स्थिति  की  समीक्षा  की  गई  थी  और  अपनी  घरेलू  व्यस्तताओं  को  देखे  हुए
 श्री  लंका  गबरनमेंट  रेलवे  को  यह  सूचना  दे  दी  गयो  थी  कि  संशोधित  तिथियों  में  निमंत्रण  स्वीकार  करने
 में  असमर्थ

 बाद  2।  1985  को  पूर्व  रेलवे  खेलकूद  एसोसिएशन  से  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ
 जिसमें  2.7.1985  5  से  आरम्भ  होबै  वाले  उसो  टूर्नामेंट  में  भाग  लेमे  की  अनुमति  मांगी  गयी

 भारतीय  रेलों  का  एक  हिस्सा  होने  के  कारण  पूर्व  रेलवे  भी  स्थानीय  तौर  पर  समान  रूप  से  ध्यस्त

 अतएवं  अनुमति  नहीं  दी  गयी  ।

 पत्रकारों  के  लिए  मुफ्त  प्रथम  भेणी  यात्र

 421.  भ्रीसतो  विमा  घोथ  गोस्वाप्तो  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  पत्रकारों  के  लिए  प्रथम  श्रेणी  में  मुफ्त  यात्रा  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 (4)  यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  मंत्री  अंसो  :  जी

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिजली  की  चोरी

 422.  भी  कमला  प्रसाद  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 फरेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विभिन्न  विद्युत  केन्द्रों  से  बिजली  की  चोरी  होती

 यदि  तो  कुल  विद्युत  उत्पादन  में  से  कितने  प्रतिशत  बिजली  की  चोरी  हो
 जाती

 क्या  बिजली  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कदम  उठाए  जा  रहे
 भौर

 यदि  तो  उनका  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 विद्युत  विमाग  में  राज्य  मंत्री  अदण  :  और  वितरण  प्रणालियों  में
 ऊर्जा  की  चोरी  यातो  कर्जा  मीटरों  में  हेरा-फेरों  करके  अथवा  क्तिरण  मेन  लाइनों  से  सीधे  कनेक्शन
 लेकर  की  जाती  वर्ष  198 3-84  के  विद्युत  की  चोरी  को  शामिल्र  देश  में  कुल  पारेषण
 और  वितरण  हातियां  20.86%  थी  ।

 और  विद्युत  की  चोरी  को  कम  करने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोडों
 विभागों  को  निम्नलिखित  उपाय  सुझाए  गए  हैं  :  --

 आकस्मिक  निरीक्षण  करने  के  लिए  सतकेता  दलों  का  गठन  करना  जिनमें  राज्य  बिजली
 बोर्ड  के इंजीनियर  और  पुलिस  शामिल  हो  ।

 (2)  विद्युत  का  सीधा  इस्तेमाल  रोकने  के  लिए  मीटरों  के  बाद  कट-आउटों  की  व्यवस्था
 करना

 (3)  मीठर  के  टमिनल  कवर  ओर  कट  आउट  पर  ढेड़ीमेढ़ी  और  नम्वरों  वाली  सीलों  का

 ३8
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 इस्तेमाल  करता  तथा  जाखी  सीलों  को  पकड़ने  के  लिए  सीलों  का  हिसाब  करना  ।

 (4)  मीटरों  में  हेरा  फेरी  को  रोकने  के  लिए  टमिनल  कवर  के  नीचे  की  बजाए  ऊर्जा  के

 मीटरों  के  अन्दर  क्षमता  लिकों  की  ब्यवस्था  करना  ।

 (5)  सिंगल  कोर  वी०  आई०  आर  तारों  के  स्थान  पर  जिससे  सीधा  इस्तेमाल  बहुत  आसान

 हो  जाता  सविस  मैन  लाइनों  के  रूप  में  पी०  बी०  सी०  मल्टी  कोर  केबिलों  का

 उपयोग  करना  ।

 (6)  उपभोग  में  पर्याप्त  अन्तरों  को  पकड़ने  की  दृष्टिं  से  औद्योगिक  उपभोक्ताओं  की
 मासिक  मीटर  रीडिग  की  उन्हीं  जैसे  उपभोक्ताओं  कै  साथ  तुलना  करना  ।

 गुजरात  में  विद्युत  उत्पादन

 423.  श्री  सी०  डी०  गासित  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 छड्टी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  विद्युत  उत्पादन  का  मेगावाटों
 कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  तथा  यह  लक्ष्य  किस  सीमा  तक  प्राप्त  किया  गया

 सातवीं  पंषवर्षीय  योजना  के  दौरान  गुजरात  में  विद्युत  मेगावाटों  में  कितनी  -

 अावश्यकता  और

 इस  आवश्यकता  की  पूति  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  ठोस  कदमों  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्ररुण  1175  मेगावाट  की  अतिरिक्त

 विद्यूत  उत्पादन  क्षमता  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  गुजरात  में  छठी  योजनावधि  के  दौरान  वाल्तविक
 लब्धि  950  मेगावाट  इसमें  सावरमती  इलेकिट्रक  में  110  मेगावाट  का

 एक  यूनिट  शामिल  है  जिसे  सातवीं  योजना  की  बजाय  छठी  योजना  में  चालू  कर  दिया  गया

 विद्यत  सर्वेक्षण  समिति  की  रिपोर्ट  के  गुजरात  में  सातवीं  योजना  के
 अस्त  में  व्यस्ततमकालीन  भार  आवश्यकता  4038  मेगावाट  बनेगी  ।

 राज्य  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  से  सातवीं  योजना  के  दौरान  1085  मेगौवाट  का
 लाभ  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।

 |

 ध
 सोराष्ट्र  में  रेखने  की  भूमि  को  हुथियाना

 424.  प्रो०  राम्कृष्ण  भोरे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 39
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  सौराष्ट्र  में  रेलवे  की  भूमि  हथियाने  के  सम्बन्ध  में  25

 1985  के  ब्लिटज  में  प्रकाशित  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 सरकार  ने  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मन््त्री  बंसी  :  जी

 25  मई  1985  के  साप्ताहिक  समाचार  पत्र  ब्लिट्ज  में  प्रकाशित  समाचार  के  विशिष्ट

 मुद्दे  इस  प्रकार

 (i)  वीरमगाम  से  ओझा  और  पोरबन्दर  तक  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के

 स्वरूप  खाली  हुई  रेलवे  भूमि  के  एक  बहत  बड़े  भाग  पर  सौराष्ट्र  विशेषकर  राज

 सुरेन्द्र  जामनगर  क्षेत्रों  में  अवध  कब्जा  कर  लिया

 (ii)  राजकोट  के  बाहरी  अंचल  में  स्थित  लाखाजी  मगर  स्टेशन  जो  1980  में  बन्द  कर
 दिया  गया  उत्तके  आस-पास  की  भूमि  पर  समाज-बिरोधी  तसस््वों  ने  कब्जा  कर  लिया

 यद्वी  स्थिति  सुरेन्द्र  नगर  तथा  वांकागेर  आदि  स्थानों  पर  भी  तथा

 (iii)  भूमि  के  रेल  लाइनों  से  उखाड़ी  गयी  रेलवे  सामग्री  भी  चुरा  ली  गयी  है  तथा
 रेल  सुरक्षा  बल  की  उपस्थिति  के  बावजूद  रेल  सम्पत्ति  असुरक्षित  पड़ी

 उपये,बत  शिकायत  की  जांच  की  गयी  थी  झोर  बास्तविक  स्थिति  इस  प्रकार

 (i)  वीरमगाम-ओखा-पो रबन्दर  खंड  पर  400  कि०  मो  ०  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  के  परिणामस्वरूप  लगभग  53  हेक्टेयर  भूमि  खाली  हो  गयी  थी  |

 (ii)  आमान-परिवतंन  के  परिणामस्वरूप  खाली  भूमि  पर  अतिक्रमणों  की  रोकथाम  करने  के

 लिए  पर्याप्त  उपाय  किए  गए  थे  लेकिन  कुछ  ऐसे  क्षेत्रों  में  जो  शहर  में  भीड़-भाड़  वाले

 स्थानों  के  निकट  थे  और  जहां  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  ठीक  नहीं  थी  लगभग
 0.227  हेक्टेयर  भूमि  पर  अतिक्रमण  कर  लिया  गया  है  ।  तथापि,अतिक्रमण  से  सम्बन्धित
 सभी  68  मामलों  में  बेदखली  सम्बन्धी  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गयी  है  तथा  रेलवे  के
 सम्पदा  अधिकारियों  के  समक्ष  भौर  सिविल  न्यायालयों  में  बेदखली  के  मामले  चल

 रहे

 (iii)  डपयुंक्त  आमान  परिवर्तन  के  कारण  राजकोट  के  मीटर  लाइन  के  पुराने  लाखाजी
 नगर  स्टेशन  को  बन्द  कर  दिया  गया  इस  स्टेशन  की  पुरानी  इमारत  को  टाइप-ा
 के  13  कमंचारी  क्वा्टरों  में  परिवर्तित  किया  जा  रहा  पुराने  स्टेशन  के  परिसर  के

 एक  भाग  पर  0.0821  अतिक्रमण  कर  लिया  गया  जिसे  खाली
 कराने  की  कार्यवाही  जारी

 40
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 कामना

 (1९)  बीकानेर  तथा  छोटी  लाइन  के  मोर्वी-टंकारा  परित्यक्त  संरेखण  पर  बाहरी
 व्यक्तियों  द्वारा  अवध  मालगोदामों  का  कोई  निर्माण  नहीं  किया  गया  तथापि

 क्रमणों  के  18  मामले  हैं  जिनकी  वेदखली  के  लिए  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  गयी

 (५)  वर्ष  1982  में  रेलपथ  सामग्री
 की  कोई  चोरी  नहीं  हुई  1983  में  302  रुपये  मूह्य

 के  7  हील  ब्लाक  और  43  डिस्टेंस  ब्लाक  चुरा  लिए  गए  1984  में  लगभग  48,000
 रुपये  मूल्य  की  20  दोयम  क्वालिटी  90  और  पटरियां  चुरा  लो  गई  लेकिन  पुखिस
 ने  ये  पटरियां  बरामद  कर  ली  हैं  और  आगे  जांच-पड़ताल  होने  तक  ये  पुलिस  के  कब्जे  में

 ऐसे  आमान  परिवतंन  के  उद्देश्य  स ेखाली  ४ई  भूमि  पर  अतिक्रमणों  की  समस्या  तथा
 सम्पत्ति  और  सामग्री  की  सुरक्षा  के  प्रति  पूर्णतः  सजग  रेलवे  के  हित  की  सुरक्षा  हेतु
 आवश्यक  निवारक  कदम  उठाए  गए

 राष्ट्रीय  बिश्युत  प्रिड

 425.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  सिंचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  राष्ट्रीय  विद्यत  प्रिड  प्रेषण  केन्द्र  स्थापित  करते  का

 यदि  तो  ऐसा  प्रेषण  केन्द्र  स्थापिद  करने  का  प्रयोजन  क्या  और

 यह  केन्द्र  कब  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्रुण  :  जी  राष्ट्रीय  विद्य,त  प्रिड  भौर
 राष्ट्रीय  भार  प्रेषण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 राष्ट्रीय  विद्युत  ग्रिड  स्थापित  करने  का  उद्देश्य  विद्युत  प्रणालियों  को  समेकित  करना  है ताकि  उपलब्ध  विद्य,त  साधनों  का  इष्ठतम  उपयोग  किया  जा  सके  तथा  समय-समय  पर  फालतू  बिजली
 वाले  राज्यों  तथा  बिजली  की  कमी  वाले  राज्यों  के  बीच  आंदान-प्रदान  किया  जा  सके  ।

 चूंकि  अन्य  विभागों  के  साथ  परामर्श  करके  अनेक  जटिल  मामलों  की  ध्यानपूर्यवक  थांच
 की  जानी  अतः  राष्ट्रीय  विद्युत  ग्रिड  की  स्थापना  के  लिए  समय-सतीमा  सूचित  करना  सम्भव नहीं

 ४:

 मकसी  से  देवास  तक  रेल  सम्पर्क

 426.  श्री  बापूलाल  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  मक्सी  तथा  देवास  के  जीच  रेस  सम्पक  की  व्यवस्था  करने  की

 सरकार  की  कोई  योजना

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  बारे  में  विगत  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  और

 /..  यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  लाइन  का  निर्माण  कब  तक  शुरू  करने  का  है  ?

 रेल  संत्रो  :  जी  नहीं  ।

 (@)  जी

 प्रश्न  ही  तहों  उठता  ।

 [  प्रम॒ुबाद ]

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद्  हारा  बनाई  गई  भ्रलिल  मारतीय  परीक्षाएं  लेने  की  योजना

 427.  श्री  ई०  प्रग्यापु  रहो
 ५  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्लौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 श्रीमती  जयरती  पटनायक  ||
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  मै  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  जारी  निर्देश  के  अनुसार
 सेडिकल  कालेजों  में  अवर  स्नातक  ओर  स्तातकोत्तर  चिकिस्सा  पाठ्यक्रमों  के  लिए  अखिल  भारतीय

 चिकित्सा  परीक्षाएं  लेने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की

 क्या  राज्य  सरकारों  से  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्  द्वारा  बनाई  गई  योजना  स्वीकार

 करने  हेतु  सम्पर्क  किया  गया  और

 (0)  क्या  उक्त  योजना  के  आगामी  शैक्षिक  वर्ष  में  लागू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?
 1,"

 सिच्चाई  झ्लोर  विद्युत  मंत्री  बी०  :  से  हां

 केरल  में  उपसागों  का  निर्माण  करके  दाहुरों  को  सोड़  कम  करने  के  लिए  परिवहन
 मोति  समिति  का  सुकाव

 428.  भरी  बी०  एस०  बिजय  राघवन  :  क्या  शौबहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  पालधाट  आदि  जैसे  बड़े  शहरों  में
 यात  की  भारी  भीड़  के  कारण  संकट  उत्पन्म  होने  की  सम्भावना
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 का  परिवहन  नीति  समिति  ने  उप-मार्गों  का  निर्माण  करके  इन  शहरों  की  भीड़  कम

 करने  हेतु  कोई  सुझाव  दिया

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 सोबहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 राष्ट्रोय  परिवहन  नीति  समिति  ने  देश  के  सम्पूर्ण  सड़कों  के  लिए  वित्तीय  ब्यवस्था  प्रदात

 उनके  अनुरक्षण  और  विकास  के  लिए  अनेकों  सुझाव  दिये  भीड़-भाड़  को  कम  करते  केसीबिए

 बाई-पासों  के  निर्माण  के  लिए  उन्होंने  कोई  विशेष  सुल्लाव  नहीं  दिये  हैं  परन्तु  यह  सुझाव  दिधा है  कि
 राज्य  सरहक्षारों  और  स्थानीय  प्राधिकरणों  द्वारा  दुकान  कारखाना  लगाकर  और  राज॑माएके

 लिए  नियम  भूमि  के  अन्य  प्रकार  से  कब्जा  के  खिलाफ  कड़े  कदम  उठाये  जाने  इस  प्रकार के
 कब्जा  से  प्रभावकारी  सड़क  की  चौड़ाई  कम  हो  जाती  परन्तु  जहां  पर  सड़क  में  सुधार  के  लिए  बाई
 पास  के  निर्माण  के  लिए  सड़क  की  चौड़ाई  कम  बाई-पास  के  निर्माण  पर  विचार  किया  जाना

 और  त्रिवेशम  लाख  रुपये  की  लागत  से  20.5  कि०  जौ०

 के  एक  भाग  (0/0  से  20.5)  के  लिए  भूमि  अधिकरण  की  स्वीकृति  दी  गयी  भूमि  अधि  ग्रहण  का

 कार्य  प्रगति  पर  इस  बा-पास  के  शेष  22.5  किलोमोटर  भाग  के  लिए  एलाइनमेंट  निर्धारित  करने
 के  लिए  सर्वेक्षण  कार्य  चल  रहा  इसके  आगे  हवाई  अड्डा  पर  पहुंचने  के लिए  36.94  लाख  रुपये

 की  लागत  से  किद्योमीटर  11.900  से  13.079  के  बीच  सड़क  निर्माण  के  लिए  एक  अनुमान  को

 संस्वीकृति  दी  गई  है  भोर  काम  चल  रहा  है  ।

 एर्माक्लिस  कोचओमी  बाई-पास  म्वालम  अरूड़  पुल  और  इसके  पहुंच  पोनर्मी  के

 समीप  रेल  औवर  पुल  के  दोनों  ओर  वायाडवट्स  और  इसके  पहुंचमागों  और  पोनागढ़  कोम्बालम  पुल
 के  पहुंचधागों  को  छोड़कर  इस  बाई-पास  के  16.70  किलोमीटर  को  लम्बाई  पर  विभिन्न  कार्यों  को

 पूरा  कर  दिया  गया  इन  शेष  कार्यों  का  1987  तक  पूरा  किये  जाने  की  सं  भावना  है  ।

 कालीकट  बाई-पास--इसके  एलाइनमेंट  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  इसे  अनुमोदित
 कूर  दिया  गया  है  ।

 पालधाट  इसका  निर्माण  कर  दिया  गया  है  ओर  पहले  हो  से  परियालन  के  लिए
 छोल  दिया  गया

 तकनीकी  संस्थानों  हारा  बसूल  को  जानें  वालो  कंपिटेशन  फोस

 429.  भरी  डी०  के०  नायकर  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  राज्यों  में  तकनीकी  संस्थानों  में

 प्रदेश  के  लिए  केपिटिशन  फीस  आरम्भ  करने  से  निधन  लोगों  के  दिमाग  में  निराशा  उत्पन्न  हो
 गई

 क्या  सरकार  का  विचार  कैपिटेशन  फीस  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाला  उपयुक्त  विधान

 लाकर  इसे  समाप्त  करने  का  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 छिक्षा  मंत्री  कृष्ण  जन््र  :  से  भारत  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि

 कुछ  राष्यों  में  प्रहहवेट  इंजीनियरी  कालेजों  तथा  तकनीकी  संस्थानों  द्वारा  उनके  द्वारा  प्रदान  किए  जा

 रहे  इंजीनियरी  तकनीकी  पाद्यक्रमों  में  प्रवेश  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  शुढ्क  तथा  अधिक  शुल्क  अथवा

 दान  लेकर  गंभीर  स्थिति  बनाई  गई  इस  समस्या  को  धुलझ्षाने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान
 भायोग  अधिनियम  में  पहले  ही  संशोधन  किया  गयः  है  |

 संशोधित  अधिनियम  (1984)  के  श्रन्तगंत  आयोग  को  यह  अधिकार  दिए  गए  हैं  कि  वह

 पांद्यक्रम  में  अध्ययन  के  लिए  किसी  भी  छात्र  से  दाखिले  के  सम्बन्ध  में  कालेज  द्वारा  लिया  जाने  वाला

 शुल्क  निर्धारित  इस  अधिनियम  से  संस्थानों  द्वारा  निर्धारित  शुल्क  से  अधिक  शुल्क  लेने  को  भी

 मना  किया  गया

 लाइन  स्टाफ  के  लिए  छटिटयों  को  संख्या  में  वढ्धि  ,

 430.  भ्रो  बाज  बम  रियान  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  6  1984  को  रेल  मंत्रालय  में  हुई  विभागीय  परिषद  की  बेठके  में

 लाइन  स्टाफ  के  लिए  9  दिन  की  छुट्टियों  की  संख्या  को  बढ़ाकर  12  दिन  की  करने  पर  सहमति  हुई

 यदि  तो  क्या  रेलवे  बोर्ड  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  आदेश  जारी  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  जी

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते

 श्रांध्र  प्रदेश  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केस

 431.  भरी  एम०  रधुमा  रेह्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 आन्ध्र  प्रदेश  भें  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  पर  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 विद्यमान  थे  तथा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितने  और  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना

 है जप  र

 सातवीं  योजना  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  इस  प्रयोजन  हेतु  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 कार्यक्रम  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 सिंचाई  प्लौर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनसार
 1-4-1985  अर्थात्  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  आंध्र  प्रदेश  में  480  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 कार्य  कर  रहे  सातवीं  योजना  पर  हुए  विचार  विमश  के  दोरान  आंध्र  प्रदेश  में  1150  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  के  लक्ष्य  का  प्रस्ताव  किया  गया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंधनराशि  के  राज्यवार
 भाबंटनों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  प्राधिकारियों  हारा  हल्विया  में  होटल  का  निर्माण

 432.  भी  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  क्या  नौबहन  शोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  प्राधिकरण  द्वारा  हल्दिया  में  एक  होटल  बनाने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 पदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 नोबहन  पझोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  जी
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 माल  यातायात  में  कमी

 433.  श्री  जी०  भूषति  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  को  मुख्यतया  यातायात  से  आय  होती  और

 माल  डिन्यों  की  कमी  के  कारण  माल  यातायाद  में  कितनी  कमी  होने  की  सम्भावना

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी  हां  ।

 प्रथम  3  महीनों  के  दोरान  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्र  से  प्राप्त  होने  वाले  यातायात  में  कुछ  कमी
 तथा  माल  ढिब्बों  आदि  की  कमी  के  रेलें  1985-86  में  250  मिलियन  टन  राजस्व  अजंक
 साल  यातायात  के  बजट  लक्ष्य  को  प्राप्व  करने  को  कोशिश  कर  रही
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 गोमती  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  के  झनारक्षित  डिब्बे

 434.  श्री  सोड़े  रमेया  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  नई  दिल्ली  रेलबे  स्टेशन  पर  गोमती  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  में

 क्षित  डिब्बों  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  17  1985  के  में  रूलਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 बर्थों  पर  कब्जा  करने  और  वास्तविक  यात्रियों  को  रोकने  वाले  तत्बों  के  विरुद्ध  क्या  -

 कदम  उठाये  गये  हैं  !

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी

 ह  और  यह  एक  सामान्य  किस्स  की  रिपोर्ट  है  जिसके  लिए  किसी  विशेष  प्रकार  की
 जांच  करने  की  अपेक्षा  नहीं  है  ।

 ऐसे  कदाचारों  तथा  अपराधी  व्यक्तियों  को  पकड़ने/उन  पर  अभियोग  चलाने  के  सम्बन्ध
 में  निरन्तर  अचानक  जांच  करने  के  लिए  टिकट  जांच  करने  वाले  ओर  रे०  सु०  बल  कमंचारियों  तथा
 रा०  रे०  पु०  के  कमंचा  रियों  का  एक  दल  तैनात  कर  दिया  गया  जनवरी  से  1985  की  अवधि
 के  दौरान  958  व्यक्तियों  को  भारतीय  रेल  अधिनियम  की  धारा  122  और  109  के  अन्तर्गत  पकड़ा
 गया  था  और  उनसे  12,967  रुपये  जुर्माने  के  रूप  में  वसूल  किये  गये  इसके  जुर्माना
 अदा  न  करने  पर  418  व्यक्तियों  को  भिन्न-भिन्न  अवधि  के  लिए  जैल  भेजा  गया  था  ।  ये  जाचें
 जिक  तत्वों  की  गतिविधियों  पर  अंकुश  लगाने  में  काफी  कारगर  हुई

 रेल  गाड़ियों  में  नई  खानपान  सेवा  शुरू  करना

 435.  श्री  झ्रार०  एम०  भोए  |  .
 ह

 श्री  हरीश  रावत  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्रो  श्रनन्त  प्रसाद  सेठी  {

 क्या  रेलवे  ने  यात्रा  करने  वाले  लोगों  के  लिए  नई  खान-पान  श्रू  की

 वया  यह  भी  सच  है  कि  गाड़ियों  में  सीमित  आधार  पर  शुरू  किए  गए  नये  श्ञाग-पान

 कार्य क्रम  की  विशेषताएं  बिभिन्नता  तथा  उचित  मूल्य  पर  भोजन  मिलमा  और

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 रेल  संत्री  बंसो  :  से
 भारतीय  रेलों  पर  यात्रियों

 को
 ठच्चित  दरों  प्र
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 साफ-सुधरी  हालत  में  गर्म  तथा  स्वादिष्ट  भोजन  की  व्यवस्था  करने  की  दृष्टि  से  अल्यू  मीनियम  के  पुड़ों
 जो  उपयोग  के  बाद  फेंके  जा  सकते  व्यंजन-सूचियों  के  पैटन  की  सेवा  1-6-1985  से

 कुछ  चुनींदा  गाड़ियों  में  भारतीय  पर्यटंल  विकास  निगम  के  यरामण्श  से  शुरू  की  गई  प्रारम्भ

 हावड़ा  नई  दिल्ली  मार्ग  पर  81/82,  103/104  डीलक्स  एक्सप्रेस  तथा  191/192  मगध  एक्सप्रेस

 गाड़ियों  में  संशोधित  व्यंजन  सूची  की  सेवा  शुरू  की  गथी  चूंकि  इन  गाड़ियों  में  ग्राहकों  की

 क्रिया  नई  सेवाओं  के  अनुकूल  इसलिए  इसे  व्यंजन  सूची  की  मर्दों  में  कुछ  आशोधन  करके  बम्बई

 नई  दिल्ली  मार्ग  पर  भो  1-7-1985  से  25/26  डीलक्स  एक्सप्रेस  तथा  3/4  फ्रन्टियर  मेल  में  शुरू
 किमा  गया  जनता  की  अनुकूल  प्रतिक्रिया  को  देखते  हुए  व्यंजन  सूची  की  संशोधित  पैटर्द  सेवा  को

 भविष्य  में  कुछ  और  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  में  भी  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  भोजन  की  विविधता

 तथा  उनकी  दरें  नीचे  बताथी  गई  हैं  :

 ध्यंजन  सूची  में  मद  दर  में  )

 1.  सस्ता  भोजन  2/-  रु०  से  3/-  रु०  के  बीच

 2.  मानक  भोजन

 नाश्ता

 शाकाहारी  5.00

 गेर-शाकाहारी  5.50

 3.  बोपहर/राज्रि  का  मोजन

 शाकाहारी  6.00

 गेर-शाकाहांरी  7.00

 4.  विशेष  भोजन  दोपहर/रात्रि  का  मोजन )

 शाकाहारी  7.00

 (@)  गैर-शाकाहारी

 ॥

 13.00

 5.  भासक  स्मेक

 शाकाहारी  कटलेट  3.00

 ज्ाकाहारी  सैण्डविन  3.00

 प्रासीण  क्षेत्रों  में जल  से  उत्पस्त  होने  बाली  बीमारियां

 437.  श्री  लाला  राम  केस  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करगे  है  ह
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 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रमूखतः  जल  उत्पन्न  बीमारियों  के  का रण  ही  लोगों

 का  अच्छा  स्वास्थ्य  नहीं  रहता

 क्या  सरकार  प्रत्येक  गांव  स्वास्थ्य  मार्गदर्शन  को  उपलब्ध  किये  जा  रहे  किट  में  जल

 शुद्ध  करने  वाली  क्लोरिन  गोलियों  को  सम्मिलित  करने  पर  विचार  कर  रही  है  अथवा  प्रबन्ध  किए  गमे

 हैं  ताकि  वे  अपने  संबंधित  गांवों  में  पेयजल  को  शुद्ध  करने  में  समर्थ  हो  राकें  ।

 क्या  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेयजल  को  लाने  ले  जाने  का  आकलन  करने  के  लिए

 एन०  ई०  ई०  भार०  आई०  द्वारा  निरभित  एक  सस्ते  और  आधुनिक  साधन  रोस्कोप  प्रत्येक  गांव

 स्वास्थ्य  मार्गदर्शन  को  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  निवारक  उपायों  को  कब  तक

 न्वित  किया  जायेगा  क्योंकि  इस  उपाय  पर  पिछले  भनेक  वर्षों  से  बिता  व्यावहारिक  कार्यवाही  कै
 बिचार  किया  जा  रहा  है  ?

 सिचाई  प्लोर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  यह  सही  है  कि  जल  से  उत्पन्न  होने
 वाले  रोग  विशेषकर  अतिसार  रोग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  खराब  रहने  का  एक  मुख्य  कारण

 इस  समय  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइड  के  कीटों  में  क्नोरीन  की  गोलियां  नहीं  डाली  जाती
 वेसे  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  को  ये  गोलियां  अलग  से  उपलब्ध

 चुनिदा  क्षेत्रों  में  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  को  प्राथोगिक  आधार  पर  हजार  (1000)
 कलोरोस्कोप  उनकी  प्रभावकारिता  को  जानने  ने  लिए  सप्लाई  किये  गये  हैं  ।

 पता  लगाये  गये  समस्या  प्रधान  गांवों  में साफ  पानी  की  सप्लाई  की  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  1977-78  में  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  शुरू  किया
 जिसे  छठी  योजना  में  जारी  रखा  गया  था  और  इस  कायंक्रम  के  लिए  1985-86  में  भी  प्रावधान
 किया  गया  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजी  गयी  रिपोर्ट  के  अनुसार  छठी  योजना  के  दोरान  कुल
 192024  समस्या  प्रधान  गांवों  को  पीने  के  साफ  पानी  की  सप्लाई  का  कम-से-कम  एक  स्रोत  उपलब्ध
 कराया  गया  इसके  अलावा  केन्द्र  ने  विभिन्न  राज्यों  से  यह  अनुरोध  भी  है  कि  वे  इस  क्षेत्र  में
 कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अधीन  अतिरिक्त  धनराशि
 उपलब्ध

 सेनिनजाइटिस  के  मामलों  में  कमी  तथा  प्राधातित  होकों  का  म्ल्य

 438.  भी  सानिक  क्या  स्वास्थ्य  भौर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा :
 करेंगे कि  :

 कसा  यह  सच  है  कि  मेनिसजाइटिस  रोग  का  प्रकोप  कम  हो  रहा
 टः
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 क्या  यह  सच  है  कि  अन्य  देशों  की  तरह  चिकित्सा  अनुसंधान  के  मामले  में  हम  समय
 के  साथ  चलने  ओर  देश  की  आवश्यकताभों  को  पूरा  करने  में  असफल  रहे  और

 क्या  यह  सच  है  कि  मेनिनजाइटिस  के  टीके  का  पश्चिम  अमरीका  से

 भायात्त  किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो इसका  आयात  और  मुल्य  संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 सिचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  :  जी  हां  ।

 जी  वास्तव  में  सभी  प्रकार  के  चिकित्सा  अनुसंधान  में  मुख्य  बल  विभिम्न  रोगों
 के  उपचार  और  तियंत्रण  के  सरल  और  क्षेत्र  विशेष  के  लिए  उपयुक्त  विधियों  के  विकास  पर

 दिया  जाता

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  माध्यम  से  मेनिनगोकोकल  वेकक््सीन  की  छः  लाख  छुराकें  प्राप्त

 की  गई  हैं  और  उन्हें  अश्यधिक  खतरे  वाले  लोगों  को  टीका  लगाने  के  लिए  राज्य  सरकारों

 को  वितरित  किया  गया  है  !

 मलेरिया  की  रोकथाम  का  नया  तरीका

 439.  श्रीमती  जयन्तीं  पटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मलेरिया  की  रोकथाम  के  लिए  कुछ  नए  तरीके  अपनाए  गए  और

 यदि  तो  मलेरिया  से  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्रों  में  मलेरिया  की  रोकथाम  के  लिए
 बेशानिकों  ने  कौत  से  नए  तरीकों  का  विकास  किया  है  ?

 सिंचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  और  जी  नहीं  ।  वैसे  भारतीय

 आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  मलेरिया  अनुसंधान  केन्द्र  द्वारा  गुजरात  के  एक  जिले  में  प्रायोगिक
 आधार  पर  एक  समन्वित  रोग  वाहक  नियंत्रण  कार्यनीति  चलाई  जा  रही  है  जिसमें  बल  रोम

 बाहकों  के  उदगम  स्रोतों  को  समाप्त  लधु  इंजीनियरी  निर्माण  लावानाशी  मछलियों  की

 सहायता  से  जेव  नियंत्रण  स्वास्थ्य  शिक्षा  पर्यावरण  में  सुधार  करने  पर  दिया

 गया

 सातवीं  योजना  के  दौरान  कोचओोन  शिपयार्ड  का  विकास

 440.  श्री  के०  मोहन  दास  :  क्या  नौवहन  भ्रोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  योजना  के  दोरान  को  चीन  शिपयार्ड  का  विकास  करते  की  कोई  योजना

 भौर
 हे

 (w)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  म्पौरा  क्या  है  ?



 मौबहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  और

 सातवीं  योजना  के  सरकार  द्वारा  पोत-निर्माण  एवं  पोत  मरम्मत  उद्योग  के  लिए  बनाया

 गया  कार्यकारी  दल  कोचीन  शिपयाई  के  विकास  के  लिए  कुछ  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रहा  चूंकि

 सातवीं  योजना  के  कार्यों  एवं  उनके  आकार  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  अतएवं  सातवीं

 योजना  को  पूर्ण  रूप  से  अस्तिम  रूप  दिए  जाने  तथा  इन  योजनाओं  की  विस्तुत  आधिक  एवं  वित्तीय

 व्यवहामेता  का  पता  चलने  पर  ही  स्थिति  स्पष्ट  हो  पाएगी  ।

 विद्युत  उत्पादन  में  बढ़ि

 441.  ओर  गुरूदास  कासत  :  क्या  सिंचाई  झौर  विद्युत  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  द्वारा  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  सृजन  करने  में

 कम  सफलता  प्राप्त  करने  पर  जिंता  ध्यक्त  की

 क्या  सरकार  विद्युत  उत्पादन  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  की  अपनी  वचन-बद्धता  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  उप-नगरीय  विद्युत  लिमिटेड  जैसी  गैर-सरकारी  एजेंसी  तथा  इसी  प्रकार  की

 अन्य  एजेन्सियों  को  विद्युत  उत्पादन  करते  की  अनुमति  प्रदान  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  के  सृजन
 में  उपलब्टि  कम  होने  सम्बन्धी  पहलू  का  उल्लेख  योजना  आयोग  के  छठी  योजना  मध्यावधि  मूल्यांकन
 सम्बन्धी  दस्तावेज  में  किया  गया

 और  वर्तमान  नीति  औद्योगिक  नीति  1956  के  द्वारा  विनियमित  की
 जाती  इस  संकल्प  के  अन्तगंत  बिजली  का  उत्पादन  और  वितरण  अनुधूची  के  अन्तगंत  आता

 जिसमें  उस  श्रेणी  के  उद्योग  आते  हैं  जिनके  भावी  विकास  का  दायित्व  राज्य  का  होगा  ।
 निजी  स्वामित्व  बाली  वरतंमान  यूनिटों  के  विस्तार  अथवा  जब्र  राष्ट्रीय  हित  में  अपेक्षित  हो  तो

 नई  यूनिटों  की  स्थापना  में  राज्य  द्वारा  निजी  उद्यमियों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  पर  संकल्प  में  कोई
 प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया  इस  नोति  के  सरकार  ने  निजी  स्वामित्व  वाली  वर्तमान

 यूटिलिटीज  यूनिटों  के  प्रतिस्थापन/विस्तार  की  अनुमति  दी

 परिवार  नियोजन  लक्ष्यों  मे ंकमी  ध्रौर  सुधाराट्मक  उपाय

 442.  भो  चिन्ता  सोहन
 >  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह

 श्री  रणजीत  सिंह  गायकबाड़  ||
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिवार  नियोजन  लक्ष्यों  में  भारी  कमी  रही  और  यदि  तो  क्या  सुधारात्मक
 उपाय  करने  का  विचार  नि
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 (a)  क्या  गर्भ  निरोधक  उपछरणों  यू०  को  लगाने  की  योजना  को  तेज  किया

 जारहा

 कया  इसका  व्यावहारिक  दृष्टि  से  प्रयोग  करने  और  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान
 में  जिकसित  प्रतिरक्षित  पिडों  दी  अननक्षमतारोधी  सुरक्षा  के  मामले  में  महत्त्वपूर्ण  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्या  और

 क्या  यह  सच  है  कि  जनसंख्या  नियंत्रण  कार्य क्र  के  सफलतापूवंक  लागू  न  किये  जाने  के

 कारण  देश  की  सम्पूर्ण  प्रतति  को  गहरा  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  है  और  यदि  तो  क्या  इस  कयंक्रम

 को  युद्ध  स्तर  पर  शुरू  क्रिया  जाएगा  और  इसका  पूरी  तरह  से  कम्प्यूटरीकरण  किया  जाएगा  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेख्  से  विकास  ओर  जनसंख्या

 नियंत्रण  एक  दूसरे  को  लाभकारी  ढंग  से  प्रभावित  करते  इसलिए  सामाजिक  विकास  की  श्रमस््त

 योजना  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  परिवार  नियोजन  के  लगभग  80  प्रतिशत  लक्ष्य  प्राप्त  किए  इस  कार्यक्रम  को  सातवीं

 योजना  के  दौरान  और  सुदृढ़  किया  जाएगा  और  इसे  कम्प्यूटराइज्ड  विधि  से  मानीटर  किया

 आई०  यू०  डडी०  कार्यक्रम  में  उल्लेखनीय  प्रगति  हुई  ।  जहां  1980-81  में  6.28  लाख  आई०  यू ०  डी०
 लगाए  गए  थे  वहां  1984-85  5  में  25.46  लाख  आई०  यू०  डी०  लगाए  प्रजनन  नियंत्रण  की
 प्रतिरक्षा  विशान  संबंधी  विधिएां  अभी  प्रयोगावस्था  में  हैं  ।

 दिल्ली  में  सड़कों  की  मरम्मत

 443.  श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  मौवहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  दिल्ली  की  अधिकतर  सड़कों  की  स्थिति

 बहुत  ही  खराब  ओर

 यदि  तो  दिल्ली  में  ऐसी  सभी  सड़कों  की  तत्काल  मरम्मत  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?  ह

 नौबहमन  भौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  जी
 दिल्ली  में  सड़कों  की  स्थिति  सामान्यतः  अच्छी  है  ।

 सड़कों  का  रक्ष-रखाव  एवं  मरम्मत  एक  सतत  प्रक्रिया  है  उपलब्ध  राशि  के  आधार
 पर  समय-प्तमम  पर  किया  जाता

 जोगनल  रेलों  को  एस्टो-रेंबिट  टीकों  की  सप्लाई

 444.  भ्लौ  संयद  भसुरल  हुसेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  सीरम  इंस्टीट्यूट  आफ  इण्डिया  5  मि०
 ली०  के  14  सेम्पल  टीकों  के  स्थात  पर  1  मिलिलीटर  के  टीके  सप्लाई  कर

 रहा

 रेलवे  बोर्ड  मिलिलीटर  के  इस  प्रकार  के  एन्टी  रेबिट  के  6  टीकों  की  सप्लाई
 की  कोई  व्यवस्था  की  जेसी  कि  सी  रम  इंस्टीट्यूट  आफ  इण्डिया  द्वारा  जोनल  रेलों  को  सप्लाई  किये

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  .:  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।  अभी  भी  सामान्य  रोग  निरोधी  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  के  पास्चर
 पंस्थानों  द्वारा  निित  सेम्पल्स  वेक््सीन  का  उपयोग  किया  जा  रहा  विशेष  मामलों  जहां  गम्भीर

 खतरा  क्षेत्रीय  रेलों  के  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  मंसर्स  सीरम  इंस्टीट्यूट  आफ  इण्डिया  द्वारा  बेचे
 जाने  वाले  हयूमन  डिपलोयड  वेक्मीन  का  इस्तेमाल  करने  के  लिए  स्वतन्त्र

 अभी  तक  अधिकांश  मामलों  में  सेम्पल्स  वेक््सीन  का  निरन्तर  इस्तेमाल  करना  पर्याप्त

 समझा  गया  है  ।  एंटी-रेबिक  हाफकिन  अनुसंधान  संस्थान  बम्बई  की  भी  यही  राय  है  जिससे  इस  मामले

 में  सलाह  ली  गयी  थी  ।

 सिक्किम  में  जल  विद्युत  क्षमता

 445.  श्रीमतो  डो०  के०  भण्डारी  :  क्या  सिखाई  श्रोर  विश्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  सिक्षिकम  में  जल  विद्युत  क्षमता  का  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  क्षमता  कितनी  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  ऐसा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विद्युत  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  और  हां  ।  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  के  अद्यतन  अनुमानों  के  अनुसार  सिक्किम  को  जल  विद्यूत  क्षमता  1.28  मिलियन

 किलोबाट

 प्रश्म  ही  नहीं  उठता  ।

 लों  में
 मध्य  प्रदेश  के  राजगढ़  तथा  गुना  जिलों  में  गिनो  कृमि  हारा  मारी  क्षति

 446.  श्री  दिग्विजय  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  मध्य  प्रदेश  के राजगढ़  और  गुना  जिलों  में  गिनी  कृमि

 का  रोग  बहुत  फैला  हुआ

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालब  ने  गिनी  कृमि  रोग  को  रोकने  के  लिए  कोई
 कदम  उठाए

 यदि  तो  क्या  योजनाएं  हैं  तथा  उन्हें  कब  कार्यारिवित  किया  ओर

 यदि  तो  क्या  ऐसा  करने  के  लिए  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  कोई  योजना  है  ?

 सिंचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  :  से  जी  हां  ।  भारत  सरकार  ने

 राष्ट्रीय  गिनी  कृमि  उन्मूलन  कार्यक्रम  7  स्थानिकमारी  वाले  राज्यों  जिसमें  मध्य  प्रदेश  भी  शामिल

 पहले  ही  शुरू  कह  दिया  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जो  कार्य  किए  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं

 ग्रामीण  जल  पूर्ति  विभाग  द्वारा  गिनी  कृमि  स्थानिकमारी  वाले  गांवों/हैमलिटों  को
 मिकता  के  आधार  पर  सुरक्षित  जलपूर्ति  की  व्यवस्था

 रोगों  से  अपने  बचाव  के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  देना  ।

 इण्टरमीडिएट  होस्ट  अर्थात्  साइक्लोप्स  को  समाप्त  करने  के  लिए  कुओं  के  पानी  की
 रसायन  विधि  से  सफाई  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  मे ंरोमियों  का  इलाज  ।

 नियंत्रण  संबंधी  उपायों  के  प्रभावों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  वर  में  दो  बार  श्क्तिय
 रोगियों  का  पता

 गिनी  कृमि  रोग  का  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  अन्त  तक  उन्मूलन  किए  जाने  की  सम्भावना

 यह  प्रश्न  नहों

 तई  रेल  लाइमें  बिछाने  ध्ौर  बतमान  लाइनों  का  विस्तार  करने  की  योजना

 448.  श्री  धमर  राय  प्रथास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  और  पिछड़े  क्षेत्रों  का
 विकास  करने  के  लिए  देश  में  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  अथवा  वर्तमान  लाइनों  का  विस्तार  करने  का
 कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  है
 तवा

 नई  रेल  लाइनें  बिछाते  बतंमान

 $3
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 लाइनों  का  विस्तार  करने  के  कितने  प्रस्ताव  सरकार के  पास  लम्बित  पड़े  हैं  और  उनके  कया  परिणाम

 निकले  हैं  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  नई  लाइनें  बिछाने  ओर  मौजूदा  लाइनों  के  विस्तार  के

 कार्य  निम्नलिखित  मानदण्ड  के  आधार  पर  किये  जाते  हैं  :

 नये  उद्योगों  या  प्रमुख  खनिज  तथा  अन्य  संसाधनों  की  सेवा  के  लिए  परियोजनापरक

 ला

 लिकਂ  के  रूप  में  सेवा  करने  के  जो  मौजूदा  व्यक्त्त  मांगों  पर  संकुलन  में

 राहत  देने  के  लिए  वैकल्पिक  मार्ग  के  रूप  में  उपयोग  किए  जा  सकते

 सामरिक  भहत्त्व  की  दृष्टि  और

 नये  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  या  दूरदराज  स्थानों  को  पहुंच  मार्ग  प्रद  न  करने  के  लिए
 विकासात्मक  लाइनों  के  रूप  में  ।  ऐसे  मामलों  सामान्य  परियोजनाओं  के  लिए  निर्धारित  दर

 से  प्रतिफल  की  निम्न  दर  भी  स्वीकार  कर  ली  जाती  लेकिन  ऐसी  नई  रेलवे  लाइनों  का

 निर्माण  जो  मूल्यह्ास  में  अंशदान  सहित  परिचालन  लागत  को  प्रा  नहीं  कर  सकती

 युक्त  नहीं  होगा  ।  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  विशेष  मामले  के  रूए  इन  दूर  दराज  क्षेत्रों  के  लोगों
 को  शेष  देश  के  साथ  राष्ट्रीय  एकता  को  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  से  कुछ  परिथोजनाएं  शुरू  की

 गयी  हैं  ।

 इस  समय  नई  लाइनों  के  निर्माण  की  46  परियोजनाएं  चल  रही  हैं  जिनमें  से  7

 योजनाएं  उत्त  र-पूर्वी  क्षेत्र  में  इनका  ब्यौरा  1985-86  के  रेलवे  बजट  में  दिया  गया

 योजना  आयोग  ने  सुल्तानपुर  से  रीवा  और  तामलुक  से  दीपा  नयी  लाइनों  को  शुरू  करने  के  लिए  अपनी

 सहमति  नहीं  दी  इसके  अतिरिक्त  योजना  आयोग  ने  लक्ष्मीकान्तपुर-कुल्पी  लाइन  सहित  बज-बज
 से  सतना  से  रीवा  और  गुना  से  इटावा  तक  नयी  लाइनों  के  लिए  भी  अभी  तक  अपनी

 कृति  नहीं  दी

 कई  नई  लाइनों  के  लिए  भी  स्वक्षण  किये  जा  रहे  जिनका  ब्यौरा  1985-86  के  रेल  बजट
 के  अनुदान  की  मांग  में  दिया  गया  इन  सर्वेक्षणों  के  पूरा  होने  पर  आ्लागे  कारंवाई  सं्ाधनों  की

 लब्धता  तथा  योजना  भायोग  के  परामर्श  से  की

 ]

 चस्प्रपुर-गोंदिया  रेल  लाइम  को  बड़ो  लाइन  में  बदलना

 449,  भ्री  बिलास  सु्ते  मबार  :  क्या  रेंल  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चद्द्पुर-गोंदिया  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  .
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 सरकार  के  विचाराधीन

 थदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  कार्य  कब  तक  श्रू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 झहरोरा  स्टेशन  पर  बम्थई  जनता  गाड़ी  का  रुकना

 *  450.  श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मिर्जापुर  जिले  के  लोगों  ने  बम्बई  जनता  गाड़ी  को  अहरौरा  स्टेशन  १२  रोकने  की

 कोई  मांग  की  थी
 ह

 क्या  यह  रेल  गाड़ी  पहले  अहरौरा  स्टेशन  पर  रुका  करती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अहरौथा  रेलवे  स्टेशन  पर  इस  गाड़ी  को  फिर  से
 रोकने  की  व्यवस्था  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी  हां  ।

 जी

 जी  नहीं  ।

 मई  बस्बई  के  लिए  रेल  लाइनें

 451.  श्री  एस  ०  जो०  धोलप
 :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्रो  डी०  बो०  पाटिल

 क्या  सरकार  ने  नई  बम्बई  के  लिए  रेल  लाइनें  मंजूर  की

 यदि  तो  प्रत्येक  परियोजना  पर  कितनी  लागत  भाने  का  अनुमान  है  और  कार्य  की

 प्रगति  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  रेल  लाइनों  की  परियोजना  के  लिए  मंजूर  दो  करोड़  रुपये  में  से

 1.5  करोड़  रुपये  मद्रास  रेल  परियोजना  को  दे  दिए  गए

 ह्उ



 लिखित  उत्तर  *  25  1985

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  नई  बम्बई  के  लिए  कम  से  कम  एक  रेल  परियोजना  तत्काल  पूरी  हो  जाएगी
 ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  जी  मानझ्द्द  से  बेलापुर  तक  लाइन  का  विस्तार

 स्वीकृत  हो  चुका  है  ।

 1980  के  मूल्य  स्तर  पर  75.74  करोड़  रुपये  |  1985  तक  2  प्रतिशत  काम  हो

 चका

 और  जी  लेकिन  1985-86  के  लिए  2  करोड़  रुपये  का  मूल  आवंटन  अब
 ज्यों  का  त्यों  कर  दिया  गया

 इस  परियोजना  का  पूरा  होना  इस  बात  पर  निर्भर  है  कि  भागामी  वर्षों  मे ंकितना  धन
 उपलब्ध  होता

 केरल  के  पधानाधिट्टा  झोर  झ्लेप्पी  जिलों  के  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर

 एक्जीक्यूटिव  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  रुकने  की  व्यवस्था  करना

 452.  प्रो०  पी०  ले०  कुरियन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एर्नाकुलम  और  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  चलने  वाली  एक्जीक्यूटिव  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी
 केरल  के  पथानाथिट्टा  और  अलेप्पी  जिलों  के  महत्त्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  नहीं  रुकती  और

 क्या  सरकार  का  विचार  पथानाधिट्टा  और  अलेप्पी  जिलों  के  बीच  के  स्टेशनों  पर  इस
 रेलगाड़ी  को  रोकने  की  व्यवस्था  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  जी  हां  ।

 जी

 ०
 रेल  पासों  का  जारी  किया  लागा

 453.  भ्रो  राज  कुमार  राय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  |  1985  से  कितने  लागों  को  प्रथम  और  दूसरे  दर्ज के  रेल
 पास  जारी  किए  गए

 उक्त  पासों  को  जारी  करने  के  कमा  मानदण्ड  और

 56
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 क्या  संसद  सदस्य  की  सिफारिशों  पर  रेलवे  पास  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  माननीय  संसद  सदस्य  का  पासों  से

 भआाशय  रेल  मंत्रालय  द्वारा  गेर-रेल  कमंचारियों/संगठनों  को  जारी  किये  गए  मानाये  काड  पासों  से

 इन  पासों  का  ञ्योरा  राज्यवार  नहीं  अपितु  केवल  अलग-अलग  नामवार  रखा  जाता

 ये  पास  रेल  मंत्री  के  व्यक्तिगत  अनुमोदन  से  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोष  के  आधार  पर

 जारी  किए  गए

 मानार्थ  पास  जारी  करने  के  लिए  संसद  सदस्यों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  ग्रुण-दोष
 के  आधार  पर  विचार  किया  जाता

 सीटों  के  झ्रारक्षण  के  लिये  रिश्वत  लेने  के  सम्बन्ध  में  शिक्षायलें

 454.  भरी  दिलीप  सिह  भूरिया  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  रेलों  में  सीटों  के  आरक्षण  के  लिए  रिश्वत  लेने  सम्बन्धी  शिकायतों  में

 वृद्धि  हो  रही  और

 यदि  तो  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  फायंगाही  की  जा

 रही  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  फिर  भी  भ्रष्ट  तरीकों  का  पता  लगाने  और  उनका  डस्मूलन  करने
 के  लिए  सभी  नो  क्षेत्रीय  रेलों  तथा  रेल  मंत्रालय  में  भी  पूर्ण  सतकंता  संगठन  मौजूद  विशिष्ट
 यतों  की  जांच  करने  के  अलावा  सतकंता  संगठन  अपनी  ओर  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  निवारक  जांच
 भी  करते  भ्रष्टाचार  तथा  कदाचारों  के  लिए  दोषी  पाए  गए  कमंचारियों  को  कड़े  दण्ड  दिये

 जाते
 “

 मारतोय  जहाजों  का  लापता  होता

 455.  डा०  गौरोशंकर  राजहूंस
 ]  नोबहन  बरिषहण :  गया  सौबहन  श्ौर

 पर
 मस्ती  यह  बताने

 क्री  बो०  श्रीनिवास  प्रसाद  |
 की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  4  1985  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  शराउंद्स
 टू  सि्सिंग  इण्डियन  शिप्सਂ  शीषंक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकथित  किया  गया

 357
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 यदि  तो  इन  दो  जहाजों  के  लापता  होने  के  सम्भावित  क्या  हो  सकते

 और
 ह

 सरकार  द्वारा  इन  जहाजों  जो  2]  1985  से  लापता  पता  लगाने  के  क्या

 प्रयत्न  किए  गए  हैं  और  उनके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 लौवहन  झोर  परिवहन  सन्त्ालय  के  राज्य  सम्त्री  जियाउरंहमान
 र

 उपलब्ध  सूचना  के  इन  जहाजों  के  डूबने  या  लापता  होने  के  बारे  में  कोई  निश्चित

 कारणों  को  बता  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 दो  गायब  जहाजों  के  बारे  में  सूचना  की  प्राप्ति  भारतीय  नौसेना  और  तट  रक्षक

 जहाजों  ने  इसकी  गहराई  से  छान-बीन  की  ।  नौसेना  के  वायुयानों  की  सेवाओं  का  भी  उपयोग  किया

 गया  ।  इस  खोज  और  बचाव  परिचालन  से  इन  जहाजों  का  पता  नहीं  लगाया  जा

 बाणिज्यिक  नौवहन  अधिनियम  की  360  के  तहत  ब्रिध्िवत्  ज|च  के  आदेश  विधे  गए

 जखितरंजन  लोफोसोटिव  बबस  की  उत्पादन  क्षमता  का  कम  उपयोग

 456,  श्री  चितामणि  पाणिग्रही  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  चिंतरंजन  लोकोमोटिव  वर्स  की  उत्पादन  क्षमता  के  कम  उपयोग  के  बारे  में  सरकार

 को  जानकारी

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इसकी  क्षमता  के  उपयोग  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  बंसो  लाल):(क)

 छठी  योजना  के  दौरान  चितरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  की  डीजल  और  बिजली  रेल

 इंजनों  के  निर्माण  की  क्षमता  475  रेल  इंजन  थी  ।  लेकिन  योजना  आयोग  द्वारा  आबंटित  धनराशि  के

 आधार  पर  459  रेल  इंजनों  के  निर्माण  का  लक्ष्य  रखा  गया

 वास्तविक  उल्पादन  419  रेल  इंजन  रहा  जो  लक्ष्य  का  91.3  प्रतिशत

 पूरी  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  डीजल  इंजनों  की  री-पावर  पैकिंग  डीजन  इंजनों

 .  की  आवधिक  ओवरहाल  और  रेल  इंजनों  के  अनुरक्षण  के  लिए  अतिरिक्त  पुर्जों  की  सप्लाई  जैसे  वेकल्पिक

 कार्य  तलाश  करने  के  उपाय  किए  गए  थे  ।  इससे  उपलब्ध  क्षमता  और  उसऊे  उप्रयोग  के  बोच  का  जंतर

 बहुत  कुछ  कम  हो  गया

 सातवीं  योजना  के  दोरान  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  करने  का  प्रस्ताव  वशरतें  कि  धन

 लब्ध  हो  ।
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 कसई  झर  स्वर्ण  रेखा  नदियों  की  धा्टियों  में  भूमिगत
 जल  संसाधनों  का  उ्रध्ययन

 457.  भरी  प्रनस्त  प्रसाद  सेठो  :  क्या  सिचाई  झौर  विद्युत  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ह

 (8)  क्या  केन्द्रीय  भू-जल  बोर्ड  ने कसई  और  स्वर्ण  रेखा  नदी  घाटियों  में  भूमिगत  जल  की
 उपलब्धता  के  सम्बन्ध  में  एक  अध्ययन  किया

 क्या  इस  अध्ययन  में  पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्र  ओर
 प्रवण  क्षेत्रों  को  भी  शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  आदिवासियों  की  सिंचाई  तथा  पेयजल  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए
 कठोर  चट्टानी  क्षेत्रों  में  भूमिगत  जल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 सिचाई  धर  विद्युत  मन््त्रो  :  केन्द्रीय  भूमिगत  जल  बोर्ड  ने  यू ०
 एन०  डी०  पी०  की  सहायता  से  पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  राज्यों  में  कसई  तथा  स्वर्ण  रेखा

 नदी  बेसिनों  में  29,700  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  में  भूमिगत  जल  संसाधनों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए

 एक  परियोजना  आरम्भ  की

 इस  परियोजना  के  अध्ययनों  में  बिहार  में  रांची  और  सिंहभूमि  जिलों  के  आदिवासी

 उड़ीसा  में  मयूरभंज  जिला  और  पश्थिम  बंगाल  में  बांकुरा  एवं  मिदनापुर  जिलों  के
 वासी  तथा  बाढ़  प्रणव  जिले  शामिल  हैं  ।

 जल  विकास  के  लिए  प्रत्याशित  क्षेत्रों  तथा  खुदाई  कुंओं  एवं  नलकूपों  के  लिए
 स्थलों  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  सिफारिश  की  जाती

 पुराने  यात्री  रेल  डिब्यों  कौ  बदलना

 458.  भी  मोहम्मद  महफूज  भ्रली  स्लो  :  क्या  रेल  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983  और  1984  के  अन्त  तक  कितने  पुराने  यात्री  रेल  डिब्बों  को  बदलने  की

 जरूरत

 वर्ष  1983  और  1984  के  दोरान  कितने  बदल  ने  योग्य  यात्री  डिब्बों  को  हटाया  गया

 भौर

 वर्ष  1983-84  के  दौराम  कितने  नए  यात्री  डिब्बों  का  निर्माण  किया  गया  ओर  इनमें

 कितने  यात्री  डिब्बों  का  वास्तव  में  पुराने  यात्री  डिब्बों  को  बदलते  के  लिए  उपयोग  किया  गया  तथा

 वर्ष  1983-1984  के  दौरान  निभित  सभी  यात्री  डिब्दों  का  उपयोग  पुराने  यात्री  डिब्बों  को  बदलते  में

 न॑  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 रेल  भरतो  बंसो  :  वर्ष  1983-84  के  अन्त  तक  सभी  आमानों  के  2035

 यात्री  वाहनों  का  बदल।ब  अपेक्षित  था  ।

 (@)  वर्ष  1983-84  के  दोरान  सभी  आमानों  के  779  यात्री  बाहनों  को  नाकारा  कर  दिया

 गया

 वर्ष  1983-84  3-84  के  दोरान  1159  नए  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण  किया  गया  इनमें
 से  943  सवारी  डिब्बों  का उपयोग  गतायु  सवारी  डिब्बों  को  बदलने  के  लिए  किया  गया  था  ओर  शेष

 का  उपयोग  पुरानी  सेवाओं  को  बढ़ाने  तथा  नई  गाड़ियां  आरम्भ  करने  के  लिए  किया.गया

 गर-सरकारो  बसों  के  साड़े  को  वरें  बढ़ाने  से दिल्ली  परिवहन  निगम  को  थाटा

 459.  श्री  ललित  साकन  :  क्या  नौवहन  प्रौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अन्तर्गत  चलने  वाली  गैर-सरकारी  बसों  क॑  भाड़े  की  दरें  बढ़ाने

 के  क्या  कारण  भोौर

 (w)  भाड़े  की  दरों  में  वृद्धि  स ेदिल्ली  परिवहन  निगम  को  कूल  कितना  घाटा  होगा  ?

 नौबहम  प्ोर  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  सनन््त्री  जियाउरंहमान  :  दिल्ली

 परिबहून  निगम  के  अन्तगंत  चलते  वाली  प्राइबेट  प्रचालकों  की  बसों  की  भाड़ा  की  दरों  को  जिन्हें  पहले

 अगस्त  1981  में  निर्धारित  किया  गया  था  प्रचालन  लागत  बढ़  जाने  की  कारण  सितम्बर  1984

 से  बढ़ा  दिया  गया

 भाड़े  को  बढ़ी  हुई  दरों  के
 कारण  वर्ष  1984-85  5  एवं  1985-86  में  1.01  करोड़

 झ्७  तथा  2.15  करोड़  रु०  का  अतिरिक्त  व्यय  होगा  ।

 राष्ट्रीय  विद्युत  प्रिड

 460.  भो  चिस  सहाता  :  क्या  सिचाई  झोर  विद्युत  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार ने  प्रस्तावित  क्षेत्रीय  और  राष्ट्रीय  विद्युत  ग्रिड  को नियमित

 करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  विद्युत  ग्रिड  निगम  बनाथै  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विद्यत  बिभार  सें  राज्य  मन््त्रो  प्ररण  :  से  विद्युत  के  पारेषण  सम्बन्धी

 विभिन्म  पहलुओं  का  अध्ययन  करने  तथा  केंद्र  के  स्वामित्व  में  राष्ट्रीय  विद्युत  ग्रिड  स्थापित  करने  के  लिए

 ब्योरे  तथा  रूपरेशा  तैयार  करने  के लिए  सरकार  ने  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  कार्यकारी  दल
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 जे  अपनी  रिपोर्ट  में  विद्युत  के  पारेषण  और  वितरण  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  ग्रिड  निगम
 स्थापित  करने  की  सिफारिश  की

 ]

 लखनऊ  झौोर  चोपन  के  बोच  वाराणसी  होकर  एक  रेलगाड़ी  खलासा  शोर

 झसम  सेल  और  तिनसुलिया  मेल  के  मार्ग  में  पररिबतंन  करता

 461.  श्री  सदन  पांडे

 /  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
 शऔौ  कांलो  प्रसाद

 क्या  सरकार  का  विचार  लखवऊ  ओर  चोपन  के  बीच  वाराणसी  होकर  एक  रेलगाड़ी
 चलाने  का  है  ;

 क्या  सरकार  तिनसुखिया  मेल  और  असम  मेल  के  वर्तमान  मार्ग  में  परिवर्तन  करने
 पर  भी  विचार  कर  रही  है  जिससे  कि  इन  गाड़ियों  को  गोरअपुर  और  लखनऊ  के  रास्ते  से  होकर
 चलाया  जा

 यदि  तो  कौन-सी  तारीख  भौर

 यदि  तो  उम्तके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सन्त्रो  बंसी  :  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नई  गाड़ी  चलाने  के  लिए  रेलों  के  पास  सवारी  डिब्बे  नहीं  तिनसुखिया  और  आसाम

 मेल  बतंमान  मार्ग  पर  काफी  लोक  प्रिय  है  और  इसलिए  इनका  मार्ग  बदलना  बांछनीय  नहीं  होगा  ।

 |

 हाबड़ा  पुल

 462.  भरी  लारायण  चौबे  :  क्या  सोबहस  झोौर  परिबहन  मत्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  6  1985  के  के  कलकत्ता  संस्करण  में  ०
 पी०  टी०  कन्सने  अबाउट  डढेमेज  ट  हाबड़ा  ब्रिजਂ  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया

 गया

 (wm)  यदि  तो  क्या  पुल  की  100  फुट  लम्बी  रेलिंग  हल  ही  में  चोरी  हो  गई
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 यदि  तो  इस  प्रकार  की  कला  विध्वंत्तक  गतिविधियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  इसे
 बीच  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  रेल  इण्डिया  टेक्नीकल  एण्ड  इंजीनियरिंग  सबविसेज  ने  अन्य  परामर्श  दाताओं  के  सोंष

 पुल  की  वतंमान  स्थिति  का  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  सिफारिशों  का  ब्यौरा  बया

 क्या  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नौबहन  झोर  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :  (१)  जी

 हां  ।

 और  हावड़ा  पुल  के  फुटपाथ  और  कंरिजवे  के  बीच  रेलिंग  की  23  मीटर  लम्बी

 पाइप  की  12/13  1985  की  रात  को  चोरी  हो  र।ज्य  पुलिस  द्वारा  पुल  की  नियमित  रात्रि
 गश्त  की  जा  रही

 से  जी  हां  |  अध्ययन  के  पहले  चरण  का  सर्वेक्षण  प्रगति  पर  अध्ययन  कें  तीन
 में  से  दो  चरणों  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  कुछ  सिफारिशों  के  प्राप्त  होने  की  आशा

 छठी  योजना  के  दौरान  कोचओन  दिपयार्ड  को  विस्तार  योजना

 463.  श्रो  बो०  एस०  विजयराघवन  :  बया  नौबहन  झौर  परिबहन  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छठी  योजना  के  दोरान  को  चीन  शिपयार्ड  के  विस्तार  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  योजना  कार्यान्वित  नहीं  की

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  और

 (5)  शिपयार्ड  की  विस्तार  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  भा

 सौबहन  भौर  परिवहन  मस्त्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  जियाउरंहमान  :  भी

 छटी  पंचवर्षीय  योजना  में  जोड़ो  गई  योजनाएं  मुख्यतः  क्वै/अतिरिक््त  क्वे  तथा  विस्तार
 कार्यक्रम  की  वृद्धि  से  संबंधित

 ओर  चूंकि  पोत  मरम्मत  सुविधाएं  1981  में  ही  प्रारम्भ  की  मई  थी  और  मूंल
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 योजना  सभी  मायनों  में  1984  में  ही  पूरी  हुई  अतदुव  ऐसे  समय  में  किसी  नई  योजना  पर  और

 धन  लगाना  व्यर्थ  जबकि  उत्पादन  में  स्थिरता  और  व्यवस्था  में  बाधाएं  स्पष्टतः  प्रतीत  होने

 ($)  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकार  द्वारा  निर्माण  और  पोत-मरम्मत  उद्योग

 लिए  बनाये  म्रए  कार्यकारी  दल  ने  कोचीन  शिपयाड्ड  में  पोत  निर्माण  और  पोत  मरम्मत  सुविधाओं  में

 विस्तार  के  लिए  कुछ  प्रस्तावों  पर  विचार  चूंकि  सातवीं  योजना  के  मुद्दों  तथा  आकार  को  अभी

 अस्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  इसलिए  सातवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  और  इस  प्रकार  की

 बोजनाओों  की  आर्थिक  तथा  वित्तीय  व्यवहायंता  का  पता  चलने  पर  ही  स्थिति  स्पष्ट  होगी  ।

 हुबली  तथा  कारवाड़  रेल  सम्पर्क

 464.  भरी  डी०  के०  मायक्  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  हुबली  कारवाड़  रेल  सम्पर्क  के  बारे  में  दो  बार  सरकारी

 सर्वेक्षण  चुका

 क्या  रिपोर्टों  स ेयह  पता  चलता  है  कि  कारवाड़  तथा  कारवाड़  के  उद्योगों  के विकास  को

 देखते  हुए  वर्तमान  परिस्थितियों  में  परियोजना  लाभकारी  तथा  उचित  सिद्ध

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  कम  से  कम  वर्ष  1986-87  में  हुबली  का  रताड़  रेल

 मार्न  का  निर्माण  करने  का  है  ?

 रेल  मन्ज्नी  बंसो  :  से  हुबली  ओर  कारवाड़  के  बीच  एक  लाइन  के

 निर्माण  क ेलिए  1964,  1973  और  1977  में  सर्वेक्षण  किये  गए  हर  बार-यह  परियोजना

 वित्तक्षम  नहीं  पाई  गई  अतः  इसे  अपस्थगित  कर  दिया  गया  था  ।  स्थिति  में  नवीनतम  परिवतंनों  को

 ध्यान  में  रखकर  पुनम्  ल्यांकन  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  पुनः  आदेश  दिये  गए  पुनम्  ल्यांकन  सर्वेक्षण

 रिपोर्ट  प्राप्त  हो जाने  और  उसकी  जांच  कर  ली  जाने  के  बाद  इस  लाइन  के  निर्माण  के  बारे  में  विनिश्चय

 किया  जाएगा  बशतें  योजना  आयोग  इसके  लिए  अपनी  स्वीकृति  प्रदान  कर  दे  ।

 दिलली-झहमदाबाद  धोर  ध्हमदाबाद  संदोर  सुप  रफास्ट  रेलगाड़ियों
 को  प्रतिदिन  चलाना

 465.  भी  बुद्धि  चशा  जग  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली-जोधपुर  दिल्ली-अहमदाबाद  और  अहमदाबाद-मंदोर  सुपरफास्ट  रेलगाड़ियों  को

 प्रतिदिन  चलाने  में  क्या  कठिनाई  अनुभव  की  जा  रही  ओर

 ,  इत  रेजयाड़ित़ों  को  यात्रियों  सुविधा  के  लिए  कब  से  प्रतिदिन  चलाने  का  विचार

 है
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 रेल  भन््त्रो  बंसी  :  इन  गाड़ियों  को  प्रतिदिन  चलाने  के  लिए  रेलों  के  पास

 सवारी  डिब्बे  और  डीजल  इंजन  नहीं

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  हेतु  निजिदा  क््मामंत्रित  करने  संबंधी  मानदण्ड

 466.  श्री  पी  ०  कुलनदेई बेल  :  क्या  नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  हेतु  निबिदा  आमंत्रित  करने  के  सम्बंध  में  किन

 दण्डों  का  पालन  किया  जा  रहा

 क्या  सरकार  विश्व-व्यापी  निविदाएं  आमंत्रित  करके  भारतीय  ठेकेदारों  को  नए  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  के  निर्माण  कार्य  से  दूर  रखने  का  प्रयत्न  कर  रही  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नौबहन  शौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  जियाउरंहमान  प्रन्सारी  )  :  से

 संविधान  के  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रूप  में  घोषित  सड़कों  के  लिए  ही  भारत  सरकार  उत्तरदायी

 है  ।  तथापि  इनके  काये  का  उत्तरदायित्व  राज्य  लोक  तिर्माण  विभाग  के  पास  है  और  इस  प्रकार  के

 कार्यो  के  लिए  टेंडर  मौजूदा  नियमों  के  अनुसार  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  आमंत्रित  करते  हाल  में

 6  परियोजनाओं  के  मामले  जिन  पर  विश्व  बैंक  200  अमेरिकी  डालर  तक  की  वित्तीय  सहायता  दे

 रहा  विश्व  बैंक  ने  निर्धारित  किया  है  कि  इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर

 टेंढर  मांगे  भारतीय  ठेकेदारों  को  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  के  लिए  तथापि  7.5  प्रतिशत

 की  छूट  दी  गयी

 विभिरत  राज्यों  को  चौनौ  को  इलाई

 467.  श्री  थी०  बो०  देसाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  को  चोनी  की  ढुलाई  को  उच्चतम  प्राथमिकता  देने  के  निदेश  दिए  गए

 यदि  तो  कया  दस  लाख  टन  आयातित  चोनी  को  देश  के  विभिन्न  भागों  में  भेजने  के

 लिए  एक  व्यापक  योजना  तैयार  की  गई

 क्या  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  चीनी  की  दुलाई  की  जानी  चाहिए  चाहे  इसका  अन्य

 वस्तुओं  की  दुलाई  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़े  ;
 ह

 यदि  तो  निदेश  जारी  किये  जाने  के  पश्चात  रेलवे  से  चींनी  की  दुलाई  को  किस  सीमा
 तक  उच्चतम  प्राथमिता  और

 हं

 क्या  विभिन्न  राज्यों  को  चीनी  भेजने  के  लिए  कोई  विशेष  माले  डिब्बे  उपलब्ध  कराए
 गए  ?  ते
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 अनन++  दी

 रेल  मंत्री  बंसी  :  और  जी

 और  अधिमान्य  यातायात  अनुयूची  में  लेवी  चीनी  के  संचलन  को  प्राथमिकता  दी

 जाती  है  जो  सैनिक  यातायात  के  बाद  उच्चतम  प्राथमिकता  है  और  इसलिए  संचलन  में  इसे  अन्य  पण्यों

 की  तुलना  में  प्राथमिकता  दी  जाती

 जी  नहीं  ।

 गोहाटो  हग्लेड  कन्टेनर  डिपो  और  कलकत्ता  बन्द  रगाह  के  बोच  कन्टेनर  से  इलाई

 468  श्री  भ्रमल  दस्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोहाटी  इग्लैंड  कन्टेनर  डिपो  और  कलकत्ता  बन्दरगाह  के  बीच  लदे  हुए  और  श्याली

 कन्टेनरों  क ेपारगमन  में  कितना  समय

 बहुन  समय  रास्ते  में  किसी  प्रकार  के  विलम्ब  अथवा  नुकसान  के  लिए  कोन  सी  एजेन्सी  जिम्मेदार

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रों  बंसो  लाल  )  :  लदे  हुए  तथा  खाली  दोनों  तरह  के  कन््टेनरों  के लिए

 बहुन  समय  लगभग  छः  से  सात  दिन  होगा  ।

 से  इस  प्रकार  के  मामलों  पर  रेलों  द्वारा  मौजूदा  नियमों  के  अनुसार  कार्रबाईं
 की  कोई  नये  दिशा-निर्देश  जारी  नहीं  किये  गये  रेलें  उचित  समय  के  भीतर  पारवहन

 सुनिश्चित  करेंगी  ।

 गुजरात  में  से  रदव  को  कई  गाड़ियां

 469,  श्री  भ्रमरीक  सिह  शाठवा  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  विशेषकर  बड़ोदा  जिले  की  से  अनेक

 गाएियां रह की गई यदि तो उनकी संबया कितनी है और उसके क्या कारण क्या उस क्षेत्र के लोग उन सेवाओं को बहाल करने पर जोर दे रहे भौर यदि तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? रेल मंत्रो बंसी : से से की अवधि में भारी पाती रुक जाने,गाड़ियों के पटरी से इंजनों की अनुपलब्धता और इंजनों की खराबी जैसे



 लिखित  उत्तर  25  1985

 विभिन्न  कारणों  से  गुजरात  क्षेत्र  में  1684  गाड़ियां  रह  की  गयीं/आंशिक  रूप  से  रह  की  गयीं  जिनमें

 बड़ोदरा  पंडल  पर  एदद/आंशिक  रूप  से  रदूद  1592  छोटी  लाइन  की  गाड़ियां  शामिल  नीति  के

 रूप  भाष  इंजनों  का  निर्माण  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  वर्तमान  संसाधनों  की  सहायता  से  ही
 लब्ध  सेवाओं  को  बनाये  रखना  अपेक्षित  छोटी  लाइन  खण्डों  के  डीजलीकरण  पर  संसाधनों  की

 उपलब्धता  और  प्राथमिकताओं  के  बृहद  प्रश्नों  क ेसाथ-साथ  विचार  करना  पश्चिम  रेलवे  पर

 गाड़ियों  का  रह  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपने  वर्तमान  संधाधनों  के  भीतर  ही  इस
 छोटी  लानइ  सेवाओं  को  चालू  रखने  पर  जोर  दिया  गया

 दिल्लो  विश्वविद्यालय  के  कालेजों  में  सोटों  को  कुल  कमी

 470.  भरी  संफुद्दोन  चौधरी  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  कालेजों  में  कुल  मिलाकर  सीटों  की  कितनी  कमी

 बया  55  प्रतिशत  से  कम  अंक  पाने  वाले  कोई  भी  विद्यार्थी  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में
 किसी  भी  विषय  में  दाखिला  मिलने  की  उम्मीद  नहीं  कर  और

 इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  कया  कदम  उठाते  का  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  1985  के  दोरान  दिल्ली  से  उच्चतर

 माध्यमिक  परीक्षा  उत्तीर्ण  करने  वाले  कुल  छात्रों  की  जिन्होने  40%,  अथवा  अधिक  बंक  प्राप्त
 करके  दिल्ली  विश्वविद्यालय  और  कालेजों  में  विभिन्न  अवर  स्नातक  पाठ्यक्रमों  में  दाद्धिला  के  लिए

 अहँता  प्राप्त  की  41,  226  इसके  मुकावले  में  विभिन्न  पूर्णकालिक  अवर  स्नातक

 पंत्राचार  पाठ्यक्रमों  और  गैर-कालेज  महिला  शिक्षा  बोडे  द्वारा  प्रदान  किये  जा  रहे  कायेक्रमों  में
 विश्वविद्यालय  39,398  छात्रों  को दाखिल  कर  सकता  लगभग  केवल  1800  स्थानों  की
 आंशिक  कमी  होगी  ।  दिल्ली  से  अहंता  प्राप्त  करने  वाले  छात्रों  की  उच्च  शिक्षा  संबंधी  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  उपलब्ध  समग्र  सुविधाओं  को  कुल  मिलाकर  पर्याप्त  रामझा  जाता  है  ।

 बिदेश  से  बोगियों  का  भ्रायात

 471.  भरी  यशाबंतराब  गडाल  पाटिल  ]
 9  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  जो०  भूषति  हि

 कया  यह  सच  है  कि  रेलवे  द्वारा  वेंगत  निर्माण  उद्योग  को  नये  क्रयादेश  सहीं  दिए  जा

 रहे

 (@)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 कया  यह  भी  सच  है  कि  विदेशों  स ेकई  हजार  बोगियों  के  आयात  करने  के  प्रयास  किए
 जारहे
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 रेल  मंत्री  बंसो  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  रेलें  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  बनाने  को  दृष्टि  से  भारत  में  तुलनात्मक
 सेवा  परीक्षण  करने  के  लिए  कुछ  किस्मों  की  आधुनिक  बोगियों  का  आयात  करने  का  विचार  कर

 रही

 गोहाटी-सिलोगुड़ो  और  बरसोई  राधिकापुर  खण्ड  का  विशद्युतोकरण

 472.  श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  मंत्रालय  सातवीं  प॑  वर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर-पू्ब  सीमांत  रेलवे
 कर  गौहाटी  से  सिलीगुड़ी  ओर  बरसोई  से  राधिकापुर  खंड  में  व्यापक  रेलवे  विद्युतीकरण  कार्य  क्रम  के
 किसी  प्रस्ताट  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 रेल  मंत्री  बंसो  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 रैलों  का  विद्युतीकरण  एक  ऐसा  कार्य  है  जिस  पर  भारी  पूंजी  निवेश  करना  पड़ता  हैं
 और  यह  निवेश  प्रायमिकता  के  आधार  पर  उन  खंडों  पर  किया  जाता  है  जहां  यातायात  का  घनत्व
 सबसे  अधिक  होता  इस  समय  प्राथमिकताएं  दिल्ली  कलकत्ता  बम्बई  और  दिल््ली-मद्रांत
 खंडों  के  ट्रंक  मार्गों  तथा  लौह  अयस्क  आदि  की  ढुलाई  वाले  कुछ  अन्य  महत्वपूर्ण  मार्गों  के

 विद्यु  /  करण  को  दी  जा  रही  उक्त  तथ्यों  को  तथा  संप्ताधनों  की  तंगी  और  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के

 झ्ण्डों  पर  यातायात  के  कम  घनत्व  को  देखते  हुए  इन  श्वण्डों  के  विद्युतीकरण  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 समस््तोपु  र-बाराबंकी-लखनऊ  लाइन  को  बड़ी  लाइस
 में  बदलने  के  उद्देश्य

 473.  भी  मातिक  सम्पाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समस्तीपुर  बाराबंकी-लखनऊ  मीटर  भेज  ल  इन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  और

 पूर्वी  रैलवे  में  एक  बड़ी  लाइम  के  निर्माण  के  प्रमुख  उद्देश्य  क्या  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया

 कया  उपर्युक्त  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  से  उक्त  उद्देश्य  प्राप्त  हो  गए  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 रेल  भस्त्री  बंसो  :  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  समस्तीपुर-आराबंकी  मीटर  लाइन  को

 बड़ो  लाइन  में  बदलने  का  कार्य  मुख्यतः  भारी  मात्रा  में  होने  वाले  यानान्तरण  को  दूर  करने/कम  करने
 के  लिए  बड़ी  लाइन  की  व्यवस्था  करने  तथा  एक  अधिक  क्रुशल  प्रणाली  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से

 झुरू  किया  गया  इसके  रफ्तार  अधिक  होने  क ेकारण  यातायात  का  संचालन  तेजी  से

 होगा  |

 जी

 प्रश्म  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्लो  में  बिजलो  का  करेंट  लगने  से  हुई  मौलें

 474.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  सिंजाई  झ्ोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  10-6-1985  5  को  उत्तरी  दिल्ली  में  जहांगी  रपुरी  में  तुफान  के  कारण

 एल  ट्री०  फीडर  में  विद्युत  कंडक्टर  के  गिर  जाने  से  एक  परिवार  के  तीन  सदस्यों  की  मृत्यु  हो  गई

 यदि  तो  भविष्य  में  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  न  होने  देने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  गए  और

 क्या  शोक  संतप्त  परिवार  को  कोई  मुआवजा  दिया  गया  है  और  यदि  तो  क्या

 सुभावजा  की  राशि  पर्याप्त  है  तथा  क्या  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा  ?

 बिभाग  में  र(उ्य  सनन््त्रो  )  आओ  झरण  :  हां  ।

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनराब्त्ति  को  रोकने  के  लिए  विद्युत  सप्लाई

 की  ओवर-हैड  प्रणाली  में  पर्याप्त  गा  लगाये  जा  रहे  हैं  और  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा

 मैमेत्तिक  अनुरक्षण  कार्य  के  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही

 दिल्ली  प्रशासन  के  विद्युत  निरीक्षक  द्वारा  की  जा  रही  वेधानिक  जांच  के  पूरा  होने  तक

 शोक  संतप्त  परिवार  को  15,000  रु०  का  अन्तरिम  भुगतान  किया  गया  है  ।

 मारतोय  दात्रों  को  विदेशी  छात्रवुसियां  बिया  जाना

 475.  भ्री  मूलचन्द  डागा  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  दो  वर्षो  के  दोरान  राष्ट्रमंडल  भौर  अन्य  देशों  को  छात्रबृत्तियां  प्राप्त  करने  वाले
 भारतीय  छात्रो  की अलग-अलग  संख्या  कितनो  है  और  उनमें  सरकारी  कर्मचारियों  तथा  गेर-सरकारी

 कर्मचारियों  के  बच्चों  की  अलग-अलग  संख्या  बया  है  और  इन  छात्रवृत्तियों  को  दिए  जाने  का  मानदन्ड

 क्या  और
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 इन  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां  देने  बाले  देशों  के  क्या  नाम  हैं  ?

 दिक्षा  मन्त्रो  कृष्ण  चला  :  राष्ट्रमण्डल  और  अन्य  देशों  द्वारा  प्रदान  की  गई

 छात्रवत्तियों  को  प्राप्त  करने  वाले  भारतीय  की  संख्या  वर्ष  1983-84  के  दौरान  172  और  वर्ष

 1984-85  5  के  दोरान  168  सरकारी  कर्मचारियों  तथा  प्राइवेट  कमंचारियों  के  बच्चों  के  अनुसाਂ
 स्मौरा  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  आवेदन  पत्र  भामं  त्रित  करने  के  लिए  निर्धारित  प्रपत्र  में  पिता/अभि-
 भावक  के  व्यवसाय  आदि  के  सम्बन्ध  में  कोई  कालम  नहीं

 विभिन्न  देशों  द्वारा  पेश  की  गई  शर्तों  क ेअनुसार  मानदण्ड  भिन्न  हैं  लेकिन  सामानन््यतया

 वत्तियां  पी०  एच०  डी०  तथा  उत्तर  डाक्टोरल  अध्ययनों  के  लिये  होती  जिनके  लिये  न्यूनतम

 क्षाएं  है  स्नातकोत्तर  डिग्री  जिसमें  60  प्रतिशत  अथवा  इससे  अधिक  अंक  प्राप्त  किये  दो  वर्ष  का

 शिक्षण/अनुसंधान/व्यावहारिक  अनुभव  और  आयु  35  वर्ष  से  अधिक
 न  छात्रवृत्तियां  सभी  के  लिये

 उपलब्ध  हैं  तथा  चयन  योग्यता  क॑  आधार  पर  किया  जाता  आवेदन-पत्र  समाचार-पत्र  विज्ञापनों

 और  परिपत्रों  के  जरिये  आमन्त्रित  किये  जाते  हैं  और  अन्तिम  चयन  इस  प्रयोजन  के  लिए  गठित  चयन

 समिति  द्वारा  लिये  गये  साक्षात्कारों  के  जरिये  किया  जाता  है  ।

 सोवियत  जर्मन  जनवादी

 मै  जमंन  संघीय

 गू०  के०  न्यूजीलैंड  ।

 [  प्रमवाद  ]

 विदेशी  विद्वानों  के  मारत  में  दौरे  पर  श्राने  के  लिए  कठोर  मार्ग  निर्देश

 476.  भ्री  जी०  जी०  स्वैल  :  फ्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसे  नए  मार्ग  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  जिसके  अनुसार  विदेशी  विद्वानों  के भारत

 में  दौरे  पर  आने  को  और  कठो  र  बना  दिया  गया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  क्या  कारण

 शिक्षा  मन्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  से  विभिन््त  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  विदेशी

 अध्येताओं  के  भ्रमण  के  संबंध  में  अपनायी  जाने  वाली  पद्धति  के  बारे  *  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय

 पर  जारी  किए  गये  अनुदेशों  के  सुलभ  सन्दर्भ  को  सुकर  बनाने  के  लिए  हाल  ही  में  समेकित  किया

 गया  है  तथा  सभी  समझे  जाने  बाले  विश्वविद्यालयों  आदि  के  कुलपतियों  को  उनके

 मार्गदर्शन  और  अनुपालन  के  लिए  सूचित  कर  दिया  गया

 मे्रठ-जींद  रेल  लाइम

 4१7.  भरी  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  क्ंया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  और  हरियाणा  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  क ेलोगों  को बागपत

 से  जींद  तक  बरास्ता  सोनीपत  और  गोहाना  रेल  लाइन  न  होने  के  कांरण  भारी  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड़  रहा

 बया  दोनों  राज्यों  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  लोगों  की कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 सरकार  का  विचार  मेर०  से  बागपत-सोनीपत-गोहाना-जींद  तक  एक  नई  रेल  लाइन  का  निर्माण  करना

 है  जिससे  दोनों  राज्यों  में  आने  और  जाने  के  लिए  दूरी  कम  हो  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  '

 रेल  मन्ती  बंसी  :  से  संसाधनों  की  अत्यधिक  तंगी  तथा  पहले  से  की

 गयी  भारी  वचनबद्धताओं  को  ध्यान  में  रखते  इस  समय  मेरट-जींद  रेल  लाइन  का  सर्वेक्षण  /
 निर्माण  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 झ्राथिक  दृष्टि  से  भ्रलामकारी  रेलवे  हाल्टों  तथा  स्टायों  को  जारी  रखना

 478.  भ्री  बुज  मोहन  महन्ती  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 आशिक  दृष्टि  स ेअलाभकारी  राज्य-वार  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कितने  रेलवे  हाल्टों  तथा

 स््टापों  को  जारी  रखा  जा  रहा

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  इस  प्रकार  के  कितने  हाल्टों  को  समाप्त  किया  गया  भौर

 उसको  आशिक  दृष्टि  से  लाभकारी  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 रेल  मत्री  बंसी  :  रो  सूचना  क्षेत्रीय  रेलों  से  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कलकसा  तथा  मद्रास  से  कम्प्यूटरोकृत  भ्रारक्षण  प्रणालो

 479.  श्री  प्रताप  भानु  धरर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  रेलवे  निकट  भविष्य  में  कलकत्ता  तथा  मद्गास  में  आरक्षण

 प्रणाली  का  कम्प्यूडटरीकरण  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  कया  और

 इस  पर  कितना  पैसा  खर्च  किया  जाएगा  ?

 रेल  मन््त्री  बंसी  .  जी

 ओर  दिल्ली  क्षेत्र  में  11.87  करोड़  रुपये  की  लागत  से  एक  पायलट  योजना  के  रूप
 में  शायिका  और  सीट  का  कम्प्यूटर  द्वारा  आरक्षण  किया  जाना  प्रारम्भ  किया  गया  यह  कार्य  चल
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 रहा है। इस प्रणाली के सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो जाने के बाद, ऐसी ही  ़

 रहा  इस  प्रणाली  के  सफलतापूर्वक  कार्यान्वित  हो  जाने  के  ऐसी  ही  व्यवस्था  कलकत्ता
 ओर  मद्रास  में  भी  की  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  कलकत्ता  और  मद्रास  में
 आरक्षण  के  कम्प्यूटरोकरण  पर  30  करोड़  रुपये  बच

 बाह्य  दिल्ली  के  गांवों  के  श्ास  पास  कालेज

 -480.  श्री  भरत  सिह  :  क्या  शिक्षा  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बाह्य  दिल्ली  के  कुतुबगढ़  जैसे  गांवों  में  कोई  कालेज  नहीं  है

 जिसके  परिणामस्वरूप  ग्रामीण  छात्रों  को  भारी  असुविधा  होती  है  भौर  उन्हें  शहर  जाना  पड़ता

 है  जिसमें  काफी  समय  लगता  और

 क्या  सरकार  का  इन  क्षेत्रों  क ेलिए  नए  कालेज  खोलने  की  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  मस्ती  कृष्ण  चरम  :  दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के

 अनुसार  इन  गांवों  के  अड़ोस  पड़ोस  में  कोई  कालेज  नहीं  इत  क्षेत्रों  के  छात्र  इस  समय  राजधानी

 कालेज  शिवाजी  श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी  महिला  कालेज  और  स्वामी  श्रद्धानन्द  जो  इन
 भांवों  के  नजदीक  में  दाखिला  लेते  हैं  ।

 विशेष  रूप  से  इन  क्षेत्रों  क ेलिए  कोई  तया  कालेज  खोलने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 ]

 बविजयवाड़ा-मई  दिल्लो  रेल  लाइन  का  विश्वुतीकरण

 481,  भी  बी०  सोभ  माही  श्यशा  राव  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विजयवाड़ा-नई  दिल्ली  रेल  लाईन  के  विद्य॒तीकरण  के  लिए  सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजना

 में  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  और  1985-86  क॑  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गयी

 और

 इस  लाइन  का  कब  तक  वि  शतीकरण  हो  जाने  की  आशा  है  ?

 रेल  मंत्री  बंसी  :  सातवीं  योजना  में  अपेक्षित  करोड़

 198  5-86  में  निर्धारित  की  गयी  करोड़  रुपये  ।

 1988-89  तक  ।

 पणिपुर  में  सिर्दा  बांच  परियोजना

 482.  भरी  एन०  टोस्थी  क्या  सिचाई  झोर  बिश्लुत  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे का
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 क्या  सरकार  को  यह्ट  पता  है  कि  मणिपुर  में  सिरदा  बांध  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए
 प्रभारी  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  में  श्रमिक  कठिनाइयों  के  कारण  यह  परियोजना  पिछले  तीन
 वर्ष  से  कोई  प्रगति  नहीं  प्राप्त  कर  सकी  ह

 क्या  मणिपुर  सरकार  ने  इस  मामले  को  केन्द्र  क ेसाथ  उठाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  भ्ररुण  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरात  सिग्दा
 बांध  परियोजना  पर  कार्य  की  प्रगति  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  जिसका  मुख्य  निधियों  की

 दरों  को  संशोधित  करने  के  लिए  बातचीत  करने  में  लिया  गया  समय  तथा  डिजाइनों  और

 ड्राइंगों  को  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  होना  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  श्रमिकों  से  सम्बन्धित  कुछ
 मामूली  समस्याएं  आई  थी  परन्तु  इनके  कारण  परियोजना  के  कार्य  की  प्रगति  पर  कोई  प्रभाव  नहीं
 पड़ा

 और  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  मणिपुर  सरकार  ने  किसी  भी  स्तर  पर  केन्द्र

 कार  के  साथ  इस  परियोजना  की  प्रगति  में  बाधा  डालने  वाली  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  के

 अन्दर  श्रमिक  से  संबंधित  समस्या  का  मामला  नहीं  उठाया

 बिहार  में  प्रामीण  विशज्ञतोकरण

 483.  श्री  प्रकाश  चर  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्ञत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  को  वर्ष  1984-85  5  के  दौरान  बिहार  से  कितनी  योजनाएं

 मंजूरी  हेतु  प्राप्त  हुई

 उनमें  स ेअब  तक  कितनी  योजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी  गई  है  और  कितनी  योजनाएं  अभी
 तक  लम्बित  और

 शेष  योजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृषति  प्रदान  कर  दी  जाएगी  और  इन  योजनाओं  के

 गत  कितने  गांवों  के  विद्यू  तीकरण  की  संभावना  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मसत्रो  नेहरू):(क)  1984-85  के  वोरान  ग्राम

 करण  निगम  में  बिहार  से  164  स्कीमें  प्राप्त  हुई

 अब  तक  9]  स्कीमों  को  मंजूरी  दी  जा  चुकी  46  स्कीमें  अस्वीकृत  कर  दी  गई
 राज्य  बिजली  बोर्ड  को  वापिस  भेज  दी  गई  थीं  भौर  27  स्कीमें  ग्राम  विद्यूतीकरण  निगम  के  पास
 लम्बित  यही

 लम्बित  27  स्कीमों  जिनके  अस्तर्नत  लगभग  1.200  भांबों  का  विद्युतीकरण  किया
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 जाना  चालू  करने  के  दौसन  निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मंजूरी  देने  के
 विचार  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 :

 सिचाई  क्षमता  का  उपयोग  न  किया  जाता

 484.  श्रीमतो  किशोरी  सिह  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  50  लाख  हेक्टेयर  से  अधिक  सिंचाई  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है

 जैसाकि  दिनांक  5  1985  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इस  स्रोत  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  और

 क्या  द्वारा  उन  सिंचाई  क्षमता  प्रयोकताओं  जो  अपने  निकट  उपलब्ध  कराई
 गई  सिंचाई  क्षमता  का  उपयोग  करने  से  इंकार  करते  दण्डित  करने  विचार  है  ?

 सिंचाई  श्रौर  विद्युत  मन्त्रो  बो०  :  और  छठी  योजना  अवधि
 के  अन्त  तक  लगभग  5  मिलियन  हेक्टेयर  सिंचाई  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  तथा  स्थिति  को
 ठीक  करने  के  लिए  अन्यों  के साथ-साथ  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)  समेकित  विकास  के  लिए  केन्द्र  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्य  क्रम  शुरू  किया  गया

 है  जिसमें  फील्ड  चैनलों  तथा  खेत-नालियों  का  भूमि  समतलन  तथा  भूमि  को
 आकार  वाराबन्दी  लागू  भूतल  तथा  भूमिगत  जल  के  संगुबत  उपयोग  को

 बढ़ावा  निवेशों  की  सप्लाई  का  आयोजन  तथा  ऋण  सुविधाएं  आदि  शामिल

 (2)  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  मे  40  हेक्टेयर  ब्लाक  जल-निकास  से  5  से  8  हेक्टेयर  तक
 ब्लाक  जल-निकास  के  लिए  जल  मार्गों  का  निर्माण  और  आधुनिकीकरण  स्कीमों  में  पुरी
 की  जा  चुकी  परियोजनाओं  के  लिए  समात  व्यवस्था  शामिल  करना  ।

 (3)  पूरी  की  जा  चुकी  सिझाई  प्रणालियों  को  यथावश्यक  चरणबद्ध  तरीके  से  आधुनिक

 सिंचाई  एक  राज्य  विषय  होने  के  कारण  इस  संबंध  में  आवश्यक  कदम  राज्य

 सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  ।

 ]
 हर

 चम्बल  नदी  के  समीप  विद्युत  परियोजना

 ॥  485.  भी  कमोदो  लाल  जाहब  :  क्या  सिजाई  झौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  सरकार  के  पास  मध्य  प्रदेश  में  तेज  बहाव  वाली  चम्बल  तदी  के  समीप  कोई  विश्व  त

 न परियोजना  का  निर्माण  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव

 कया  सरकार  का  विचार  मुरेना  क ेआस-पास  सघन  विकास  सुनिश्चित  करने  हेतु  कुछ

 विद्युत  परियोजनाओं  का  निर्माण  करने  का  और

 यदि  तो कब  तक  और  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  होंगी  ?

 विद्युत  बिमाग  में  राज्य  सन््त्रो  श्ररण  :  से  वर्तमान  बम्बल  नदी
 .  पर  जल-विद्यूत  स्कीमें  गांधी  सागर  (5)<  22  राणा  प्रताप  सागर  (4x  43

 और  जवाहर  सागर  (3  x  33  पहले  ही  प्रचालनाधीन  इसके
 मध्य  प्रदेश  के  मुरैना  जिले  में  चम्बल  दायां  तट  मुख्य  नहर  (3  )८  0.3  के  लिए  एक
 योजना  प्रस्ताव  हाल  ही  में  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  किया  गया  परियोजना  की  भिर्माण  की

 तीन  वर्ष  है  ओर  पूरा  होने  पर  इससे  5  मेगावाट  आवर  वाधिक  विद्युत  उत्पादन  होगा  ।

 [  प्मुबाद  ]

 कम्टेनर  व्यवस्था

 486.  डा०  जी०  जिजय  रामसा  क्या  नौबहन  झोर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हमारे  कमंचारियों  की  कार्य  सम्बन्धी  आदतें  और  काय॑  के  प्रति  दृष्टिकोण
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  जहाजों  के  लिए  कन्टेनर  व्यवस्था  के  पूर्ण  प्रभाव  पर  विचार  करके  हसे  अन्तिम
 रूप  दे  दिया  है  तथा  इसे  कार्यान्वित  कर  दिया

 क्या  इस  पर  खच  होने  वाली  अधिक  लागत  को  देखते  हुए  इससे  हम।री  उत्पादकता  में

 सुधार

 क्या  अब  तक  कोई  अध्ययन  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सोौवहनस  झभोौर  परिवहन  सस्त्रालय  के  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  :  कंटेनर

 व्यवस्था  कार्य  करने  सम्बन्धी  कमंचारी  का  कार्य  के  प्रति  दुष्टिकोण  पर  प्रभाव  को

 घित  एजेंसियों  जैसे  पत्तनों  शिपिंग  लाइनों  भादि  के  द्वारा  बराबर  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  और  इससे

 संबंधित  आवश्यक  परिवतंनों/संशोधनों  को  धीरे-धीरे  किया  जा  रहा  भारतीय  नौवहन  निगम  ने

 इन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपने  कंटेनर  व्यवस्था  के  कार्यक्रम  को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 और  उत्पादकता  की  तुलना  में  उस  पर  होने  वाले  बर्च  तथा  लाभ  के  बारे  में

 संबंधित  अध्ययन  इससे  सम्बन्धित  संगटनों  जैसे  समृद्री  परिवहन  के  बारे  में  जहाज  के  मालिकों
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 भूमि  परिवहन  के  लिए  रेलवे  द्वारा  टमिनल  हैडलिंग  सुविधाओं  के  बारे  में  पत्तनों  द्वारा  किया  जा  रहा
 भारतीय  नौवहत  निगम  ने  पारम्परिक  सेवाओं  को  यू  कंटेनर  में  बदलने  से  पहले  आई  ०एम०

 झो०  कंसलटंट  द्वारा  तथा  स्वयं  अपने  द्वारा  इस  बारे  में  अध्ययन  किया

 घटिया  पभ्रौषधियों  का  निर्माण  करने  बालो  कम्पसियों  को

 काली  सूची  में  रखना

 487.  श्री  राम  भगत  पासवास  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  औषधि  कम्पनियों  को  काली  सूची  में  रखने  की  है  जिनको
 तीन  से  अधिक  बार  घटिया  औषधियों  का  निर्माण  करते  हुए  पाया  गया  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  विमाग  में  राज्य  मन््त्री  योगेन्द्र  :  (१)  जी  नहीं  ।

 गह  प्रश्न  ही  नहीं

 नेत्रहीन  उच्यभियों  के  बिकास  के  लिए  पोलिटेक्सिक  को  स्थापना

 488.  श्रो  हरिहर  सोरेन  :  क्या  महिला  भौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बत।ने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बैंक  तथा  राष्ट्रीय  नेश्रहीन  संध  द्वारा  देश  में  नेत्रहीन
 उद्यमियों  के  लिए  प्रथम  पोलिटेक्निक  की  स्थापना  की  ग  ई

 यदि  तो  यह  पोलिट  क्निक  की  स्थापना  किस  स्थान  पर  की  गई

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  इस  प्रकार  के  और  अधिक  पोलिटेक्निक  स्थापित  करने

 का  विचार  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्यां  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  सें  राज्य  मसत्री  चअस्बूलाल  चर्राकर):(क)  ओर  राष्ट्रीय
 नेत्रह्दीन  बम्बई  ने  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  के  सहयोग  से  अम्बरनाथ  में

 हीनों  के  लिए  एक  पोलिटंक्निक  की  स्थापना  की

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहों

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सातबों  योजना  के  दौराम  रलों  के  पुनतिर्माण  हेतु  कार्यकम

 489.  भी  के०  प्रधानों  :  क्या  रेख  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  रेलों  के  पुननिर्माण  का  कार्य  क्रम  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  पुननिर्माण  कार्य  में  कौन-सी  योजनाएं  सम्भिलित  की  गई

 क्या  उन  कार्यक्रमों  को  सातवीं  योजना  के  दौरान  कार्यान्वित  किया  और

 उन  पुननिर्माण  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  निर्धारित  की  गई  धनराशि  का

 ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  सम्त्रो  बंसी  :  और  रेलों  का  पुनः  स्थापन/आधुनिकीकरण  एक

 सतत  प्रक्रिया  स्थापन/आधुनिकी करण  में  चल  स्टाक  और  रेल  रेल

 सिगनल  और  दूर  संचार  व्यवस्था  में  सुधार  करना  शामिल

 और  सातवीं  योजना  के  दौरान  उपर्युक्त  क्षेत्रों  में  निवेश  करने  का  निदैश  दिया
 जायेगा  और  उसके  लिए  धनराशि  सातवीं  योजना  में  रेलों  के लिए  किये  जाने  वाले  आबंटन  पर  निर्भर
 करेभी  ।

 बदरपुर  ताप  विद्युत  परियोजना  के  ध्रासपास  गांवों
 को  प्रवूषण  का  खतरा

 490.  श्रो  डी०  बी०  पाटिल  :  क्या  सिचाई  झोर  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  चलाये  जाने  वाले  बदरपुर  बिजली
 धर  में  कोयले  के  काम  के  कारण  पास  के  मोलाडबंद  में  कोयले  की  घूल  फैल  जाती  है  जिससे  गांव
 के  लोगों  के  स्वास्थ्य  और  अर्थव्यवस्था  पर  कुप्रभाव  पड़  रहा  और

 यदि  हां  तो  राष्ट्रीय  ताप  व्द्यित  निगम  ने  इसे  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मनन््त्री  भ्ररुण  जब  कभी  कोयले  की  सप्लाई  में
 बारीक  धूल  की  मात्रा  अधिक  होती  है  और  हवा  का  रुख  मोलड  बंद  गांव  को  ओर  होता  धूल  गांव
 की  ओर  जाती

 केन्द्र  प्राधिकारियों  और  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  समस्या  की  जानकारी  है  वा
 उन्होंने  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :  ---

 (1)  कोयले  की  सप्लाई  में  धूल  को  सीमित  करने  के  लिए  कोयला  प्राधिकारियों  के  साथ
 आवधिक  विचार-विमर्श  किया  जाना  ।

 (2)  कोयले  की  उतराई  के  समय  तथा  प्रेषण  प्रणाली  के  अन्तरणस्थलों  पर  पानी  छिड़कना  ।

 (3)  उतराई  वाले  स्थान  पर  एक  आहूते  का  निर्माण  करना  ताकि  कोयले  की  धूल  कम  से
 कम
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 (4)  स्टेक  याई  से  धूल  को  निकासो  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  उतराई  बाले  मार्ग  का

 विस्तार

 (5)  विद्युत  केन्द्र  और  गांव  के  बीच  प्राकृतिक  आवरण  को  व्यवस्था  करने  के  लिए  विद्यूत
 केन्द्र  की  बाउंडरी  के  साथ-साथ  पेड़  लगाना  तथा  स्थिति  की  मानीटरिंग  करने  के  लिए
 ग्रामवासियों  क ेसाथ  समय-समय  पर  बातचीत  करना  ।

 सोहना  झौर  रामगढ़  होते  हुए  दिल्ली-प्रलबर  रेल  लाइन

 491.  बनवा रो  लाल  बेरबा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  से  अलवर  के  लिए  रामगढ़  होकर
 रेल  लाइन  बिछाने  की  कोई  योजना

 )  कया  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 उक्त  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  काय्यंवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मन््त्री  बंसो  :  जी

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 उत्तर  प्रदेश  के  बाई-पासों  का  निर्माण

 492.  श्री  सिर्मल  खत्रो  :  कया  नोवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  सातवीं  योजना  के  अन्तर्गत  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन  किन  स्थानों  पर
 बाई-पासों  के  निर्माण  की  योजनाएं  मंजूर  की  गई

 प्रस्तावित  योजनाओं  में  से  किस  आधार  पर  बाई  पासों  के  निर्माण  की  योजनाएं  की
 जाती

 उत्तर  प्रदेश  में  फैजाबाद  बाई-पास  योजना  कब  मंजूर  की  गई  थी  और  इसका  निर्माण
 कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  संभावना  और

 उत्तर  प्रदेश  में  अन्य  क्रिन-किन  स्थानों  के  लिए  बाईपासों  की  योजनाएं  मंजूर  की  जा

 चुकी  हैं  ओर  उनको  किस-किस  तारीख  को  मंजूर  किया  गया  ?

 मौबहन  झोौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउ  रहमान  :  सातवीं

 पंच-वर्षीय  योजना  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के
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 बाद  बाई-पासों  के  निर्माण  सम्बन्धी  स्कीम  पर  निर्णय  लिया  जायगा  ।

 बाई-पासों  के  निर्माण  की  आवश्यकता  तभी  पश्ती  है  जबकि  शहरी  लिंकों  में  जहां  से

 राजमार्ग  गुजरता  है  सड़क  की  कम  चौड़ाई  के  कारण  आगे  सुधार  कार्य  अनुचित  समज्ञा  जाता  है  और

 वहां  पर  यातायात  की  भीड़भाड़  होती  याताथात  की  मात्रा  और  उनकी  आपसी  प्राथमिकता  को

 मद्देनजर  रखते  हुए  तथा  इस  कार्य  के  लिये  धन  की  उपलब्धता  पर  इन  स्कीमों  का  चुनाव  किया  .

 जाता

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  फंजाबाद  बाईपास  के  एलाइनमेंट  को

 1971  में  अनुमोदित  किया  गया  तब  से  भूमि  अधिग्रहण  कर  लिया  गया  देश  में  राष्ट्रीय
 मार्गों  पर  मौजूदा  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  कुल  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  अपर्याप्त  आबंटन  के

 का  पांचवीं  और  छडी  पंचवर्षीय  योजना  में  फैजाबाद  बाई-पास  सहित  इन  बाई  पासों  के  निर्माण  को

 न्यूनतम  प्राथमिकता  दी  इस  ब्य[ईपास  के  कार्य  कार्य  और  पुलियों  के
 को  वर्ष  1985-86  की  वाधिक  योजना  में  शामिल  कर  दिया  गया  इस  स्फीम  के  अनुमान  को

 संस्वीकृति  मिलने  के  बाद  इसका  निर्माण  कार्य  शुरू  किया

 उत्तर  प्रदेश  में  अन्य  स्थानों  के  नाम  जहां  के  लिए  बाईपासों  की  संस्वीकृति  दी  जा  चुकी
 है  और  उनकी  संस्वीकृति  की  तारीख  का  उल्लेख  नीचे  किया  गया

 स्थान  के  नाम  संस्थीकृति  को  तारोल

 (1)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  24  पर  शाहजहांपुर  बाईपास  4.8.1980

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  के
 काल्पी  बाईपास  का  निर्माण

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  धागा  बाईपास

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  वाराणसी  बाईपास  का

 भूमि  अधिग्रहण

 (५)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं  ०-2  पर  फतेहपुर  बाईपास

 राष्ट्रीय  पर  सीतापुर  बाईपास  84

 प्रमराबतो-गुस्ट्र  एक्सप्रेस  को  डीजल  से  चलाया  जाना
 डा

 493.  श्री  डी०  एन०  रेड्डी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताले  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  इस  वर्ध
 राबती-गुन्टूर  एक्सप्रेस  को  डीजल  से  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?
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 रेल  संत्री  बंसो  :  जी  नहीं  ।

 ]

 रेक  बुक  करने  के  लिए  रेल  माड़े  में  रियाणत

 494.  श्री  विष्णु  भोदी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पूरा  रेक  बुक  करने  के  लिए  रेल  भाड़े  में  कुछ  रियायत  देती  और

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  रियायत  दी  जाती  है  ?

 रल  मंत्री  बंसी  :  और  एक  मण्त  ढोये  जाने  वाले  कतिपय  पण्यों
 जैसे  चूना  पेट्रोलियम  लोहा  अथवा  इस्पात
 आदि  के  लिए  गाड़ी  भार  का  वर्गीकरण  रेल  भाड़ा  संरचना  में  एक  निचले  स्तर  पर  किया  गया
 बशतें  कि  गाड़ी  भार  वर्गीकरण  लागू  होने  के  लिए  निर्धारित  शर्तें  पूरी  होती  गाड़ी-भार  ढुलाई  के

 लिए  छूट  को  सीमा  2.6  प्रतिशत  और  13.3  प्रतिशत  के  बीच  भिन्न  भिन्न  है  जो  बुकिंग  के  लिए

 प्रस्तुत  किये  गये  पण्य  पर  निर्भर

 ]

 बिश्वत  परियोजनाझ्ों  क ेलिए  धन  राशि

 495.  श्री  बो०  थी०  देसाई  :  क्या  सिंचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  हूषा  करेंगे

 क्या  सरकार  द्विपक्षीय  तथा  बहुपक्षीय  सहायता  से  विद्युत  क्षेत्र  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता

 देने  के  लिए  सातवीं  योजना  विद्युत  क्षेत्र  के  लगभग  50  प्रतिशत  कमी  करने  पर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  वर्ष  1985  के  दौरान  विद्युत  परियोजना  की  सहायता  के  लिये  कब  तक

 विदेशी  सहायता  मांगी  जाएगी  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  संत्री  भ्ररण  :  और  सातवीं  योजना  को

 अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  कार्यवाद्दी  की  जा  रही  है  तथा  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अभी  अनु«
 मोदन  किया  जाना  विद्यूत  परियोजनाओं  के  लिये  द्विपक्षीय/बहुपक्षीय  सहायता  लेने  का  प्रश्न

 प्रत्येक  प्रस्ताव  के  गुण-दोषों  पर  निर्भर  करता

 सम्वासी  छात्रों  को  छात्रवत्ति

 496.  श्री  पी०  सासस्याल  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  और  काश्मीर  में  हिमाचल  प्रदेश  के  लाहुलस्पीति  और  किस्तौर  तथा
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 अरुणाचल  तथा  सिक्किम  राज्य  के  तवांग  क्षेत्रों  स ेआने  वाले  सैकड़ों  संन््यासी  जो  दक्षिण  भारत

 में  कर्नाटक  में  और  उत्तर  प्रदेश  में  वाराणसी  आदि  में  विभिन्न  मठों  में  बौद्ध  संस्कृति  और  साहित्य
 खासतौर  पर  साहित्य  में  विशिष्टता  प्राप्त  करते  रहे  हैं  छात्र  वत्ति  प्राप्त  करने  के  लिए

 मंत्रालय  से  अनुरोध  करते  रहे  और
 ॥॒

 यदि  तो  क्या  छात्रवृत्तियां  मन्जूर  कर  दी  गई  हैं  और  यदि  तो  क्या  उन्हें  तत्काल

 छात्रवृत्ति  देने  का सरकार  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  अरुणाचल
 किन्तौर  लाहुलस्पीति  और  सराजे  मोनास्टिक  नियंगमापा  लूजलिंग  कालेज  में  और
 कर्नाटक  स्थित  सभी  कालेजों  के  छात्रों  से  बौद्ध  साहित्य  और  तिब्बती  साहित्य  के  अध्ययन  के
 लिये  छात्रवृत्तियां  प्रदान  करने  के  लिये  प्राप्त  अनुरोध  के  प्रत्युत्तर  में  इन  मठों  भर  मठवासीय  कालेजों
 में  दाखिल  783  छात्रों  को  प्रति  छात्र  प्रति  माह  25/-  रुपये  की  दर  से  छात्रवृत्ति  प्रदान  करने  के  लिए
 विशेष  मामले  के  रूप  में  वर्ष  1983-84  के  लिए  2,34,900  रुपए  का  तदर्थ  अनुदान  संस्वीकृत  किया
 गया  ये  अनुदान  अक्तूबर  1983  और  1984  के  बीच  जारी  किये  गये  थे  ।

 यूरोपीय  देशों  में  प्रतिबन्धित  कुछ  प्रौषधियों  के  कुप्रभाव
 के  बारे  में  क््क्ध्ययत

 497.  श्री  के०  कुम्जस्थु  :  क्या  स्वास्थ्य  झ्ौर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  बिक  रही  उन  कुछ  औषधियों  के  कुप्रभाव  के  सम्बन्ध  में  कोई
 अध्ययन  किया  है  जिन  पर  यूरोप  के  देशों  में  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ

 यदि  तो  तत्सभ्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  भारत  ने  ऐसी  किसी  औषधि  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  और

 पदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  बिसाग  में  राज्य  संत्री  योगेश  :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 भौर  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  कुछेक  देशों  द्वारा  जिन  31  औषधियों  को  बाजार  है
 वापिस  उठा  लेने  की  सूचना  दी  उनमें  से  ।4  औषधियों  की  भारत  में  बिक्री  की  अनुमति  बिलकुल  ही

 नहीं  दी  गई  10  औषधियों  को  बाजार  से  वापिस  उठा  लिया  गया  है  और  शेष  7  औषधियों  अर्थात्

 (1)  नाइट्रोफ्यूरन  (2)  फेनाफमिन  (3)  हाइड्रोक्सीकवीनोलिन  डेंरिवेटिव्स  (4)  हायर

 डोजलिनेस्ट्रीनन  प्रोडक्ट्स  (6)फेनिलबूटाजोन/ओजिफेनबूटाजीन  तथा  (7)
 जिन  को  चिकित्सा  विशेषज्ञों  क ेसाथ  परामर्श  करने  के  बाद  इस  शर्स  पर  बेचने  की  अनुभकि  देदी  गई  है
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 कि  औषधि  के  लेबल  पर/पैकट  में  रखी  पर्ची  पर  चेतावनी  विवरण  तथा  विपरीत  प्रभावों  के  बारे  में

 लिखा

 उड़ोसा  में  रेंगाली  बांध  का  निर्माण

 498.  श्री  राधाकांत  क्या  सिंचाई  झौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  रेंगाली  बांध  को  पूरा  करने  की  लक्षित  तिथि  कया

 बांध  को  पूरा  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई

 उक्त  बांध  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  अब  तक  कितनी  धनराशि

 लब्ध  कराई  गई  और

 निर्माण  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सिचाई  प्र  विद्युत  मन््त्री  बो०  :  तथा  रेंगाणी  बांध  के  वर्ष
 198  5-86  के  अन्त  तक  पूरा  किए  जाने  का  कार्यक्रम  मुख्य  बांध  पर  निर्माण  कार्य  अधिकतर  पूरा
 हो  गया  है  तथा  शेष  लघु  कार्य  चल  रहे

 और  1985  के  अन्त  तक  बाढ़  नियन्त्रण  सेक्टर  के  अन्तर्गत  विशेष  ऋण
 सहायता  के  रूप  में  केन्द्र  ने  34.22  करोड़  रुपये  की  राशि  प्रदान  की  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा
 परियोजना  के  निर्माण  कायं  की  मानीटरी  की  जा  रही

 ह

 कर्मचारियों  के  बच्चों  कों  शक्षिक  सहायता

 499.  श्री  श्रनिल  बसु  :  क्या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  बच्चे  को  एक  ही  कक्षा  में  दूसरे  वर्ष  के लिए  शैक्षिक  सहायता  अनुशे य
 क्या  18  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  करने  के  उपरान्त  एक  बच्चे  को  शैक्षिक  सहायता  का  दिया

 जाना  बन्द  हो  जाता

 क्या  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय  स्तर  तक  ही  शैक्षिक  सहायता  ग्राह्म  और

 क्या  इन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  चूंकि  एक  बच्चे  को  एक  ही  कक्षा  में  दूसरे  वर्ष
 के  लिए  सहायता  दी  एक  बच्चे  को  एक  ही  कक्षा  में  दूसरे  वर्ष  क ेलिए  रोका  जा  सकता  है  और
 नियमों  के  अनुसार  कर्मचारियों  के  21  वर्ष  से  कम  आयु  के  पुत्रों  को पास  और  पी०  टी०  ओ०  स्वीकृत
 किये  जाते  सरकार  का  एक  बच्चे  के  मामले  में  शेक्षिक  सहायता  की  ग्राहयता  सीमा  को  18  यर्ष  से
 21  वर्ष  तक  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मस्त्री  बंसी  लाल  )  :  जी
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 जी  जहां  तक  रेलों  का  सम्बन्ध

 जी  हां  ।

 जी  हां  ।  18  से  20  वर्ष  आयू  सीमा  बढ़ाने  का  एक  प्रस्ताव  इस  समय  रेल  मंत्रालय  के

 बिचा  राधीन  है  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  में  बसों  की  संख्या

 500.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  क्या  गौबहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  और  इसके  अन्तर्गत  चलने  वाली  प्राइवेट
 बसों  की  संख्या  कितनी

 कया  उनमें  से  कुछ  बसें  डीलक्स  बसों  के  रूप  में  चलाई  जा  रही  और

 यदि  तो  डीलक्स  बसों  के  रूप  में  चल  रही  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  तथा

 प्राइवेट  बसों  की  पृथक-पृथक  संख्या  कितनी  है  ?

 मौबहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन््त्री  जियाउरंहमान  :
 10.7.85  तक  बसों  की  स्थिति  इस  प्रकार  है  :  --

 (i)  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसें  4023

 (ii)  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अधीन  चलने  1404  आकार  की
 वाली  प्राइवेट  बसें  55

 जी

 ह

 डीलक्स  बसों  के  रूप  में  एक  रुपया  किराया  पर  चलने  वाली  बसों  की  सं०  निम्नलिखित

 दिल्ली  परिवहन  निगम
 |

 49

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अधीन

 चलने  वाली  प्राइवेट  बसें  303

 दिल्ली  परिवहन  निगस  को  बसों  को  मई  तथा  जून  1985  के  प्रत्येक  शनिवार  की  झाय

 501.  श्री  रामाक्षय  प्रसाद  क्या  नौोबहन  झौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :
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 देल्ली  परिवहन  निगम  के  अधिन  चलने  वाली  प्राइवेट  बसों  सहित  इसकी  बसों  से  जून
 1985  के  प्रत्येक  शनिवार  को  कितनी  आय  और

 मई  1985  के  प्रत्येक  शनिवार  के  तुलनात्मक  आंकड़े  बया  हैं  ?

 सोौजहन  और  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  जियाउरंहमान  :  भौर

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अधीन  चलने  वाली  प्राइवेट  बसों  सहित  इसकी  बसों  से  जून  एवं

 1985  महीने  के  प्रत्येक  शनिवार  को  हुई  आय  को  नीचे  दिथा  गया

 दिन  शनिवार  कूल  हाय

 जून  1985

 1-6-85  17,21,668

 8-6-8  5  18,12,981

 15-6-85 5  18,27,625

 22-6-85  18,26,894

 29-6-8  5  18,88,536

 1985

 4-5-85  17,72,756

 11-5-85  17,21,797

 18-5-85  15,16,394

 25-5-85  18,20,191

 तोस्ता  बांध  के  लिए  बिशेष  सहायता

 502.  श्री  झानन्द  पाठक  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्युत  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  तीस्ता  बांध  परियोजना  के  लिए  चालू  वर्ष  में  विशेष

 सहायता  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  की  इस  मांग
 के

 बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 लिचाई  भोर  विद्युत  श्री  बो०  :  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 मे  होस्ता  बराज  परियोजना  के  लिए  चालू  वर्ष  के  वास्ते  18  करोड़  रपये  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  -

 के  लिए  अमुरोध  किया  सिचाई  परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण  राज्यों  को  अपने  योजनागत
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 संसाधनों  में  स ेकरना  होता  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता  सम्पूर्ण  योजना  के  लिए  प्रदान  की  जाती  है

 यह  और  क्रियाकलाप  के  किसी  सेक्टर  अथवा  परियोजना  से  जुड़ी  नहीं  होती  ।

 रेलों  में  कम्प्यूटरोकरण

 झी  झ्रीहरि  राव  :  क्या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलों  में  बड़े  पेम!ने  पर  कम्प्यूटरीकरण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  रेलों  के  किस  विशिष्ट  कार्यक्षेत्र  में  कम्प्यूटरों  के  उपयोग  करने  का  प्रस्ताव

 और

 रेलों  के  कम्प्यूटरीकरण  करने  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मन्त्ालय  में  राज्य  मन्त्री  माधव  राव  सिन्धिया  )  :  जी  हां  ।

 रेल  संचालन  के  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  कम्प्यूटरों  का उपयोग  करने  का  प्रस्ताव  है  :--

 (i)  दो  टियर  संरचना  प्रणाली-एक  केन्द्रीय  प्रणाली  तथा  एक  क्षेत्रीय  प्रणाली-के  रूप  में

 वहन  प्रबन्ध  जिसमें  माल  परिचालन  सूचना  ९वं  नियंत्रण  प्रणाली  शामिल  होगी  ।

 (11)  प्रमुख  आरक्षण  स्थलों  पर  वाणिज्यिक  प्रबन्ध  जिसमें  यात्री  शायिकाओं  की
 आरक्षण  प्रणाली  का  कम्प्यूटरीकरण  शामिल

 (iii)  एकीकृत  वित्तीय  प्रबन्ध  जिसमें  क्वार्य-निष्पादन  के  लिए  बजट  व्यवस्था  करना

 तथा  जिम्मेंदारी  का  लेखा  जोखा  रखने  का  काम  शामिल  है

 (iv)  सामग्री-प्रबन्ध  ;

 (५)  कामिक

 (vi)  इंधन

 (vii)  परिसम्पत्ति  प्रबन्ध  ;

 उत्पादन  योजना  एवं

 (5)  अनुसंधानएवं

 (x)  विविध  जंसे  परिचालन  इंधन  दावों  के  आंकड़े

 नये  कम्प्यूटरों  के  लिए  उपयुंक्त  में  उल्लिखित  विभिन्न  उपयोगों  के  लिए  साफ्टवेयर
 के  कार्य  योजना/विकास/क्रियान्ययन  के  विभिन्न  चरणों  में  योजना  के  वाले  भाग
 में  माल  परिचालन  सूचना  एवं  नियंत्रण  तथा  सीट/शायिका  आरक्षण  प्रणालीਂ  के

 लिए  बड़े  पैमाने  की  कम्प्यूटर  प्रणाली  का  विचार  किया  गया  परिचालन  सूचना
 के  लिए  एक  विस्तृत  परियोजना  तैयार  की  जा  रही  है  ओर  दिल्ली  एक  पायलट  योजना  के  रूप
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 यात्री  आरक्षण  प्रणाली  का  कम्प्यूटरीकरण  किया  जा  रहा

 रेल  संचालन  के  अन्य  क्षेत्रों  के  सवारी  डिब्बे  मध्य  रेलवे  तथा  दक्षिण-मध्य
 रेलवे  में  कम्प्यूटर  पहले  ही  लगा  दिये  गये  हैं  और  शेष  सात  क्षेत्रीय  रेलों  तथा  दो  उत्पादन  यूनिटों  के

 लिए  कम्प्यूटरों  का  क्रयादेश  दिया  गया  पहिया  एवं  धुरा  बैंगलुर  के  लिए  एक  कम्प्यूटर  के

 लिए  क्रयादेश  दिया  जा  चुका  इसके  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  25  प्रमुख  7

 मरम्मत  भंडार  डोजल  पुर्जा  पटियाला  तथा  अ०  Ho  भा०

 लखनऊ  में  अग्रिम  जनरेशन  कम्प्यूटरों  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  उसी  अवधि  में  100  कायलिय
 स्थलों  पर  कार्यालय  स्वचालित  उपस्करों  की  स्थापना  करने  का  भी  प्रस्ताव

 पूर्थोी  और  पूर्थो्तर  क्षेत्र  मे ंभ्लौर  ्रधिक  विद्यत
 संयंत्रों  की  स्थापना

 504.  श्री  बाजबन  क्या  सिंचाई  भ्रोर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  पूर्वी  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  और  अधिक  विद्युत  संयंत्रों  को  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  1985  से  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बिद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  भ्ररुण  :

 विभिन्न  निर्माणाधीन  स्कौमों  के  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण ने  पूर्वी  क्षेत्र  में

 कुल  3470  मेगावाट  तथा  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  439  मेगावाट  क्षमता  की  विद्युत  परियोजनाएं  तकनीकी

 भौर  आशिक  दृष्टि  से  स्वीकृत  कर  दी  है  तथा  निवेश  संबंधी  निर्णय  की  प्रतीक्षा  है  ।

 1985  से  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंकुल  840  मेगावाट  तथा  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  80

 बाट  क्षमता  की  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  गई  इस  अवधि  के  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने

 पूर्वी  क्षेत्र  में  2190  मेगावाट  क्षमता  की  परियोजनाएं  भी  तकनीकी  आधिक  दृष्टि  से  स्वीकृत

 मेडिकल  कालेजों  में  प्रवेश

 505.  श्रो  जो०  भूषति  :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिथार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  के  तियंत्रणाधीन  मेडिकल  कालेजों  में  प्रवेश  के  लिए  वर्ष  1984  और

 1985  में  कितने  छात्रों  न ेआवेदन  किया  था  और  कितने  छात्रों  को  मेडिकल  कालेज-वार  प्रवेश  दिया

 भौर
 |
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 कितने  छात्रों  को  मेडिकल  कालेजों  में  प्रवेश  न्ठीं  मिला  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सिच्चाई  झोर  विद्युत  मंत्री  बी०  :  और  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 जिन  संस्थाओं  का  केन्द्रीय  सरकार  से  सीधा  संबंध  है  उतसे  संबंधित  सूचना  इस  प्रकार

 संस्था  का  नाम  पदों  की  उन  छात्रों  की  संख्या  जिन्होंने  एम०

 संख्या  बी०  बी०  एस०  पाठ्यक्रम  के  प्रथम  बर्ष  में
 दाखिले  के  लिए  आवेदन-पत्र  भेजे

 1984  1985

 1.  जवाहर  लाल  स्नातकोत्तर  चिकित्सा

 शिक्षा  एवं  अनुसंधान  संस्थान

 पांडिचेरी  65  8086  7586

 2.  लेडी  हाडिग  मेडिकल  130  दिल्ली  विश्वविद्यालय  दिल्ली  के  तीन
 नई  दिल्ली  मेडिकल  कालेजों  के  लिए  संयुक्त  रूप  से

 प्रवेश  परीक्षा  का  आयोजन  करता  है
 जिसमें  लेडी  हा  डिग  मेडिकल  कालेज  भी
 शामिल  इसलिए  उन  छात्रों  की
 संख्या  बताना  संभव  नहीं  है  छिम्होंते
 लेडी  हाडिग  मेडिकल  कालेज  में  प्रवेश
 पाने  हेतु  भावेदन  किया  था  ।

 3.  सशस्त्र  सेना  मेडिकल

 पुणे  130  13900  15324

 प्रोढ़  शिक्षा  योजना  के  प्नन्तर्गत  चल  रहे  संस्थान

 506.  श्रो  चिस्तामणि  जेना  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रौढ़  शिक्षा  योजना  के  अन्तर्गत  कितने  संस्थान  चल  रहे

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  उक्त  संस्थानों  में  कितने  व्यक्तियों  को

 सुबिधाएं  और

 ऐसे  कितने  संस्थान  हैं  जिनमें  महिलाओं  को  उक्त  सुविधा  मिल  रही  है  ?
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 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चर  :  राज्य  सरकारों/संघशासित  क्षत्र  के  प्रशासनों  से

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसा  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  की  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  1985  की

 तिमाही  के  दोरान  देश  में  2,  29,476  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  चल  रहे  थे  ।

 1983-84  और  1984-85  के  दोरान  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्रों  में  नामांकन  क्रमशः  51.48

 लाख  और  65.91  लाख  था  ।

 जिन  कन्द्रों  मे ंसोखने  वाली  महिलाएं  उतकी  संख्या  वर्ष  1983-84  में  93,504

 तथा  वर्ष  1984-85  1984  तक )  में  1,03,069  थी  ।

 बाजासोर  में  श्री  जगसनाथ  एक्सप्रेस  के  दकने  की
 व्यवस्था  करना

 507.  श्री  चिस्तार्माण  जेना  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बालासौर  में  अप  और  डाउन  श्री  जगन्नाथ  एक्सप्रेस  के  रुकने  की
 ब्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  9  डाउन
 श्री  जगन्नाथ  एक्सप्रेस  बालासौर  में  पहले  से  ही  ठहरती  है  किसी  अभ्यावेदन  के  प्राप्त  होने  और
 उस  पर  कारंवाई  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  महरों  के  लिए  प्रावश्यक  धनराशि

 508.  श्री  जगस्माथ  पटनायक  :  क्या  सिच्चाई  पझ्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  दो  वृहद  सिंचाई  परियोजनाएं  अगले  वर्ष  तक  तैयार  हो
 जाएंगी  और  सिंचाई  के  लिए  नहरों  के  निर्माण  हेतु  घनराशि  की  आवश्यकता  होगी  जिससे  पूर्वी  क्षेत्र  में

 कांति  आ  भौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिच्चाई  भर  विद्युत  संत्रो  बी०  :  और  रेंगाली  बहु-उद्देश्यी  प
 परियोजना  के  बांध  वाले  भाग  के  1985-86  के  दौरान  पूरा  किए  जाने  की  संभावना
 योजना  के  सिंचाई  वाला  जिस  पर  792.04  करोड़  रुपये  व्यय  होने  का  अनुमान  निप्चियों  की
 कमी  के  कारण  आठवीं  योजना  में  आगे  चला
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 दिल्लो  में  बेटरी  से  खलने  बाली  मिनो  बसे

 509.  ओऔ  लक्ष्मण  मलिक
 श्री  जो०  जो०  स्वल  :  क्या  नौबहन  झोौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की
 श्री  श्री-बल्लम  पाणिग्रहो  ,]

 कृपा  करगे

 क्या  दिल्ली  में  प्रदूषण  मुक्त  बैटरी  से  चलने  वाली  मिनी  बसें  चलाने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 नौबहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और

 दिल्ली  प्रशासन  ने  पहले  ही  से  पुरानी  दिल्ली  में  बैटरी  घालित  बसों  को  बलाना  प्रारंभ  कर  दिया

 है  ।  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  द्वारा  निर्मित  एक  बेथ्री  से  चलने  वाली  गाड़ी  को  गैर  पारंपरिक

 ऊर्जा  स्रोत  विभाग  ने  दिल्ली  ऊर्जा  विकास  एजेंसी  को  फरवरी  1985  में  इसकी  क्षमता  की  निगरानी

 करने  के  लिए  दिया  तीन  महीनों  तक  इसकी  कार्यक्षमता  की  निगरानी  करने  के  दिल्ली

 सन  ने  यह  अनुभव  किया  कि  पुरानी  दिल्ली  के  भीड़-भाड़  वाले  इलाकों  में  इस  प्रकार  की  बसे  को

 चलाई  जा  सकती  हैं  जहां  पर  परिवहन  के  सस्ते  साधन  उपलब्ध  नहीं  इस  प्रकार  की  बसें  भारत

 हैवी  इलेबिट्रवल्स  लि०  से  प्राप्त  ढी  गई  हैं  और  उन्हें  दो  मार्गों  अर्थात्  रूट  नई  दिल्ली  रेलबे
 स्टेशन  से  अजमेरी  चांदनी  चौक  और  पुनः  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  को  वापस  और  रूट  न॑  ०-2
 लालकिला  से  फतेहपुरी  के बीच  चलाई  जाती  इस  प्रकार  की  एक  बस  की  लागत  लगभग  2  लाख  रु०

 है  और  प्रस््येक  बस  को  चाज  करने  के  लिए  प्रतिदिन  30  यूनिट  की  बिजली  की  खपत  होती  है  एक
 बार  चाज  करने  पर  यह  50  से  70  किलोमीटर  तक  चलती

 हावड़ा-खड़गपुर  संक्शन  पर  झ्तिरिक्त  लाइन

 510.  श्री  बसुदेव  झालाय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हावड़ा-खड़गपुर  सेक्शन  के  रेल  मार्ग  पर  अत्यधिक  भीड़-भाड़  रहती

 है  और  इस  पर  अतिरिक्त  गाड़ी  चलाने  का  भार  वहन  करने  की  क्षमता  नहीं

 यदि  तो  क्या  इस  भीड़-भाड़  वाली  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  सरकार  का

 विचार  इस  मार्ग  पर  अतिरिक्त  रेल  लाइत  बिछाने  और  उस  पर  अतिरिक्त  अपेक्षित  रेलगाडियां
 चलाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  का  रण  क्या  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राज  :  जी
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 और  संतरागाछी  और  पांसकुड़ा  स्टेशनों  के बीच  चौथी  लाइन  तथा  पांसकुड़ा
 ओर  खड़गपुर  के  बीच  तीसरी  लाइन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  इस  समय  सर्वेक्षण  चल  रहा

 होर-खड़गपुर  खंड  पर  स्वचल  धिगनल  करने  का  इस  खंड  की  क्षमता  बढ़ाने  की  दृष्टि
 से  1984-85  5  में  बिना  पारी  के  काम  के  रूप  में  अनुमोदित  कर  दिया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 गंगा  नदी  सें  बाढ़  को  रोकने  संबंधों  योजना

 511.  डा०  चस््र  शेखर  ज़िपाठी  :  क्या  सिलाई  और  विद्युत  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  गंगा  नदी  में  आने  वाली  बाढ़  को  रोकने  के  लिए  एक  यो  अना
 तैयार  कर  रही

 बदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  और  इस  पर  कब  तक  कार्य  शुरू  हो  जाने  की
 भाशा  और

 इस  योजना  पर  कितनी  धन  राशि  खर्च  होने  की  संभावना  है  यह  किन  स्रोतों  से  जुटाई
 जाएगी  ?

 सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  और  गंगा  बाढ़  नियन्जण

 आयोग  ने  गंगा  बेसिन  में  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  व्यायक  योजना  का  प्रारूप  तैयार  किया  इसमें
 विभिन्न  बाढ़  सुरक्षा  कार्यों  जैसे  जल  निकास  तट  सुरक्षा  कार्य  तथा  भूमि
 संरक्षण  उपाय  की  परिकल्पना  की  गई  उक्त  योजना  के  प्रारूप  पर  राज्यों  की  टिप्पणिय

 प्राप्त  करने  हेतु  राज्यों  में  परिपत्रित  किया  गया  इस  योजना  प्रारूप  में  शामिल  किए  गए  कुछ
 काये  राज्यों  में  निधियों  की  उपसब्धता  के  अनुसार  शुरू  भी  कर  दिए  हैं  ।

 व्यापक  योजना  में  परिकल्पित  कार्यों  की अनुमानित  लागत  1982  में  1977.50  करोड़
 झुपयसे  आंकी  गई  इन  कार्यों  पर  आने  वाले  व्यय  की  व्यवस्था  राज्यों  द्वारा  अपनी  योजनागत  निष्नियों

 में  से  की  जानी

 ]

 राष्ट्रीय  ताप-बिद्यत  निगम  का  पुनर्गठन

 512.  भी  सत्येखा  लारायण  सिह  :  क्या  सिंचाई  झौर
 बिशुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  ताप-विद्यूत  निगम  के  पुनगंठन  का  कोई  प्रस्ताव  है  जैसा  कि  तारील
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 14  1985  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  क्या  इन्जीतियरिंग  तथा  निर्माण  सेवाओं  को  भी  अलग-अलग  करने  की
 योजना  और

 राष्ट्रीय  ताप-विद्यू  त  मिंगम  में  प्रस्तावित  परिवर्तन  किस  प्रकार  से  इसके  कार्य  मिष्पादन
 में  सुधा  र  करेगा  ?

 विद्युत  विमाग  में  राज्य  मंत्री  श्रुण  :  राष्ट्रीय  ताप  विद्यूत  निगम  के

 पुनर्गठन  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 '  और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 रेल  परियोजनाझों  की  लागत  में  बद्ध

 513.  क्री  श्रानन्द  पाठक  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समस्तीपुर-बाराबंकी-लखनऊ  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  और

 गौहाटी  बड़ी  लाइन का  निर्माण  नामक  दो  रेल  परियोजनाओं  को  मूल  लागत  में  लगभग  115  करोड़
 रुपए  से  अधिक  की  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण

 क्या  ऐसी  सभी  रेल  परियोजनाओं  में  औसत  लागत  वृद्धि  का  यही  अनुपात

 यदि  तो  औसत  लागत  वृद्धि  का  अनुपात  क्या  और

 विभिन्न  परियोजनाओं  लागत  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय
 किये  हैं  ?

 रल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  माधघवराव  :  आमान  परिवतंन  की  इन
 परियोजनाओं  की  लागत  में  115  करोड़  रुपए  से  भी  वाफी  अधिक  को  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  यह

 बद्धि  मुख्यतः  इन  परियोजनाओं  के  निष्पादन  की  लम्बी  अवधि  के  दौरान  मजदूरी  और  सामग्री  की
 कीमतों  में  बुद्धि  हो  जाने  क ेका*ण  हुई  कुछ  वृद्धि  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  बाद  में  आवश्यक

 समझे  गए  कुछ  ऐसे  अतिरिक्त  निर्माण  कार्यो  की  व्यवस्था  किये  जाने  के  कारण  हुई  है  जिनके
 लिए  मूल  अनुमानों  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  थी  ।

 ओर  एक  परियोजना  की  लपगतं  में  वृद्धि  और  दूसरी  परियोजना  की  लागत  में  वृद्धि
 का  बहुत  अन्तर  होता  है  जो  उसके  पूरा  होने  की  अवधि  पर  निर्भर  करता  है  क्योंकि  निर्माण-अवधि  के

 दौरान  संसाधनों  की  उपलब्धता  और  घुद्रा  स्फरीसि  की  मात्रा  का  उन  पर  प्रभाव  पड़ला  यह  कुछ
 सीमा  तक  बदली  हुई  परिस्थितियों  की  आवश्यकताओं  पर  भी  निर्भर  करता  है  जिनके  कारण

 ब्रिस्तार  में  अन्तर  आवश्यक  हो  जाता  है  ।  संसाधनों  के  अपर्याप्त  आबंटन  तथा  हाथ  में  ली  हुई  भारी
 वचनबद्धताओं  के  कारण  आमान  परिबतंनों  तथा  नई  लाइन  परियोजनाओं  के  लिए  संत्ाधनों  की
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 घिक  तंगी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  इस  किस्म  की  परियोजनाओं  की  लागत  में  अपेक्षाकृत  अधिक  वृद्धि

 हो  जाती

 चालू  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करगे  के  लिए  अधिक  संसाधन  जुटाने  हेतु  निरम्तर

 प्रयास  किये  जाते  हैं  और  नई  परियोजनाएं  न्यूनतम  रखी  जाती  हैं  ताकि  संसाधन  थोड़ा-थोड़ा  न  बंटे  ।

 राज्यों  के  प्रादिधासो  उपयोजना  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  विदालय

 514.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  के  आदिवासो  उपयोजना  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का

 निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  गृह  सन्त्रालय  ने  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  स्थानों  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  वर्ष  1983-86  के  दौरान  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  राज्यवार

 किन  स्थानों  को  चुना  गया

 क्या  सातवीं  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  आई०  टी०  डी०  ए०/आई०  टी०  डी०  पी०

 परियोजना  क्षेत्र  में  कम  से  कम  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (=)  वदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  सन््त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  केन्द्रीय  विद्यालय  मुख्यतः

 णीय  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  बच्चों  की  शैक्षिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  फे
 लिए  हैं  और

 केन्द्रीय  सरकार  के  योजनेत्तर  बजट  से  वित्त  पोषित  राज्यों  क ेआदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय

 विद्यालय  खोलने  का  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया

 नोपाडा-गुनुपुर  छोटी  लाइन  का  यातायात  सर्वेक्षण

 515.  श्री  गिरिघर  गोमांगो  :  क्या  रेल  भनत्री  यह  अताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  नौपाडा-गुनुपुर  छोटी  क्षाइन  का  यातायात  सर्वेक्षण  कर

 लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  छोटी  लाइन  में  घाटे  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  थाटे  को  कम  करने  के  लिए
 कारियों  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रेल  सरजालय  में  राज्य  मस्त्री  साधवराब  :  नौपाडा-गुनुपुर  छोटी  लाइन

 को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  अभी  हाल  में  कोई  सर्वेक्षण  तहीं  किया  गया  है  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  लाइन  के  परिचालन  में  हो  रहे  घाटे  का  मुख्य  कारण  अत्यधिक  कम  यातायात  और

 सड़क  परिवहन  के  साथ  कड़ी  प्रतियोगिता  संचालन  व्यय  कम  करने  तथा  यथासम्भव  सीमा  तक

 बिना  टिकट  यात्रा  के  विरुद्ध  कड़ी  जांच  करके  आमदनी  में  वृद्धि  करने  के  निरन्तर  प्रयास  किये  जा

 रहे

 गुनुपुर-लौपाड़ा  गाड़ो  को  फिर  से  चलाना

 516.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  ने  एक  रेल  गाड़ी  रह  कर  दी  है  जो  गुनुपुर  से

 नौपांडा  के  बीच  चलती
 ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  गाड़ी  को  पुनः  चलाने  के  लिए  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 रेल  मन्जालय  में  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  जी  केवल  एक  जोड़ी

 गाड़ी  के  चालन  में  आंशिक  रूप  से  कटौती  कर  दी  गई

 और  ऐसा  पारलाकिमिड़ी  और  गुनुपुर  के  बीच  रात  में  गाड़ी  न  चलाये  जाने  के

 लिए  किया  गया  ।  मानसून  के  बाद  गाड़ो  को  चलाने  के  लिए  कदम  उठाये

 झांकड़ों  का  एकत्रोकरण  तथा  लिग  झौर  प्ायु  के  बारे  सें

 झ्रनिवाय  रूप  से  ब्योरा  देगा

 517.  श्ोमती  गीता  मुखर्जो  :  कया  समाज  झोर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा
 करेंगे  कि  :

 (१)  क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  एशिया  और  प्रशांत  क्षेत्र  क ेलिए  आधथिक  और
 जिक  परिषद  द्वारा  नई  दिल्ली  में  आयोजित  संयुक्त  राष्ट्र  दशक-मध्य  सम्मेलन  महिला
 दशक  )  के  लिए  एशिया  और  प्रशांत  तेयारी  सम्मेलन  की  आधथिक  ओर  सामाजिक  परिषद  में  भारतोय

 प्रतिनिधिमण्डल  ने  यह्  सिफारिश  की  थी  कि  आंकड़े  एकत्र  करने  वाले  सभी  राष्ट्रीय  जो  भी

 सूचना  एकत्र  उसके  साथ  वे  लिग  ओर  आयु  का  ब्योरा  प्रस्तुत

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बहुमूल्य  सिफारिश  पर  कोई  विचार  किया  है  ओर  उसके

 क्या  परिणाम  निकले  ओर

 यदि  तो  क्या  उनका  मन्त्रालय-महिल।ओं  के  रोजगार  और  अन्य  सामाजिक-आर्थिक
 स्थिक्तियों  के  बारे  में  गंभीर  अन्तर  को  देखते  हुए  अपने  मन्त्रालय  में  एकत्र  किए  जाने  वाले  सभी  सम्बद्ध
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 लिए  कहने  पर  विचार  कर  रहा  है  ?

 ग्रामीण  विकास  बविसाग  में  राज्य  मसत्री  चन्दूलाल  फिर

 1979  में  नई  दिल्ली  में  आयोजित  एशिया  और  प्रशांत  क्षेत्र  के  लिए  आथिक  और

 सामाजिक  परिषद के  क्षेत्रीय  प्रारम्भिक  सम्मेलन  में  लिगवार  आंकड़े  एकन्र  करने  की  सिफारिश  की
 गई

 और  समाज  और  महिला  कल्याण  मन्त्रालय  ने  महिलाएं  --  सांख्यिकीय

 से  सम्बन्धित  एक  सांख्यिकीय  संकलन  प्रकाशित  किया  इस  संकलन  में  दी  गई  सूचना
 लिंगवार  प्रचालन  भी  लिंग  और  आयू  बर्गवार  आंकड़े  एकत्र  क  रके  प्रकाशित

 करता

 सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  निजी  क्षेत्र  का  सहयोग

 518.  भी  बनवारी  लाल  पुरोहित
 :  क्या  नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  हन्तान  सोल्लाह
 करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  हाल  हो  में  राज्य  सरकारों  को  राजमार्गों  और  बाईपासों  के
 निर्माण  कायं  में  निजी  क्षेत्र  को शामिल  करने  के  लिए  लिखा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  निजी  क्षेत्र  की  किन  कम्पनियों  ने  इस  सम्बन्ध
 में  रुचि  दिखाई

 कया  महसूल  के  आधार  पर  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  मोटर-सड़क  के  निर्माण  में  निजी

 क्षेत्र  को  शामिल  करने  का  भी  कोई  विचार

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  महसूल  की  वसूली  पर  किस  प्रकार  निगरानी  रखेगी  ?

 मोबहन  झौर  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  जियाउरंहमान  :

 गैर  सरकारो  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  प्रस्तावों  पर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  कारवाई
 करेंगी  ।

 हां  ।

 और  (3)  हाल ही  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  चुने  हुए  लण्डों  को  वित्तीय  व्यवस्था  प्रदान
 करने  के  लिए  गेर  सरकारो  क्षेत्र  से  प्रस्ताव  मांगें  गये  इस  प्रकार  के  आवेदनों  की  प्राप्ति  की  अन्तिम
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 तारीख  30.9.85  है  और  अतः  महसूल  की  निगरानी  आदि  के  सम्बन्ध  में  स्कीम  पर  अभी  तक  कार्रवाई

 नहीं  की  गई  है  ।

 पाठय  पुस्तकों  का  मूल्यांकन

 549.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  राज्य  सरकारों  से  राष्ट्रीय  एकता  की  दृष्टि  से  पाठ्य  पुस्तकों  के

 मूल्यांकन  हेतु  एक  सुव्यवस्थित  कार्य  क्रम  प्रारम्भ  करने  का  निवेदन  किया

 (@)  क्या  राज्यों  में  शिक्षा  विभागों  के  प्रमुखों  और  राज्यों  के  शिक्षा  मन्त्रियों  के  परामर्श  से

 एक  सम्मेलन  आयोजित  करने  का  भश्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  कब  तक  ओर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  अन्य  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  सरकार  राष्ट्रीय  एकता  को  ध्यान  में  रखते

 इतिहास  तथा  भाषा  की  स्कूली  पाठ्य-पुस्तकों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  एक  कार्यक्रम  वर्ष  1981  से
 आरम्भ  किया  यह  कार्य  क्रम  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है|
 यह  काम  अब  समाप्त  होने  वाला  है  और  राज्य  सरकारों  से  अब  कहा  गया  है  कि  वे  अन्य  उदाहरण
 के  तौर  पर  नागरिक  भूगोल  और  समाज  विशान  की  पाठ्य-पुस्तकों  का  मूल्यांकन  राष्ट्रीय
 शेक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्  द्वारा  इन  विषयों  से  सम्बन्धित  पाठ्य-पुस्तकों  का  मूल्यांकन
 करने  के  सम्बन्ध  में  मार्गदर्शी  रूप-रेखाओं  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  और  पाद्य  पुस्तकों  के

 मल्यांकन  की  एक  योजना  तैयार  करने  के  लिये  इन्हें  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  को  भैज  विया  जाएगा  ।

 1985  में  केन्द्रीय  शिक्षा  सचिव  ने  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  कि  पाद्य-पुस्तकों
 का  सतत्  मूल्यांकन  करने  की  एक  प्रणाली  तैयार  करने  की  आवश्यकता  मूल्यांकन  को  पाद्य-पुस्तकों
 को  तेयार  करने  और  उनके  विकास  का  एक  भाग  बनाया  जाना  यह  इहृच्छा  व्यक्त  की  गई  थी
 कि  विशिष्ट  मार्गदर्शी  रूपरेखाएं  तैयार  की  जाएं  तथा  लेखकों  को  पाठ्यपुस्तकें  लिखने  का  काम  सौंपते

 समय  ये  उन्हें  जारी  की  जाएं  ।  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  था  कि  इसके  अलावा  प्रकाशन  से  पूर्व

 पुस्तकों  की  इस  प्रयोजन  के  लिये  जांच  को  जानी  चाहिये  ताकि  पाद्यपुस्तकों  में  राष्ट्रीय  एकता  के

 प्रतिकूल  कोई  सामग्री  शामिल  न  की  जा  सके  ।

 और  फिर  रा०  शै०  अ०  तथा  प्र०  परिषद्  स्कूली  पाद्य-पुस्तकों
 पर  वाधिक  सम्मेलन  आयोजित्त  करती  है  जिनमें  राज्यपादूय  पुस्तक  एजेंसियों  के  निदेशक  और  भध्यक्ष

 स्कूल  शिक्षा  बोडों  के  अध्यक्ष  रा०  शै०  अ०  तथा  पश्र०  परिषद्  के  अधिकारी  तथा  इस  मन्त्रालय
 के  अधिकारीगण  भाग  लेते  हैं  ।

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  विद्युत  उत्पादम

 520.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  सिचाई  झौर  विद्युत  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 कया  भारतीय  इंजीनियरी  उद्योग  ने  संघ  केन्द्र  सरकार  से  पुराने  बिजली  अधिनियम
 में  संशोधन  करने  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  विद्यत  उत्पादन  दे  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  देने
 का  अनुरोध  किया

 क्या  भारतीय  इंजीनियरी  उद्योग  संघ  के  अध्यावेदन  पर  सरकार  द्वारा  कोई  नि  र्णयलिया

 गया

 यदि  तो  अध्यावेदन  तथा  अब  तक  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  और

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  विद्यत  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  प्रवेश  की  अनुमति  दिये  जाने  से  विद्युत
 उत्पादन  में  किस  सीमा  तक  मदद  मिलेगी  ?

 विद्युत  में  राज्य  मरत्री  प्ररण  नेहरू  )  :  से  भारतीय  इंजीनियरी  उद्योग

 संध  ने  अन्य  बातों  के साथ-साथ  एक  नए  अधिनियम  का  सुझाव  दिया  है  जितसे  उपभोक्ताओं  को  बिक्री
 के  लिए  विद्युत  का  उत्प|दन  निज  क्षेत्र  में  कियो  जा  कैप्टिव  विद्युत  उत्पादन  किया  जा

 करों  में  छूट  दी  जा  सकेगी  और  वित्तीय  सहायता  दी  जा  सकेगी

 विद्युत  उत्पादन  में  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  के  सम्बन्ध  में  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया
 गया  विद्यूत  1948  निजी  क्षेत्र  में  विद्युत  उत्पादन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं
 लगाता  वर्तमान  नीति  औद्योगिक  नीति  -1956  के  द्वारा  विनियमित  की  जाती  इस
 संकल्प  के  अन्तर्गत  बिजली  का  उत्पादन  और  वितरण  अनुसूची  के  अन्तर्गत  आता  जिसमें  उस

 श्रेणी  के  उद्योग  आते  हैं  जिनके  भावी  विकास  का  दायित्व  पूर्णतः  राज्य  का  निजी

 स्वामित्व  वाली  वर्तमान  यूनिटों  के  विस्तार  अथवा  जब  राष्ट्रीय  हित  में  अपेक्षित  हो  तो  नई  यूनिटों
 की  स्थापना  में  राज्य  द्वारा  निजी  उ्चमियों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  पर  संकरप  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं
 लगाया  गया

 जहां  विद्युत  की आवश्यकत्ता  अधिक  होती  है  और  लगातार  तथा  विश्वसनीय  विद्युत  सप्लाई

 आवश्यक  होती  वहां  कैप्टिव  विद्युत  यूनिटों  के  लिए  अनुमति  दो  जाती

 इलेक  अलादाय  परियोजना

 521,  ओऔ  सी०  साथब  क्या  सिचाई  झोर  दिद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  1979  में  आरम्भ  की  गई  इलेरू  जलाशय

 योजना  का  प्रथम  चरण  अभी  तक  पूरा  नहीं  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  परियोजना  को  जल्द  पूरा  करने  के  लिए
 पर्याप्व.घनराशि  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 सिचाई  झोर  बिश्युत  मस्त्री  बो०  :  ओर  यलेरू  जलाशय  परियोजना
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 के  निर्माण  का  कार्य  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  1979  में  आरंभ  किया  था  और  149  करोड़  रुपए  की

 मानित  लागत  को  तुलना  में  छठी  योजना  के  अन्त  तक  46  करोड़  रुपए  व्यय  हो  चुके  राज्य  सरकार

 द्वारा  पर्याप्त  निधियां  उपलब्ध  न  कराने  के  कारण  परियोजना  कार्य  पूरे  नहीं  हो  सके  राज्य  सरकार

 ने  इस  परियोजना  की  आगे  लाई  गई  पूरी  लागत  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उपलब्ध  कराने  का

 प्रस्ताव  रखा  है  जिसकी  योजना  आयोग  के  कार्यकारी  दल  ने  भी  सिफारिश  की

 रलवे  मर्तो  बोर्ड  हारा  लो  गई  परोक्षाएं

 522.  भ्रो  सी०  साधव  रेड्री  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेलदे  भर्ती  बोढं  द्वारा  कितनी  परीक्षाएं  ली

 क्या  स्वयं  रेलवे  भर्ती  बोर्ड  द्वारा  ली  गई  परीक्षाओं  के  परिणाम  घोषित  करने  में  एक
 वर्ष  स ेअधिक  समय  लेता  भौर

 यदि  तो  परिणाम  घोषित  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सस्ज्ालय  में  राज्य  मन््त्री  माधवराव  :  से  रेलवे  भर्ती  बोर्ड
 50  से  भी  अधिक  तकनीकी  और  गेर-तकनीकी  कोटियों  के  लिए  परीक्षाएं  लेते  हैं  और  प्रत्येक  कोटि  के

 लिए  भौसतन  एक  परीक्षा  प्रतिवर्ष  ली  जाती  है  जो  कि  रेल  प्रशासनों  द्वारा  उन्हें  भेजी  गई  मांग  पर
 निर्भर  करता  भर्ती  की  प्रक्रिया  में  आवेदन  पत्र  मांगें  उनकी  प्रारम्भिक  लिखित

 परीक्षा  और  साक्षात्कार  के  कार्य  शामिल  होते  आमतौर  पर  भर्ती  की  प्रक्रिया  एक  वर्ष  के  भीतर

 पूरी  कर  ली  जाती  विशेषकर  जहां  कम्प्यूटर  की  व्यवस्था  हो  गई  थोड़े  से असाधारण  मामलों  में

 जहां  कि  कार्यालय  टिकट  कलेक्टरों  आदि  की  लोकप्रिय  कोटियों  के  लिए  बड़ी  भारी  संख्या  में
 आवेदन  प्राप्त  हुए  थ ेअथवा  कोई  अनियमितता  नोटिस  में  आई  थी  और  मामले  की  जांच  की  जानी

 अपेक्षित  पेनलों  को  अन्तिम  रूप  देने  में  एक  वर्ष  स ेअधिक  समय  लगा  था  ।

 कर्माठक  में  मस्तिष्क  ज्वर  के  कारण  मौतें

 523.  भी  एच०  एन०  नन्ले
 0  :  कया  स्वास्थ्य  झोर  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 शो  जी०  एस०  असबराज्
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मालूम  है  कि  कर्नाटक्ष  राज्य  में  मस्तिष्क  ज्यर  के  कारण  कई

 मौतें  हो  रही

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  से  राज्य  सरकार  को  किसी  प्रकार  की  सहायता
 उपलब्ध  कराई
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 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  मस्तिष्क  ज्वर  के  कारण  अब  तक  कितनी
 मौतें  हुई

 क्या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  राज्य  के  सरकारी  अस्पतालों  और  ओऔषधालमयों  में  मस्तिष्क
 ज्वर  के  इलाज  के  लिए  दवाइया  आदि  उपलब्ध  नहीं  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  अन्य  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 सिचाई  झौर  विद्युत  मन््त्रो  बी०  शंकरानरव  )  :  जी

 हां  ।

 से  कर्नाटक  में  1985  29  1985  तक  जापानी  एनसेपेलाइटिस  से  पीड़ित
 112  रोगियों  और  इस  रोग  से  हुई  45  मौतों  के  बारे  में  सूचना  मिली  केन्द्र  सरकार  रोग  से  के  निदान

 और  रोगियों  के  उपचार  के  लिए  राष्ट्रीय  विषाणु  विज्ञान  पुणे  और  राष्ट्रीय  शंचारी  रोग
 दिल्ली  के  माध्यम  से  तकनीकी  और  विशेषज्ञ  मार्गनिदेशन  प्रदान  करती  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  को सलाह  दी  गई  है  कि  जहां  कहीं  से  ऐसे  रोगी  के  बारे  में  सूचना  मिले  वे  उस  क्षेत्र  में  तथा  उसके
 आस-पास  2/3  किलोमीटर  तक  डी०  डी०  बी०  एच०  सी०  का  छिड़काव  जापानी  एनसेपेखा
 इटिस  के  नियंत्रण  के  लिए  डी०  डी०  टी०/बी०  एच०  सी०  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्य  क्रम  हारा

 सप्लाई  की  जाती  मलाथियन  के  फार्गिग  आपरेशन  करने  का  विचार  राज्यों  को  मांग  किए  जाने
 पर  वैक्सीनें  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन््मलन  दिल्ली  द्वारा  सप्लाई  की  जाती  रोग  के

 कारणों  वेक्सीन  और  वचात  के  अन्य  उपायों
 के  बारे  में  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  ब्यौरे-वार  निदेश  जारी  किए  गए  जापानी  इसेफ्लाइटिशਂ
 के  रोगियों  का  रोग  लाक्षणिक  उपचार  किया  जाता  है  और  बताया  गया  है  कि  समस्या  वाले  सभी  क्षेत्रों

 में  अपेक्षित  दवाइयों  का  स्टाक  पर्याप्त  मात्रा  में  रखा  हुआ

 झडोनी  स्टेशन  पर  के०  के०  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  के  स्टाप  को  समाप्त  करना  तथा

 तथा  कोशिगि  स्टेशन  पर  उद्यान  एक्स  प्रेस  के  स्टाप  को  व्यथस्था  करता

 524.  श्री  ई०  ध्रय्यापु  रेड्डी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  ओर  नई  दिल्ली  के  बीच  भलने  वाली  के०  के०  एक्सप्रेस  गाड़ी
 प्रदेश  में  अदौनी  स्टेशन  पर  दका  करती  थी  लेकिन  यह  1  1985  से  अडोनी  पर  नहीं  दक

 रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 :  क्या  बंगलोर  और  बम्बई  के  चलने  वाली  उद्यान  एक्सप्रेस  आंध्र  प्रदेश  के  कुरमूल

 ,  जिले में  कोशिगि  स्टेशन  पर  रुकती  हि

 यदि  तो  क्या  उद्यान  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ी  को  कोशिगि  स्टेशन  पर  रोकने  के  सिए

 रेलवे  अधिकारियों  को  काफी  संझ्या  में  अभ्यावेदन  भेजे  गये  और
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 (३)  यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्य  वाही  की  गई  है  और  क्या  उद्यान  एक्सप्रेस  के  आने  जाने
 के  समय  को  बदलने  का  को  ई  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  सम्त्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  माथव  राब  :  जी

 लम्बी  दूरी  का  यातायात  प्राप्त  न  होने  क ेकारण  ।

 जी  नहीं  ।

 जी  हां  ।

 मामले  की  लांच  १.रायी  गयी  है  लैकिन  बहुत  कम  यातायात  प्राप्त  होने  के  कारण

 ओऔषिध्यपूर्ण  नहीं  पाया  गया  ।  फिलहाल  उद्चान  एक्सप्रेस  का  समय  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 गोदाबरी  सदी  के  जल  का  विद्युत  एवं  सिंचाई  कार्यों  क ेलिए  उपयोग  करना

 525.  श्री०  ई०  प्रय्यापु  रेड्री  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोदावरी  नदी  के  जलका  विद्यूद  एवं  सिचाई  क्यों
 क ेलिए  अधिकतम  उपयोग

 करते  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  अथवा  परीक्षण  किया  गया

 क्या  बछावत  अवाडं  के  तहत  कृष्णा  नदी  की  घाटी  के  राज्य  में  सिंचाई  सुविधाएं  बढ़ाने

 हेतु  गोदावरी  नदी  के  जल  को  कृष्णा  नदी  की  घाटी  की  ओर  ले  जाने  का  प्रावधान  है

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  गोदावरी  नदी  के  जल  का  विद्यूत  और  सिंचाई  कार्यों  हेतु  अधिकतम

 उपयोग  करने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्यों  को सहमत  कराने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 कया  सरकार  ने  हिमालय  से  निकलने  वाली  नदियों  अर्थात्  भागीरथी  तथा

 गंगा  नदी  से  इस  उद्गम  देव  प्रयाग  की  पन-बिजली  शक्ति  की  क्षमताओं  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई

 सर्वेक्षण  किया  और

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 साई  झौर  विद्युत  भसम्री  थी०  शंकरानम्द  ):  तथा  नदी  धाटियों  में  जल

 संसाधनों  के अधिकतम  उपयोग  के  लिए  मास्टर  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से

 अनरोध  करता  आ  रहा  गोदावरी  बेसिन  से  सम्बद्ध  राज्यों  न ेसिचाई  ओर  जल  विद्युत  विकास  के

 लिए  अनेक  परियोजनाओं  के  लिए  अन्वेषण  किया  है  तथा  परियोजनाएं  तयार  की  परन्तु  उनके  पास

 उपलब्ध  गोदावरी  के  कुल  जल  के  उपमोग  के  लिए  व्यापक  मास्टर  योजनाएं  राज्यों  को  अभी  तैयार

 करनी

 न््यायमूलि  आर०  एस०  बछावत  की  अध्यक्षता  में  बने  गोदावरी  जल  विवाद

 करण  के  निर्णय  में  यह  कहा  गया  है  कि  नागाज  नसागर  परियोजना  से  विमुगत  जल  को  इुध्षा

 डेल्टा  के  लिए  स्थानान्तरित  करते  हुए  गोदावरी  का  80  टी०  एम०  सी०  विजय  वाड़ा  एनीकट  के
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 ऊपर  क्ृष्णा  नदी  में  ब्यपवर्तित  किया  जा  सकता  इस  प्रकार  इस  80  टी०  एम०  सी०  जल  को

 तागाज ुन  सागर  के  प्रतिप्रवाह  में  परियोजनाओं  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  सकता

 तथा  केन्द्रीय  विद्यू  त  प्राधिकरण  द्वारा  किए  गए  जल-विद्य त  क्षमता  सर्वेक्षण  के

 अनुसार  प्रश्न  में  उत्तेखित  हिमालय  से  निकलने  वाली  नदियों  की  जल  विद्युत  क्षमता  6०%  भार

 अनुपात  पर  5147  मेगावाट  आंकी  गई  है  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 अलकतनन्दा  2242  मेगाबाट

 भागो  रथी  1397  )

 गंगा  1508  मेगावाट

 से  नीचे  मुख्य,नदी )
 नल

 मेगाबाट

 श्रखिल  मारतोय  प्र/युविज्ञान  संस्थात  में  केंसर  विशेषश

 526.  श्री  ई०  भ्रय्यापु  रेड्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्ली  में  कंसर  के  रोग  से  पीड़ित  रोगियों  के

 बेहतर  इलाज  के  लिए  सरकार  को  कैंसर  विशेषज्ञ  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का

 विचार  है  ?

 सिंचाई  झोौर  विद्यत  मन्त्री  बो०  आखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान
 ने  सूचित  किया  है  कि  संस्थान  रोटरी  कैंसर  अस्पताल  के  विकास  के  प्रथम  चरण  में  विशेषज्ञों  के  14
 पदों  का सृजन  किया  गया  जिनमें  से  7  पद  पहले  ही  भर  लिए  गये  विशेषज्ञों  के  5  पदों  के  बारे
 में  विज्ञापन  दिया  गया  है  और  शीघ्र  ही  चयन  कर  लिया  उपलब्ध  संसाधनों  से  कैंसर  के
 रोगियों  का  इलाज  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे

 बित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  त्याग  की  गई  संजरशुदा  रेल  परियोजनाएं
 धौर  गेर-मंज्रशुदा  परियोजनाधों  को  प्रारम्भ  किया  जाना

 527.  भरी  भ्रजित  कुमार  साहा  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  रेल  सेवा  सुधार  के  लिए  पहले  से  मंजूर  की  गई  कितनी  रेल  परियोजनाओं  को  अत्यधिक
 क्तोय  कठिनाइयों  के  कारण  त्याग  दिया  गया  है  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 *

 पहले  से  मंजूर  न  की  गई  कितनी  रेल  परियोजनाओं  को  रेल  सेवा  सुधार  के  लिए  प्रारंभ
 किया  गया  है  अथवा  प्रारंभ  किया  और  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  यद्यपि  निम्नलिखित

 योजनाओं  को  आरम्प्त  करने  के  लिए  पहले  अनुमोदित  क₹  दिया  गया  किस्तु  अब  उन्हें  अस्य  कारणों
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 के  अतिरिक्त  भारी  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  अनुमोदित  सूची  से  हटा  दिया  गया

 (1)  कालका  से  परवानू  तक  नई  बड़ी  लाइन  (4.3  कि०  यह  कार्य

 चल  प्रदेश  सरकार  के  अनुरोध  पर  हटाया

 (2)  मिरज-सांगली  लाइन  की  पुनर्स्थापना  (7.7  कि०  ।

 (3)  पुणे-मिरज  खंड  पर  बांदे  और  न्यू  सांगली  के  बीच  कार्ड  लाइन  बता  कर  पुराने
 नगर  को  मुख्य  लाइन  पर  मर

 (4)  बरेली  और  भोजीपुरा  के  बीच  सामानान्तर  बड़ी  लाइन  और  भोजीपुरा  से  काठगोदाम

 तक  मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवर्तन  (109  कि०  मी  ०)  ।

 (5)  कटिहार  से  सिलिग्ुड़ी-त्यूजलपाईगुड़ी  (209  कि०  तक  मीटर  लाइन  का  बड़ी
 लाइन  में  आमान  परिवर्तन  ।  यह  कार्य  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  स ेमीटर  लाइन  सम्पर्क  दूट
 जने  से  बचने  के  लिए  हटाया  गया  है  ।  इसके  बदले  में  बतंमान  बड़ी  लाइन  मार्ग  की

 लाइन  क्षमता  बढ़ायी  जा  रही  योजना  आयोग  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण

 लिखित  निर्माण  कार्यों  को  शुरू  करने  के  लिए  सहमत  नहीं  हुआ  है  :  --

 (1)  सुल्तानपुर  से  रीवा  तक॑  नयी  बड़ी  लाइन  (226  कि०  |

 (2)  तामलुक-दीघा  नयी  बड़ी  लाइन  (80  कि०  ।

 (3)  दिल्ली  से  साबरमती  तक  मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवतंन

 (925  कि०  ।

 निम्नलिखित  परियोजनाओं  के  लिए  भी  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  की  जा
 रही

 (1)  लक्ष्मीकान्तपुर-कुल्पी  लाइन  सहित  बज.बज-नामखाना  तक  नयी  बड़ी  लाइन  (100
 कि०  मो०  )  I

 (2)  सतना  से  रोवा  तक  नई  बड़ी  लाइन  (50  कि०

 (3)  गुना  से  इठावा  तक  नई  बड़ी  लाइन  (348  कि०  ।

 भालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  अनुमोदित  नः  निर्माण  कार्यों  का  ब्यौरा  198  985-86  के
 रेलवे  बजट  में  दिया  गया  आगे  नए  कार्य  आरम्भ  करने  का  प्रश्न  उनके  औचित्य  और  संसाधनों  की
 सपसब्धता  पर  निर्भर

 100



 3  1907  )  लिखित  उंत्तरे

 कासकाजो  महिलाझों  के  लिए  होस्टल  श्यूंखला  झौर  इसमें  स्वयंसेवी

 एजेंसियों  का  सहयोग  लिया  जाना

 528.  श्री  बित  मोहन  :  क्या  समाज  झौर  महिला  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  का  विचार  देश  भर  में  प्रत्येक  स्तर  कौ  महिलाओं  को  कवर  करने  के  लिए

 अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  होस्टल  के  आधार  पर  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  हूं।स्टल  शुंत्वला  बनाने  और  एक
 आन्दोलन  आरम्भ  करने  का

 (a)  क्या  देश  में  अकेली  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  कुल  होस्टलों  को  आवश्यकता  और

 वास्तविक  रूप  में  उचिल  मूल्य  पर  उपलब्ध  गैर-सरकारी  तथा  सरकारी  आवास  सुविधा  का  कोई

 मान  लगाया  गया  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  कार्य  में  विख्यात  स्वयंसेवी  एजेंसियों/व्यक्तियों  विशेषतः

 सेवानिवत्त  सरकारी  कर्मचारियों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  का  है  ?

 ब्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  चन्दूलाल  :  नहीं  ।

 दिवस  देखभाल  केन्द्र  सहित  श्रमजीबी  हेतु  होस्टल  भवनों  के  निर्माण  के  लिए

 सहायता  की  योजना  स्त्रयंसेवी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जा  रही

 529.  भ्रो  शांति  धारीवाल
 प्रो०्  पी०  जे०  कुरियन
 भरी  मोहम्मद  महफूज  प्लोी  खां
 भरी  विष्ण  मोदी
 श्री  धो०  थी०  देसाई
 श्री  ग्रार०  एम०  मोये
 भरी  पूर्ण  चन्द्र  मलिक
 श्री  श्रोबललम  पाणलिश्रहो
 भरी  के०  रामचन्द्र  रही sit
 ही  जो०  एम०  बनातवाला
 श्री  भोहरि  राव

 शो  अकाश  चन्द्र

 कृष्ण  करेंगे  कि  :

 गत  दो  महोनों  में  रेल  दुघटनाएं

 ६...

 _

 -
 ---.-------०---?

 गत  दो  मास  में  कितनी  रेल  दुषटनाएं

 :  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की
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 ॥  इन  दुघंटना  में  कितने  व्यक्ति  सारे  गए  ओर  कितने  घायल  हुए  और  कितनी  रेल  सम्पत्ति
 का  नुकसान

 यदि  कोई  जांच  की  गई  है  तो  उसके  बाद  पता  लगे  दुर्घटनाओं  के  कारण  क्या

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  लगा  है  कि  इन  दुर्घटताओं  का  मुख्य  कारण  रेल
 कमंचारियों  द्वारा  लापरवाही  बरतना

 (3)  यदि  तो  भविष्य  में  इन  दुघंटनाओं  को  रोकने  के  विशेषकर  मानव  जीवन  की  है

 सुरक्षा  के  क्या  ठोप्त  उपाय  किए  गए

 क्या  मरने  वालों  के  परिवारों  और  घायल  व्यक्तियों  को  कोई  मुआवजा  या  अनुग्रह  राशि
 की  अदायगी  की  गई

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा,क्या  और

 क्या  रेलवे  को  इन  दुर्घटभाओं  के  कारण  प्रतिवर्ष  लगभग  200  करोड़  रुपए  का  नुकसान
 उठाना  पड़  रहा  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  साधवराव  :  से  सूचना  इकट्ठी  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 '

 बंगलौोर-जिवेग्तम  एक्सप्रेस  की  गति  बढ़ाना

 530.  श्री  बी०  एस०  कृष्णा  झय्यर  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर-ब्रिवेन्द्रम  एक्सप्रेस  देश  में  चलने  वाली  सबसे  कम  गति  की  एक्सप्रेस

 गाड़ी  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बंगलौर-त्रिवेन्द्रम  एक्सप्रेस  को
 गति  बढ़ाने  का

 रेल  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  जी  नहीं  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहों

 भारतीय  मनौबहत  विकास  बंक  की  स्थापना

 531.  भी  बी०  एस०  कृष्णा  झम्यर  :  कया  नौवहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मन्त्रा्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्च  स्तरीय  सरकारी  ने  भारतीय

 नौधहून  विकास  बैंक  खोलते  के  लिए  सिफारिश  की

 यदि  तो  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्योदा  क्या  और
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 क्या  सरकार  ने  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 सौवहनस  झौर  परिवहन  संज्ालय  के  राज्य  संत्री  जियाउरंहसाल  :  और

 शिपिंग  कंपनियों  की  सहायता  के  लिए  किए  गए  प्रबंध  की  समीक्षा  करने  वाली  समिति  ने

 “85”  में  प्रस्तुत  अपनी  सपोर्ट  क ेसाथ-साथ  भारतोय  नौवहन  उद्योग  की  सरकार  के  बजट  के  व्यय  पर

 निर्भरता  को  कम  करने  तथा  नौवहन  वित्त  प्रबंध  पर  बेकिंग  सिद्धान्तों  क ेअधिकाधिक  अनुप्रयोग
 के  लिए  भारतीय  नौवहन  विकास  बैंक  की  स्थापना  का  सुझाव  भी  दिया  अनुशंसित  बेक  को

 कार  द्वारा  भाधार  रूप  में  ईक्विटी  शेयर  दिए  जाएंगे  और  इससे  आशा  की  जाती  है  कि  ऋणपत्रों  तथा

 बांड  आदि  के  रूप  में  बाअ।र  से  यह  अपनी  सम्पत्ति  को  बढ़।येगा  ।

 सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 रेलवे  के  झलामकारी  खण्डों  को  चलाने  के  लिए  राज्य
 सरकारों  से  विसीय  सहायता

 532.  श्री  एस०  एसम०  मह॒टस  ]
 »  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  |

 क्या  रेलवे  बोर्ड  का  विचार  भारतीय  रेलों  के  कुछ  अलाभका री  द्ण्डों  को  चलाने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  से  वित्तीय  सहायता  लेने  का

 कया  यह  सच  है  कि  बड़ी  लाइन  और  छोटी  लाइतों  को  मिलाकर  देश  में  ऐसे  लगभग

 41  छणष्ड

 उनसे  कितनी  हानि  होती  और

 वास्तव  में  राज्य  सरकारों  स ेकितनी  राशि  की  मांग  की  गई  अथवा  इस  सम्बन्ध  में  कम  से

 कम  कया  प्रस्ताव  थे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  से  रेल  सुधार  समिति  ने

 पभी  तीनों  आमानों  पर  उन  40  अलाभप्रद  शाखा  लाइनों  को  बन्द  करने  की  सिफारिश  को
 क्षेत्र  की परिवहन  आवश्यकताओं  को  संतोषजनक  ढंग  से  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  सड़क  परिवहन

 सुविधा  मौजूद  है  और  जिनके  परिचालन  में  रेलों  को  घाटा  ही  रहा  1983-84  के  दौरान  इन

 चालीत  लाइनों  पर  लगभग  815  लाख  रुपये  का  घाटा  हुआ  जैसी  कि  समिति  द्वारा  सिफारिश  की

 गई  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  पत्र  लिखकर  अनुरोध.किया  गया  है  कि  या  तो  वे  इन  लाइनों  को

 बन्द  करने  के  लिए  सहमत  हों  या  यदि  वे  इन  लाइनों  को  चालू  रखना  चाहते  हों  तो  रेलों  द्वारा  उठाए

 गए  घाटे  का  50  प्रतिशत  हिस्सा  वहन
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 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  के  भ्रध्यक्ष  के  पद  का  रिक्त  रहना

 533.  श्रीमती  डी०  के०  भंडारी  :  क्या  समाज  झौर  महिला  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  के  अध्यक्ष  का  पद  काफी  समग्र  से  नहीं
 भरा  गया

 यदि  तो  क्या  इस  स्थिति  के  कारण  सिक्किस  सहित  अनेक  राज्यों  को  कल्याण

 सम्बन्धी  क्रियाकलापों  के  लिए  बोर्ड  स ेसमय  पर  धनराशि  नहीं  मिली  और

 यदि  तो  दस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  चन्दूलाल  केन्द्रीय  समाज

 कल्याण  बोड  के  अध्यक्ष  का  पद  19.1.1985  से  खाली  पड़ा  हुआ

 और  जी  नहीं  ।  बोर्ड  के  कार्यकारी  निदेशक  को  बोई  की  कार्यकारी  समिति  द्वारा
 अध्यक्ष  की  वित्तीय  और  प्रशासनिक  शक्तियों  का  प्रयोग  करने  का  अधिकार  दिया  गया  वर्ष
 1984-85  के  दोरान  केन्द्रीय  सणाज  कह्याण  बोईड  को  आवंटित  की  गई  धनराशि  और  वर्ष  के  अन्त  तक

 दी  गई  अतिरिक्त  धनराशि  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  कर  लिया  सिक्किम  और  दूसरे  राज्य

 अपने  कल्याणकारी  कार्यकलापों  के  लिए  बोर्ड  से  धनराशि  प्राप्त  कर  रहें  सरकार  ने  केन्द्रीय  समाज

 कल्याण  बोड़  के  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  के  लिए  प्रयास  शुरू  किये  हुए

 ]

 कोयला  झौर  दालों  का  परिषहम

 534.  श्री  सरफराज्ष  प्रहमद  :  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  औद्योगिक  संस्थापनाओं  और  विद्युत  संयंत्रों  में  कोयले  की  भारी  कमी  को
 ध्यान  में  रखकर  रेलवे-का  विचार  कोयले  के  परिवहन  को  प्राथमिकता  देने  का

 यदि  तो  कोयले  के  परिवहन  को  प्राथमिकता  कब  दी  और

 कया  देश  के  विभिन्न  भागों  में  दालों  की  कमी  की
 :

 दृष्टि  से  दालों  के  परिवहन  को  भी

 प्रथमिकता  दी  जाएगी  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  साथबराब  और  विजली  धरों
 तथा  औद्योगिक  स्थापनाओं  फे  लिए  कोयले  की  दुलाई  की  व्यवस्था  अधिमान्य  यातायात  अ  नुसूची  की
 प्राथमिकता  के  अन्तर्गत  आती  है  जो  पर्याप्त  रूप  से  एक  उच्च  प्राथमिकता

 राज्य  सरकार  और  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  प्रायोजित  दालों  की  दुलाई  के  लिए
 पर्याष्त  उच्च  प्राथमिकता  अर्थात्  अधिमान्य  यातायात  अनुसूची की  और
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 मिकताएं  पहले  से  ही  दी  हुई  गैर-प्रायोजित  दालों  की  दुलाई  प्राथमिकता  के  अधीन  की
 जाती

 प्रभवाद  |

 ताप  बिद्युत  योजना  सम्बन्धो  भारत-करूस  करार

 535.  श्री  थो०  तुलसी  क्या  सिचाई  शोर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  भारत  तथा  सोवियत  संघ  के  देश  के  ताप  केन्द्रों  को  उपकरण  तथा  तकनीकी

 दस्तावेजों  की  सप्लाई  करने  सम्बन्धी  एक  करार  पर  हल्त/क्षर  किएुगए

 (a)  यदि  तो  करार  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उन  केन्द्रों  के  नाम  क्या  है  जिन्हें  सोवियत

 संघ  आवश्यक  सहायता  प्रदान

 क्या  आवश्यकता  की  पूर्ति  के  लिए  फालतु  पुर्जे  की  व्यवस्था  सोवियत  संघ  ही  करेगा  था

 इनका  उत्पादन  देश  में  ही  किया

 इस  करार  पर  किस-किस  मे  हस्ताक्षर  किए  उनके  पद  तया  नाम  क्या  और हैं  मु

 (¥)  दिप्तांक  30-6-1985  सोवियत  संघ  ने  जिन  ताप  तथा  जल  विद्यू.त  केन्द्रों  की
 बता  की  उनके  ब्योरे  क्या  हैं  ?

 विद्युत  विमाग  में  राज्य  सन््क्ी  प्ररुण  और  भारत  और  यू०  एस०
 एस०  आर०  के  बीच  22  1985  को  आधथिक  तथा  तकनीकी  सहयाग  के  बारे  में  एक  ऋण
 झोौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  840  मेगावाट  क्षमता  वाली  कहलगांव  ताप  विद्युब्द  परियोजना  इस

 समझौते  के  अन्तर्गत  शामिल

 जैसा  कि  परस्पर  समझौता  किया  जाएगा  प्र।रंभिक  माल-सूची  के  संचालन  के  लिए

 फुटकर  पुर्जों  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  हस  समझौते  में  की  गई

 इस  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  वाले  भारत  फे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  तथा
 सी०  पी०  एस०  यू०  सैन्ट्रल  यू०  एस०  एस०  आर०  के  महा  सचिव  मि०  मिखाइल  गोर्बाचोव

 हैं  ।

 जिन  परियोजनाओं  की  वित्त  व्यवस्था  सोवियत  ऋणों  से  की  गई  है/की  जा  रही  उनमें

 ये  शामिल

 (1)  नेबेली  ताप  विद्युत  केन्द्र

 (2)  ओबरा  ताप  विद्युत  केर्द्र

 (3)  कोरबा  ताप  विद्यत  केन्द्र
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 (4)  भाखड़ा  दायां  तट  बिजलीधर

 (5)  लोअर  सिलेरू  जल  विद्य॒त  केन्द्र

 (6)  विन्ध्याचल  ताप  विद्यु  त  परियोजना

 झ्रांभ्र  प्रदेश  के  समुद्र  तट  पर  लाइट  हाऊस

 536.  श्री  वी०  तुलसी  क्या  नोबहन  झौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा

 करेंगे  कि  :

 आंच  प्रदेश  के  समुद्र  तट
 पर  कितने  लाइट  हाउस

 नया  आंध्र  प्रदेश  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  मे ंइस  प्रकार  के  लाइट  हाऊसेस  की  संल्या

 में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विधाराधीन  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  कितने  समय  विशेष  रूप  से  सातबीं

 योजना  अवधि  के  दौरान  इन  लाइट  हाऊसेस  के  स्थापित  होने  की आशा  ?

 नौबहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  :  आंध्र

 प्रदेश  क ेतट  पर  12  दीप  धर  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उः?ता  ।

 प्रकाश  दिखाने  बालों  के  लिए  प्रशिक्षण  कंन्द्रों  की  स्थापना

 537.  श्री  बी०  तुलसोराम  :  क्या  मौवयहन  झौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लाइटकीपरों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  कलकत्ता में  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र

 यदि  तो  क्या  देश  में  इस  प्रकार  के  और  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 बिचाराधौन

 वि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  क्या  ऐसा  केन्द्र  आन्ध्र  प्रदेश  में  खोला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  कया  का रण  हैं  ?

 मौबहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जियाउरंहमाम  :

 हां  ।
 ह

 106



 $  1907  लिखित  उत्तर

 ओर  आंध्र  प्रदेश  या  कहीं  और  कोई  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ()  कलकत्ता  के  प्रशिक्षण  केन्द्र  मे ंलाइटकीपरों  को अखिल  भारतीय  स्तर  पर  प्रशिक्षण  दिया

 जाता  है  1  चूंकि  यह  प्रशिक्षण  केन्द्र  लाइटकीपरों  के  प्रशिक्षण  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  समर्थ

 है  अतएवं  क्रिसो  नये  अतिरिक्त  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 हिंहुस्तान  शिपया्  लिमिटेड  के  बिकास  के  संशोधित  प्राककलन  प्रस्ताव

 538.  श्री  बी०  तुलसी  राम  :  क्या  नौवहन  झौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  198)  में  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  विशाखापत्तनम  के

 करण  और  विकास  कार्यक्रम  को  स्वीकृति  प्रदान  की

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  जिए  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  अनुमानित  लागत  क्या

 (  क्या  सरकार  को  शिय्यार्ड  के  विकास  के  प्राक्कलनों  में  और  संशोधन  करने  के  कब  पुनः
 कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौराक्या  है  और  सरकार  द्वारा  इन  प्रस्तावों  पर  क्या
 वाही  की  गई

 (5)  विकास  कार्य  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  और

 शिपयाडं  की  क्षमता  में  कितनी  वृद्धि  हो  जाएगी

 नौवहून  झौर  परिवहन  सन्जालय  के  राज्य  मस्जो  जियाउरंहमान  :  जी

 भीमान्  ।

 परियोजना  की  वर्तमान  संशोधित  अनुमानित  लागत  66  करोड़  5०

 जी  श्रीमान्  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 न
 (2)  परियोजना  के  मार्च  1985  तक  आंशिक  रूप  से  1986  में  सभी  माचशों

 में  पूरा  हो  जाने  की  आशा

 परियोजना  के  पूरे  होने  पर  शिपयाड्ड  की  वर्तेमान  3  पायोनियर  जहाजों  प्रत्येक

 21500  डी०  डब्ल्यू  ०  टी०  वाले  से  6३  से  7  प्रति  वर्ष  स्टील  में  वृद्धि  के  30,000  टन

 हो  जाएगी  ।
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 ]

 कुलपतियों  के  सम्मेलन  की  सिफारिशें

 539.  भरी  बिलास  मृतेसवार  ]
 »  :  क्या  शिक्षा  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  जो०जी०  स्वल  |

 क्या  1985  में  कुलपतियों  का  एक  सम्मेलन  हुआ  था  और  यदि  तो  उसकी  मुख्य
 सिफारिश  क्या

 क्या  सम्मेलन  में  यह  भी  सिफारिश  की  गई  थी  कि  योजना  धनराशि  का  5  प्रतिशत  शिक्षा

 पर  खर्च  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 हिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने

 शिक्षा  नीति  में  चल  रही  समीक्षा  के  सन्दर्भ  में  उच्च  का  आधार  पत्र  तैयार  करने  के  लिए
 पत्तियों  की एक  समिति  गठित  की  इस  सप्मिति  की  रिपोर्ट  विश्वविद्ञालय  अनुदान  आयोग  द्वारा

 1985  में  भेजी  गई  इसमें  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  प्रमुख  विकासात्मक  क्षेत्रों  के  लिए
 योजनागत  प्रावधानों  में  जनशक्ति  विकास  के  लिए  ऐसे  प्रावधान  का  5९  शामिल  किया  जाना

 समिति  द्वारा  दिग्रे  गए  सुझावों  शिक्षा  का  आधार  पत्र  तंयार  करते  समय  ध्यान  में
 रखा  जिस  पर  शंक्षणिक  मामलों  तथा  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  तैयार  करने  में  मतंक्य  प्राप्त  करने
 के  लिए  व्यापक  रूप  से  चर्चा  करने  का  प्रस्ताव  शिक्षा  के  लिए  संसाधन  आवश्यकताओं  के  प्रश्न  को
 भी  लिया  तथा  बाद  में  नीति  तैयार  करते  समय  इस  पर  विद्यार  किया

 ]

 एर्नाकुलम-प्रल्लेप्पी  रेल  लाइन

 540.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियम  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 _

 एर्नाकुलम  तथा  अस्लेप्पी  के बीच  रेल  लाइन  का  निर्माण  कार्य  इस  समय  किस  स्तर  तक
 *

 पहुंचा
 '

 इंसकों  पूरा  करमे  क ेलिए  कितनी  मूल  अनुमातित  लागत  तथा  समय  निश्चित  किया  गया

 इसके  कितमे  समय  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?
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 रेल  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  माथबराव  :  समप्न  प्रगति  44
 शत

 हि  प्रारम्भिक  अनुमानित  लागत  1506-58  लाख  रुपये  संसाधनों  की  अत्यधिक  तंगी
 को  देखते  इस  परियोजना  के  लिये  कोई  लक्ष्य  तिथि  निर्धारित  नहीं  की  गई  थी  ।

 इसका  पूरा  होना  आने  वाले  वर्षो  में  संसाधनों  की उपलब्धता  पर  निर्भर

 झ्रांध्र  प्रदेश  में  लम्बित  पड़ी  रेलवे  परियोजन।एं

 श्री  जो०  भूषति  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  लम्बित  पड़ी  हुई  प्रमुख  रेल-परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  उनके  पूरा
 होने  की  निर्धारित  तिथि  क्या  है  और  पूरा  होने  की  सम्भावित  तिथि  क्या  और

 क्या  जिन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  हुआ  है  और  जिनकी  लागत  मूल्य  में

 बद्धि  हुई  उसकी  मूल्य  वृद्धि  को  पूरा  करने  का  प्रावधान  किया  गया

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  माधवराव  :  आंध  प्रदेश  उन  प्रमुख
 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  जिन्हें  पूरा  किया  जाना  अनिश्चितता  और
 पर्याप्त  संसाधनों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  अधिकांश  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  की  तारीब  निर्धारित

 नहीं  की  जा  सकतो  इसी  कारण  से  इनकी  संभावित  तिथि  ज्ञात  नहीं  है  क्योंकि  आगामी  बर्षों  में  भी

 यह  पंसाधनों  की  पर  निर्भर  करेगा  ।

 रेलवे  बजट  में  इन  परियोजनाओं  के  लिए  घन  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  जिसमें  लागत

 की  बढ्धि  का  तत्व  भी  शामिल  है  जो  रेलवे  योजना  के  लिए  संसाधनों  की  समग्र  उपलब्धता  पर  निर्भर
 करता

 विवरण

 ध्रांभ्र  प्रदेश  में  पूरा  करने  के  लिए  लम्बित  पड़ी  प्रमुख  रेल  परियोजनाएं

 भई  लाइनें

 1.  बो  बी  नगर-नडिकुडे  149  किल््मी०  बीबी  तगर  और  भिरयालगरुडा
 (110  के  बीच  लाइन
 यातायात  के  लिए  छोल  दी

 2.  लेखापुर-पाटनबेरु  8  कि०  मी०  :

 3.  मोदूमारी-जम्मयापेट  32  कि०  मौ०
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 ९

 5

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 «  अदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी

 -  चित्र  दुर्ग-रायदुर्ग

 झामान  परिवर्तन

 *  गूंटूर-मायेला

 दोहरो  लाइन  बिछाना

 .  मानिकगढ़-विरूर

 सिरपुर  टाउन  राचिनी  रोड

 .  पेमबर्ती-पिडियाल

 «  हैदराबाद-तेलापुर

 विद्युतीकरण  परियोजनाएं

 विजयवाड़ा-बल्हा  रशाह
 विद्यूत्तीकरण  परियोजना  के

 भाग  के  रूप  में

 माकुड़ी

 काजीपेट-सनतनगर
 करण  परियोजना

 जोला रपेट्टै-बेंगलूर  विद्यू
 करण  खंह  के  भाग  के  रूप  में

 मालानूर-गुडपुल्ली

 पुल

 पुराने  कृष्ण  पुल  के  बदले
 नये  पुल  का  निर्माण

 पुरानै  गोदाबरी  पुल  के

 बदले  नये  पुल  का  निर्माण

 110

 21  कि०  मी  ०

 100  कि०  मी  ०

 130  कि०  मी०

 65  कि०  मी ०

 45  कि०  मी  ०

 28  कि०  मी  ०

 414  कि०  मी०

 167  कि०  मी  ०

 30  कि०  भी०

 9.05

 करोड़  रुपये  )॥

 31.43

 करोड़

 :25  जुलाई  1985

 आन्ध्न  प्रदेश  में  ।

 आन्ध्न  प्रदेश  में  ।

 47  कि०  मी०  यातायात  के  लिए
 खोल  18  कि०  मी०
 के  1985  तक  श्ोले
 जाने  का  लक्ष्य

 5.32  कि०  मी०  यातायात  के

 लिए  1985  में  खोल  दिया
 गया  ।

 1988-89  8-89  के  लिए  लक्ष्य  रखा
 गया
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 15.

 16.

 20.

 नगर  बी  बी

 वेगमपेट  ओर  नंदयाल  6.33

 में  ऊपरी  सड़क  पुल  करोड़

 का  रखाना  भौर  शेड

 गुंत्ततल्ली-नई  बड़ी  लाइन  माल  -

 डिब्बा  मरम्मत  कारखाता  26.5  करोड़

 »  लिरुपति  में  दक्षिण  जाने  हेतु
 बडी  लाइन  के  सवारी  डिब्बों

 के  लिए  नया  सवारी  डिब्बा  18.33

 मरम्मत  कारखाना  करोड़

 .  सिकन्दराबाद  )  1.27

 20  ब०्ला०  और  20  मी०ला०  करोड़
 के  शंटिंग  रेल  इंजनों  को  खड़ा
 करने  के  लिए  ब०  ला०  और

 मी०  ला०  के  मिश्रित  डीजल

 लोको  शेड  की  स्थापना

 -  डब्ल्यू  डी०एम०
 क्लास  डीजल  लोको  शंदरों

 को  खड़ा  करने  के  लिए  डीजल  1.72

 लोकोशेंड  की  व्यवस्था  ।  करोड़

 गुत्ती  बी०  ओ०  एक्स
 माल  डिब्योों  के लिए  अनु  रक्षण  1.18

 सुविधाओं  का  विकास  करोड़

 .  वाल्तेरु-पिट  व्हील  लेथ  के

 लिए  शेड  सहित  पिट  व्हील  लेब

 की  व्यवस्था  क ेलिए  ओ०  ई०  1.25

 सी०  मरम्मत  लाइन  में  करोड़
 आशोधन

 ७०3०-००  «०७०७७  ++++++3++७33७+>34ओ  433 ५434333७+५3.-++नमकीय५.»333आ+>ननभ-म+
 लिखित  उत्तर

 पूरा  होने  की  सम्भावित  तारीख
 1986

 पूरा  होने  की  सम्भावित  तारीख
 1986

 पूरा  होने  की  सम्भावित  तारीख
 1986

 पूरा  होने  की  सम्भावित  तारीख
 1986
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 /

 दिल्लो  शोर  जौनपुर  के  बोच  रेलगाड़ो  चलाना

 54  राजकुमार  राय  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  और  जौनपुर  के  बीच  यात्रियों  की  बढ़ती  हुई  भीड़  को  बेखते  हुए  सरकार
 का  विचार  दिल्ली  और  जौनपुर  के  बीच  नई  रेलगाड़ी  चलाने  का

 यदि  तो  कब  और

 (  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्व्रालय  में  राज्य  मरत्ो  माधवराव  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  हा  नहीं  उठता  ।  -

 सवारी  इंजनों  और  टमिनल  सुविधाओं  जैसे  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  ।

 ]

 बिहार  के  ताप  बिश्युत  संयत्रों  को कोयले  को  सप्लाई

 543.  डा०  गौरी  क्या  सिचाई  झोर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  विद्युत  भ्राधिकरण  ने  हाल  ही  में  बिहार  सरकार  को  राज्य  के  ताप  विद्युत
 संयंत्रों  के  लिए  पर्याप्त  कोयला  भण्डारों  की  सप्लाई  करने  का  आश्वासन  बिया

 यदि  तो  केख्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  वर्ष  1985-86  के  दौरान  बिहार  राज्य  को
 आवंटित  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  कोयला  भंडारों  की  किस्म  का  पूरा  ब्यौरा  क्या  और

 बिहार  राज्य  में  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  लिए  कितनी  मात्रा  में  कोयला  भण्डार  पर्याप्त

 होंगे  ?

 बिद्यू  त  बिभाग  में  राज्य  सन्ह्री  :  से  कोयला  विभाग  में  गठित

 स्थायी  लिकज  समिति  ताप  विद्युत  केद्रों  को  उनके  विद्युत  उत्पादन  कार्यक्रमों  के आधार  पर  प्रत्येक

 तिमाही  में  सप्लाई  किये  जाने  वाले  कोयले  की  मात्रा  का  निर्धारण  करती  1985

 तिमाही  के  लिए  बिहार  में  मुजफ्फरपुर  और  कर्बीगहिया  ताप  विद्युत
 केन्द्रों  को क्रमशः  3.0,  8.1,  0.9  और  0.15  लाख  टव  कोयला  लिक  किया  गया  है  जिससे  पूर्णरूष  से

 उनकी  आवश्यकताएं  पूरी  हो
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 SOE  न  ऊम  नम  काकाकाकक  emman

 शिक्षाਂ  योजना  को  पुमरोक्षा

 544.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस ]
 ५  :  क्या  क्िक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  एम०  रघुमा  रेही  |]

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  प्रौढ़  शिक्षा  योजना  असफल  हो  गई  है  ओर  इस  पर

 खर्च  की  गई  धनराशि  बेकार  जा  रही

 (w)  इस  समय  देश  में  निरक्षर  प्रौढ़  पृर्षों  मौर  महिलाओं  की  अलग-अलग  अनुमानित  संक्ष्ा

 कितनी

 क्या  सरकार  का  विधार  प्रौढ़  शिक्षा  योजना  की  पुनरीक्षा  करने  का

 यदि  तो  कब  तक  भौर  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों

 को  कोई  दिशा  निर्देश  जारी  करने  का  और

 (३)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  सनकी  कृष्ण  चम्द्र  :  यह  सत्य  नहीं  है  कि  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  बिफल

 हो  गया  है  और  इस  पर  धर्च  की  गई  राशि  बर्बाद  की  जा  रही

 1981  की  जनगणना  के  1:  और  इससे  ऊपर  आयु  वर  में  प्रौढ़  निरक्षरों  की

 संख्या  23.82  करोड़  पुरुष  और  14.43  करोड़  महिलाएं  को

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  सें  यह  परिकल्पना  की  गई  थी  कि  15--35  आपु  वर्ग  में  लगभग  11  करोड़

 4.2  करोड़  पुरुष  और  6.8  करोड़  जो  कार्य-बर्र  का  समूह  को  1990  तक  प्रौढ़
 शिक्षा  कार्य  क्रममें  दाखिल  किया  जाएगा  ।  लगभग  2.3  करोड़  निरक्ष रों  को  छठी  पंचवर्षीय  योज  ना  में

 शामिल  किया  गया  है  और  शेष  8.7  करोड़  को  सातवीं  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 से  (४)  प्रौड़  शिक्षा  से  सम्बन्धित  नोतियों  और  कायंक्रमों  के  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  को  सलाह  देने  तथा  कार्यक्रम  को  कोटि  और  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  उपाय  सुझ्नाने  के

 केल्द्रीय  स्तर  पर  एक  उच्चतम  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  बोडं  द्वारा  प्रोंढ़  शिक्षा  कार्य क्रम  को  25

 1985  को  समीक्षा  की  गई  थी  तथा  1990  तक  15--35  आयु  वर्ग  में  निरक्षरता  को  दूर  करने  के
 '

 लक्ष्य  को  प्राष्त  करते  हेतु  निष्पादतों  के  स्तर  को  बढ़ाने  के  लिए  बोर्ड  ने  कुछ  उपायों  की  सिफारिश  की

 गई  कार्यात्मक  साक्षरता  के  लिए  जन  आंदोलन  शुरू  करने  से  सम्बन्धित  कार्यपद्धतियां  भौर
 ४  मार्ग  दर्शी  रूपरेश्षाएं  विचाराधीन
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 केस्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेबा  योजना  के  भ्रौषधालयों  में धः

 नए  समय  निर्धारित  करने  से  होने  वालो  कठिनाइयां

 545.  डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  ] |
 ५  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्रौर  परिवार  कल्याण  मन््त्री  यह  बताने  की

 भरी  प्रमन््त  प्रसाद  सेठी  ै
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के

 ओऔषधालयों  में  नए  समय  निर्धारित  करने  के  कारण  आम  लोगों  को  दवाइयां  प्राप्त  करने  ओर  इलाज
 कराने  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  कार्यालयों  में  5  दिन  का  कार्य  सप्ताह  होना  मौर  उनका

 का  प्रातः  9  बजे  आरम्भ  होने  क ेकारण  सरकारी  कर्मचारी  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के औषधालबों
 में  भी  नहीं  जा

 क्या  सरकार  सरकारी  कर्मचारियों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  औषधालबों  के  समय  में  फिर  से  परिवर्तन  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  से  केन्द्रीय  सरकार

 स्थ्य  योजना  के  औषधालयों  का  नया  समय  10  1985  से  प्रयोगात्मक  आध"र  पर  शुरू  किया
 गया  पुराने  समय  को  फिर  से  शुरू  करने  के  लिए  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इस  प्रयोग  की
 अवधि  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाएगी  ।

 सेस्ट्स  बटज  इन  शीर्षक  के  समाचार

 546.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्या  स्थास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या[सरकार  का  ध्यात  दिनांक  16  1985  के  एक्सप्रेसਂ  में
 सेन्टर्स  बल्ज  इन  दिल्लीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  में  स्लिमिम  कैसा
 भौषधियों  का  आहार  में  मिलाकर  उपयोग  कर  रहे

 क्या  सरकार  का  विचार  स्लिमिंग  केन्द्रों  के  तरीके  के  बारे  में  पूरी  तरह  से  जांच  करावे
 का  और

 यदि  नहीं  ,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  ने  निर्दोष  जमता  के  हितों की  रकप  के
 लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?
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 सिचाई  झोौर  विद्यत  मम्तो  जी०  :  ।

 आहार  में  औषधियों  के  मिलाये  दाने  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  नहीं  है  ।

 और  सरकार  ऐसा  नहीं  समझती  कि  स्लिभिंग  सेन््टस  के  बारे  में  पूरी-पूरी
 पड़ताल  करने  के  लिए  आदेश  देने  के  कोई  ठोस  कारण  हों  ।

 शाहजहांपुर  श्लोर  निगोही  स्टेशनों  क ेबोच  एक  फाटक  पर  शाहजहांपुर  टनकपुर
 एक्सप्रेस  भौर  एक  ट्रंक््टर  ट्राली  की  टक्कर

 547.  श्री  एम०  रघुमा
 /  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 भ्री  भमंपाल  सिह  मलिक  |

 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  1985  के  टाइम्सਂ  में  '*  3  किल्ड
 एज  ट्रेन  रेम्स  इन्टू  ट्रालीਂ  शीषंक  से  प्रदाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  कहा  गया
 है  कि  शाहजहांपुर-टनकपुर  एक्सप्रेस  15  1985  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  शाहजहांपुर  ओर  निगोही
 स्टेशनों  क ेबीच  एक  फाटक  पर  रुकी  खड़ी  एक  ट्रैक्टर  ट्राली  से  टकरा

 यदि  तो  इससे  अनुमानित/कितने  जान-माल  का  नुकसान

 क्या  इस  बीच  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  माधवराव  और  जी
 13.6.1985  न  कि  15.6.1985  5  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  शाहबाजनगर  और  निगोही  स्टेशनों  के  बीच

 कि०  मी०  65/7-8  पर  बिना  चौकीदार  वाले  समपार  सं०  पर  मीटर  लाइन  की  147  डाउन

 शाहजहांपुर-टनकपुर  फास्ट  पंसेजर  गाड़ी  एक  ट्र  क््टर  ट्राली  सं०  4427  यू  एस  डब्ल्यू  स ेटकरा  गई
 इस  दुर्घटना  में  लगभग  डेढ़  माह  के  एक  बच्चे  की  मृत्यु  हो  गई  थी  और  6  व्यक्तियों  को  चोटें  आयी
 थीं  जिनमें  चार  व्यक्ति  गम्भीर  रूप  से  घायल  हो  गए  ये  सभी  ट्रेक्टर  ट्राली  में  सवार  थे  ।

 जन  सम्पत्ति  को  हुई  क्षति  की  लागत  का  अनुमान  लगाया  गया  रेल  सम्पत्ति
 को  कोई  क्षति  नहीं  हुई  थी  ।

 और  इस  दुर्घटना  को  जांच  एक  विभागीय  समिति  ने  की  थी  और  उसके  निष्कर्षों
 के  अनुसार  यह  दुर्घटना  ट्रेक्टर  चालक  की  भारी  लापरवाही  के  कारण  हुई

 गंंद्र-तादिकुडे  रेल  लाइन  को  परिवरतित  करते  के  लिए  घनरादि

 548.  श्री  एम०  रघुमा  रेडडी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  गुंटूर-नादिकुडे  रेल  लाइन  को  बढ़ी  लाइन  में  परिवर्तित
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 नकल

 करते  के  लिए  कितनी  धनराशि  आाबंटित  की  गई  और

 इस  कार्य  के  कब  तक  पूरा  होने  को  सम्भावना

 रेल  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्जो  माधवराव  सिन्धिया  ):  एक  हजार  रुपये  ।

 लाइन  का  पूरा  होना  आने  वाले  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 बड़े  पोतों  के  प्रवेश  को  सुगम  बनाने  के  लिए  परादोप  बन्दरगाह  को  गहरा  करने  का

 वक्षिण  कोरिया  का  प्रस्ताव

 549.  भ्री  जगरमाथ  पटनायक )
 >  :  क्या  नौबहन  झौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  बललम  पाणिग्राही  ०
 करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  दिनांक  25  1985  के  में  परादीप  बन्दरभाह

 को  गहरा  करने  की  योजना  विचाराधीन  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है

 जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  दक्षिण  कोरिया  के  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  जिस

 उड़ीसा  की  परादीप  बन्दरगाहु  को  इतना  गहरा  करने  की  योजना  है  ताकि  इसकी  60,000  डी

 इब्ल्यू०  टो०  वर्तमान  क्षमता  की  बजाथ  इसमें  200,000  डी०  डब्श्यू०  टी०  तक  की  क्षमता  के  पोल

 प्रदेश  कर  सकें  ।

 यदि  तो  क्या  यह  प्रस्ताव  दक्षिण  कोरिया  की  पोहांग  लोह  तथा  इस्पात  कम्पनी

 जिसके  द्वारा  वर्ष  1987  से  कार्य  आरम्भ  किया  जाना  है  को  अयस्क  स्थिति  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि
 से  उत्पन्न  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  उड़ीसा  सरकार  से  भी  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ?

 नोबहन  झौर  परिवहन  भन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  जियाउश्हमान  :

 भौर  जी

 2,00,000,  डो०  डब्ल्यू०  टी०  तक  के  लौह  अयस्क  वाहकों  को  आने  के  लिए  परादीप

 पत्तन  के  विकास  के  लिए  भारतीय  खनिज  एवं  धातु  व्याणर  निगम  के  माध्यम  से  मेसर्  हिन्दुई  निगम
 से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  मैसस  हिन्दुई  निगम  ने  पत्तन  सुविधाओं  के  विस्तार  और  इसके
 निर्माण  कार्य  में  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  के  साथ  अपने  को  शामिल  करने  की  और  वित्तीय

 सहायता  देमे  की  अपनी  इच्छा  जाहिर  की  इस  प्रस्ताव  में  पहुंच  प्रवेश  टनिग  बेसिन
 को  12.25-20  मीटर  तक  गहरा  करना  और  लोौह  घातु  के  निर्यात  के  लिए  पंजीकृत  हैंडलिंग

 सुविधाओं  के  साथ  एक  नए  घाट  को  स्थापना  करना  शामिल  है  ।

 जी  नहीं  ।
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 सरदार  सरोब र  परियोजना  से  इम्जोनियरों  का  चला  जाना

 550.  श्री  मोहम्मद  महफूज  पझली  ख्तां  :  वया  सिचाई  झोर  बिश्यत  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  24  1984  के  इन्डियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  इस
 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  कुछ  व्यवितयों  के  आतंक  से  मजबूर  होकर  इंजीनियरों  और

 सहायक  इन्जीनियरों  सहित  400  परिवार  नमंदा  १रियोजना  की  सरदार  सरोवर  परियोजना  की

 केवाडिया  कालोनी  को  छोड़कर  चले  गए  हैं  ;
 ,

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 सिचाई  झौर  विद्युत  सन््त्रो  बो०  :  से  24  जून  1985  के

 इन्डियन  एक्सप्रेस  में  छपे  समाचार  पर  गुजरात  सरकार  की  टिप्पणियां  मांगी गई

 पब्लिक  स्कूलों  के  लिए  सानदण्ड  निर्धारित  करता

 551.  श्री  ललित  माकन  ]
 S  :  कया  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शोसो०सम्यु  |

 क्या  यह  सच  है  कि  अनेक  पब्लिक  स्कूल  जिन्होंने  सरकार  से  रियायती  दरों  पर  जमीन

 सी  वाणिज्यिक  कम्पनियों  की  तरह  चल  रहे  और

 क्या  सरकार  ऐसे  स्कूलों  के  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ओर

 शुल्क  निर्धारित  करेगी  तथा  दिल्ली  स्कूल  शिक्षा  अधिनियम  और  नियम  में  संशोधन  करके  इनमें  प्रवेश

 हेतु  मानदण्ड  भी  निर्धारित  करेगी  ?

 शिक्षा  मन्त्री  कृषण  चन्द्र  :  पब्लिक  स्कूल  उन  स्कूलों  को  नाना  जाता  है
 जो  भारतीय  पब्लिक  स्कूल  सम्मेलन  के  सदस्य  होते  जो  सोसायटी  पंजीकरण  1860

 के  अन्तगंत  एक  सोसायटी  के  रूप  में  पंजीकृत  स्वेच्छिक  संघ  इस  प्रकार  के  स्कूल  श्यायती  दरों

 पर  भूमि  के  आवंटन  के  लिए  पात्र  हैं  ।  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  ऐसी  कोई  शिकायत

 नहीं  मिली  है  कि  गे  र-सहायता  मान्यता  प्राप्त  स्कूल  वाणिज्यिक  कम्पनियों  की  तरह  कार्य  कर  रहे

 दिल्ली  प्रशासन  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  पढिलक  स्कूलों  द्वारा  शुल्क  बढ़ाए  जाने  पर

 रोक  लगाने  के  लिए  दिल्ली  स्कूल  शिक्षा  1973  की  धारा  17  को  संशोधित  करने  का

 प्रस्ताव  विधाराधीन  जहां  तक  पब्लिक  स्कूलों  में  दाखिले  का  सम्बन्ध  दिल्ली  प्रशासन  के  पास

 इस  समय  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं
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 मेट्रो  रेल  लाइन  का  जलमरत  हो  जाता

 553.  श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  रल  मन्त्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  मेट्रो  रेल  प्राधिकरण  कलकत्ता  4  1985

 को  पहले  घंटे  में  मेट्रो  रेलगाड़ी  चलाने  मे  असमर्थ

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 क्या  वर्षा  के  पश्चात  लाइन  का  जलमग्न  होना  अभी  भी  मेट्रो  रेल  प्राधिकरण  के  लिए

 एक  समस्या  बना  हुआ

 यदि  तो  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  बार  मैट्रो  रेल  लाइन  वर्षा  से  जलमग्न  हुई  है  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  साधवराव  और  वाणिज्यिक

 सेवा  के  लिए  मेट्रो  रेलवे  चालू  करने  के  बाद  कलकत्ता  में  हुई  पहली  भारी  वर्षा  के  कारण
 4  1985  को  पूर्ण  सावधानी  के  तौर  पर  प्रथम  दो  घंटों  के  लिए  गाड़ी  का  चलना  जानबूझकर

 रोक  दिया  गया

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (&)  मैंद्रों  रेलवे
 का चालन  24  1984  को  आरम्भ  हुआ  था  ।  तब  से  कोई  पानी

 नहीं  भरा  है  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  47  के  पालधारट  क्षेत्र  में  निर्माण  कार्य

 554.  भी  बी०  एस०  विजयराधवस  :  कया  मौवहन  झौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संडया  47  के  पालघाट  क्षेत्र  में  182/2  किलोमीटर  से

 186/900  और  186/900  से  190/200  किलोमीटर  के  हिस्से  में  75  एम०  एम०  वी०  एम०
 भाग  की  व्यवस्था  करने  जैसे  कुछ  निर्माण  कार्य  उनके  मन्त्रालय  के  विचाराधीन  लंबित

 यदि  तो  इनके  लिए  कब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  की  संभावना  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मोबहस  झोर  परिवहन  सम्जालय  के  राज्य  भस्त्री  जियाउरंहमाम  झन्सारी  से

 जो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्यों  47  के  182/2  किलोमीटर  से  186/906  ओर

 186/900  किलोमीटर  से  190/200  किलोमीटर  के  हिस्से  में  बी०  एम०  मार्ग  को  पक्का  ढरंते
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 के  लिए  29.471  लाख  रुपए  तथा  19,949  लाख  रु०  की  लागत  की  इस  मन्त्रालय  के  पत्र
 संख्या  आर०  डस्ल्यू०/एन०/47  के०  दिनांक  18-6-85  तथा  पत्र  संख्या
 आर०  डब्ल्यू  एच०-47/के०  एल०  657/85  दिनांक  6-6-85  द्वारा  पहले  ही  दी  जा  चुकी

 निःशल्क  उच्चतर  शिक्षा

 555.  श्री  डौ०  के०  सायकर  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  उच्चतर  शिक्षा  गरीब  लोगों  के  लिए  बहुत  मंहगी  हो

 गई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  सभी  स्तरों  पर  निःशुल्क  शिक्षा  प्रदान  करने  पर  विचार

 कर  रही  है  ?

 हिक्षा  मन्त्रो  चल्र  पस्त  :  पिछले  कई  दशकों  से  उच्च  शिक्षा  के  लिए  शिक्षा

 शुल्क  का  ढांचा  स्थिर  बना  हुआ  है  और  इस  अवधि  के  दौरान  थविद्या्थियोंके  लिए  शिक्षा  की  कीमत

 भी  पर्याप्त  रूप  से  नहीं  बढ़ी

 सरकार  ने  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  तक  महिलाओं  को  निःशुल्क  शिक्षा  प्रदान  करने
 का  निर्णय  किया  लड़कों  के  इस  प्रकार  की  सुविधा  प्रदान  करने  अथवा  निशुल्क  उच्च
 शिक्षा  प्रदात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 होस्पेट-हुबलो  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना

 556.  श्री  डी०  के०  नायकर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  कषताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  होस्पेट  से  हुबली  तक  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  कोई
 सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  में  क्रिस  प्रकार  की  सिफारिश  की  गई  हैं  तथा  इस  पर  कितनी

 धनराशि  खर्च  और

 सरकार  द्वारा  इस  लाइन  को  बदलने  का  कार्य  कब  तक  शुरू  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  भन्त्रालय  में  राज्य  सम्मो  साधवराव  :  जीहां  से  बेंगलूर
 तक  की  लाइन  तथा  सम्बद्ध  शाखा  लाइनों  जिसमें  दक्षिण  मध्य  रेलवे  का  हुबली-हास्पेट  खंड  भी

 शामिल  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  दक्षिण  रेलवे  और  दक्षिण  मध्य  रेलवे  हारा

 प्रारम्भिक  इल्जी  नियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया

 और  1981-82  के  मूल्य  स्तर  के  आधार  पर  समग्र  परियोजना  की  367.54

 करोड़  रुपये  लागत  का  अनुमान  लगाया  गया  था  और  इसे  वित्तक्षम  नहीं  पाया  गया  था  इस  परियोजना
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 कर

 के  अलाभप्रद  संसाधनों  की  तंगी  और  पहले  से  हाथ  में  ली  हुई  भारी  वचनबद्धताओं  के  कारण

 इसे  श्रू  करना  फिलहाल  व्यावहारिक  नहीं  समझा  जाता

 केरद्रीय  विद्यालय  संगठन  में  संयुक्त  परामर्श  व्यवस्था

 557.  श्रीमती  विमा  घोष  गोस्वासी  :  वया  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  प्रबन्धक  मंडल  ने  22-5-85  को  हुई
 अपनी  45  वीं  बैठक  में  संयुबत  परामर्श  व्यवस्था  की  को  स्वीकृति  प्रदान  की

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  विशेषतायें  क्या  और

 इसमें  विभिन्न  कर्मचारी  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  को  किस  प्रकार  प्रतिनिधित्व  दिया

 जाएगा  ?

 शिक्षा  मस्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जी

 संयुवत  परामशंदात्री  तन््त्र  का  लक्ष्य  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  तथा  उसके  कर्मचारियों

 के  बीच  सदुभावप््ण  सम्बन्धों  को  प्रोन््नत  करना  तथा  सहयोग  के  उपायों  का  पता  लगाना

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  संयुक्त  परामशंदात्री  तन्त्र  में  सरकारी  पक्ष  और  स्टाफ  पक्ष  किसी  भी

 ऐसे  व्यक्ति  जो  संगठन  का  कर्मचारी  नहीं  परिषद्  के  स्टाफ  पक्ष  में  सदस्य  के  रूप  में  शामिल

 नहीं  किया  जाता  प  रेषद्  के  कार्य  क्षेत्र  में  सेवा  की  शर्तें  तथा  कमंचारियों  के  कल्याण  तथा

 दक्षता  तथा  कार्य  के  स्तर  में  सुधार  आदि  से  सम्बन्धित  सभी  मामले  शामिल  केन्द्रीय  विद्यालय

 संगठन  के  शासी  के  अन्तिम  निर्णय  के  आधार  पर  परिषद्  के  दोनों  पक्षों
 के  बीच  हुए  करार  लागू

 होते  जिन  मामलों  के  लिए  योजना  में  अनिधवाय  मध्यस्थता  की  व्यवस्था  उन  पर  अन्तिम

 असहमति  होने  पर  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त  किए  जाने  वाले  मध्यस्थवा  बोडड  को  बामला  भेजने

 की  व्यवस्था  विद्यमान  अन्य  मामलों  शासी  बोर्ड  को  अपने  ही  निर्णय  के  अनुसार  कार्रवाई

 करनी  होती

 परिषद्  के  विधान  के  अनुसार  स्टाफ  पक्ष  की  भोर  से  मान्यता  प्राप्त  संघों  द्वारा  अधिक  से

 अधिक  7  सदस्य  नामांकित  किए  जाते  जितको  वित्तरण  इस  प्रकार

 (i)  शिक्षण  संघ
 ट

 (ii)  गैर  शिक्षण  स्टाफ  संष  2

 (iii)  मुख्यालय  स्टाफ  सं  ||

 सातवों  पंचवर्धोय  योजना  में  सड़कों  को  प्राथमिकता  देता

 558.  श्री  पी०  कुलनदईबेलू  :  क्या  नौबहन  झौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राष्ट्र  के  सभी  क्षेत्रों  मे ंविकास  के  लिए

 सड़कें  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  हैं

 यदि  तो  कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सड़?ं  को  उच्च  प्राथमिकता  दी

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सड़कों  क ेलिए  कुल  कितनी  धनराशि

 आवंटित  की  गई  और  *

 यदि  तो  सड़कों  को  उच्च  प्राथमिकता  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 नौबहन  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ज़ियाउरंहमान  :  ओर
 देश  में  कुल  परिवहन  प्रणाली  के  रूप  में  सड़क  की  महत्ता  को  मान्यता  मिली  हुई  है

 और  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  सातवीं  योजना  के  मसौदा  को  अनुमोदित  किए
 के  बाद  क्षेत्रवार  आवंटन  किया

 सिचाई  परियोजनाझों  में  पेयजल  पूति  घटक  को  शासिल  करना

 559.  श्री  यशबस्तराबव  गडाख  पाटिल  :  क्या  सिचाई  झोर  विद्युत  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  ग्रामीण  जनसंख्या  के  लाभ  हेतु  सभी  सिंचाई

 परियोजनाओं  में  पेबजल  पूति  घटक  भी  होना  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिचाई  भौर  बिद्युत  मंत्री  बो०  :  सरकार  ने  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं
 लिया

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 को  रापुट-रायगढ़  रेल  लाइन

 560.  श्री  यशबंतराब  गडाख  पाटिल  )
 थी  के०  प्रधानो  /  :  वेया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 प्रो०  रामकृष्ण  सोरे

 क्या  यह  सच  है  कि  कोरापुट  और  रायगढ़  के  बीच  165  किलोमीटर  शम्बी  रेल  लाइन
 के  जिछाने  में  वेरी  हुई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  को  संभावना  है  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  और  जी  हां  ।  धनराशि
 की  जो  अपर्याप्त  के  अनुसार  निमाण  कार्म  की  प्रगति  हो  रही

 इस  लाइन  का  पूरा  किया  जाना  आने  वाले  वर्षों  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 क्रपंग  लोगों की  संख्या

 561.  श्री  यशबंतराब  गडाल  पाटिल
 मंत्री ह॒  :  बया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 ज्रो०  राम  कृष्ण  सोरे  है|
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्व  में  अपंग  लोगों  की  संख्या  में  भारत  का  प्रथम  स्थान

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 लोगों  को  अपंग  होने  से  बचाने  के  लिए  क्या-क्या  वदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सिंचाई  झर  विद्युत  सन््त्रो  बोी०  :  भोर  ऐसे  कोई  आंकड़े
 लब्ध  नहीं  हैं  जिनसे  यह  पता  चलता  हो  कि  भारत  में  अपंग  लोगों  की  संख्या  विश्व  में  सबसे  अधिक

 विश्व  स्थार्थ्य  संगठन  के  अनुसार  दक्षिण-पूर्वी  एशिया  के  किसी  देश  की  10  प्रतिशत  जनता  कसी  न

 किसी  प्रकार  की  अपंगता  से  पीड़ित  है  ।

 सरकार  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ऐसे  अनेक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  चला  रही  है  जिनका

 उद्देश्य  जन्मजात  कुष्ठरोग  आदि  के  कारण  होने  वाली  अपंग्रता  को  रोकना
 अनेक  समस्याओं  के  माध्यम  से  पुनर्वास  की  सेवाएं  भी  उपलब्ध  कराई  जाती

 तोस्ता  बांध  नहर  परियोजना

 562.  श्री  प्रिय  रग्जन  दास  मुंशी  :  वया  सिंचाई  झोर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  तीस्ता  बांध  नहर  परियोजना  का  छछी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 कुल  योजना  परिव्यय  कितना  है  और  उसे  किस  प्रकार  खर्चे  किया  गया

 कार्य  पूरा  होने  की  निर्धारित  तारीख  क्या  है  और  उस  बारे  में  अद्यतन  स्थिति  क्या

 क्या  इस  मन्त्रालय  को  इसे  सातवीं  परियोजना  में  शामिल  करलै  के  लिए  पश्चिम  बंगाल

 झरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  है  ?
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 सिचाई  झौर  विद्युत  मन्त्री  बी०  :  तीस्ता  बराज  परियोजना  के
 104.10  करोड़  रुपये  के  योजनागत  परिव्यय  के  मुकाबले  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  किया  गया

 व्यय  124.96  करोड़  रुपये  है  ।

 तीस्ता  बराज  परियोजना  के  चरण-एक  के  पहले  उप-चरण  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य

 सरकार  ने  1990  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  परियोजना  के  इस  उप-चरण  के  लिए  400  करोड़
 रुपये  की  अद्यतन  अनुमानित  लागत  के  मुकाबले  छठी  योजना  के  अन्त  तक  178.44  करोड़  रुपये  व्यय
 किए  गए  हैं  ।

 और  योजना  आयोग  के  कार्यकारी  दल  ने  सिफारिश  की  है  कि  आगे  ले  जाई  जाने
 '

 बाली  221.56  करोड़  रुपये  की  समग्र  राशि  की  सातवीं  योजना  अवधि  में  व्यवस्था  की  राज्य
 द्वारा  राज्व  की  सातवीं  योजना  के  ब्यौरों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 साल  डिब्बे  प्राप्त  करता

 563.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृय्रा  करेंगे

 इस  रेलवे  को  कुल  कितने  माल  डिब्बों  की  आवश्यकता

 सातवों  योजना  के  दौरान  माल-डिब्बे  प्राप्त  क.ने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  के  क्या  प्रस्ताव

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  में  माल-डिब्बों  की  कमी  के  कारण  वस्तुओं  की  दुलाई  पर
 असर  पड़ा

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  के  क्या  प्रस्ताव  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  साथव  राब  से  (3)  1985-86
 के  दौरान  रेलों  द्वारा  250  मिलियन  टन  राजस्व  अंक  माल  यातायात  की  दुलाई  का  लक्ष्य  रखा  गया

 वित्तीय  तंगी  के  कारण  माल  डिब्बों  आदि  की  कमी  के  बावजूद  रेलें  इस  लक्ष्य  को  पूरा  करने  की

 कोशिश  कर  रही  हैं  |

 सातवीं  योजना  के  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को मालमाड़ा  रियायत

 564.  थ्रो  इन्कजीत  गुप्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  इस  वर्ष  जून  में  कलकत्ता  में  एक  धुक्षाव  दिया  था  कि  अपने  माल  तथा  करंची

 सामग्री  को  लाने  ले  जाने  के  लिए  रेलों  का  उपयोग  करने  वाले  सरकारी  क्षेत्रों
 के  उपकम  अपने  सव्ें  के
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 बेगन  खरीद  सकते  हैं  तथा  रेलवे  द्वारा  उन्हें  माल  भाड़ा  रियायत  दी  ओर

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  और  इस  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  साधव  राब  :  और  रेल  राज्य  मन्त्री

 ने  यह  संकेत  दिया  था  कि  यदि  सावंजनिक  क्षेत्र  की  यूनिटें  निजी  माल  डिब्बे  खरीद  सकती  हैं  तो  रेलें

 ऐसे  माल  डिब्बों  में  ढुलाई  के  लिए  उन्हें  भाड़ा  प्रभार  में  उपयुक्त  छूट  देने  की  एक  योजना  के  बारे  में  .

 विदार  कर  सकती  यह  योजना  अभी  निर्माण  के  चरण  में  है  और  ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने

 के  बाद  ही  सावेजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  प्रतिक्रिया  ज्ञात  हो  सकेगी  |

 नई  रलगाड़ियां  चलाने  के  लिए  रेकों  झौर  विशत  का  उत्पादन

 565.  क्री  मासिक  सान्याल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यात्रियों  की आवश्यकता  को  नजरन्दाज  करते  हुए  अतिरिक्त  रेकों  और  विद्युत  की

 कमी  के  कारण  नई  रेलगाड़ियां  शुरू  करना  स्थभित्त  कर  दिया

 यदि  तो  रेकों  और  विद्य,त  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  काम  को  जिससे  कि  नई  रेलगाड़ियां

 शुरू  की  जा  प्राथमिकता  न  देने  के  क्या  कारण

 क्या  इस  बारे  में  कोई  योजना  है  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  सन्जरालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  सवारी  डिब्बों  और  रेल
 इन्जनों  की  कमी  तथा  भनन््य  तंगियों  के  कारण  रेलों  ने  नई  गाड़ियां  चलाने  में  धीमी  प्रक्रिया  अपनाने  का
 विनिश्चय  किया

 से  संसाधनों  की  अत्यधिक  कमी  ने  रेलों  फिलहाल  अपने  रेल  इन्जनों  और
 सवारी  डिब्बों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  को  बहुत  ही  सीमित  करने  के  मजबूर  कर  दिया

 परिवहन  क्षेत्र  के  लिए  विश्य  बेंक  ऋण

 566.  श्री  मूलखन्द  डागा  :  कया  नौवहनस  झोौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  धिएव  बेंक  ने  परिवहन  क्षेत्र  में  व्यापक  स्तर  पर  मरम्मत  और  पुनर्वास  कार्य  के  लिए
 200  मिलियन  डालर  का  ऋण  हमारे  देश  को  दिया

 है  e  ००  है
 यदि  तो  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  राजस्थान  राज्य  में  क्या-क्या  काये  करने  पर

 विचार  किया  जा  रहा
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 इन  परियोजना  के  अन्तर्गत  किन-किन  राज्यों  में  कार्य  करने  के  बारे  में  विवार  किया  जा
 रहा  ओर

 क्या  ये  राज्य  इस  सम्बन्ध  में  राजस्थान  के  समान  विकसित  हैं  अथवा  पिछड़े  हैं  ?

 मौबहन  झौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्तो  जियाउरंहमान  :  से

 (3)  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  अनुरक्षण  और  विकास  का  कार्य  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  राष्ट्रीय
 मार्ग  की  मौजूदा  यातायात  की  साधनों  की  उपलब्धता  को  मदहेनजर  रखते  हुए  और

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  आन्तरिक  प्राथमिकता  के  अधार  पर  सुधार  कार्यों  को  संस्वीकृत  किया

 जाता  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  में  छः

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाओं  के  विकास  के  लिए  विश्व  बेंक  ने  200  मिलियन  अमेरिकी  डालर  के

 ऋण  की  व्यवस्था  करने  पर  अपनी  सहमति  ध्यक्त  की  है  ।  इन  परियोजनाओं  को  यातायात  की

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  प्राथमिकता  और  आधिक  औचित्य  के  आधार  पर  चुना  गया  है  न

 कि  क्षेत्र  क ेआथिक  पिछड़ेपन  पर  विचार  कर  |  इसमें  राजस्थान  के  राष्ट्रीय  राजमाग  की  कोई

 योजना  शामिल  नहीं  की

 चिकित्सा  शिक्षा  के  लिए  नई  पाठ्यचर्या

 567.  श्री  मूलचस्द  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्  ने  देश  में  चिकित्सा  शिक्षा  के  लिए  नई
 चर्या  का  प्रस्ताव  किया  है  जिससे  कि  शिक्षा  की  अवधि  को  कम  किया  जा  सके  जो  कि  आवश्यकता  से

 अधिक  है  और  जिसमें  स्नातकोत्तर  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए  9  से  10  वर्ष  लग  जाते  हैं  जबकि  उसी

 स्तर  की  तकनीकी  शिक्षा  प्राप्त  करने  में  काफी  कम  समय  लगता  है  ?

 सिंचाई  झौर  विद्यंत  मंत्री  बी०  :  यूनानी  और  सिद्ध  पंद्धतियों  में

 व्यवसायिक  पाठ्यक्रमों  की  कुल  अवधि  कक्षा  उत्तीर्ण  होने  के  बाद  83  बच  है  जिसमें  3  वर्ष  के

 स्तातकोत्तर  पादयक्रम  की  अवधि  भी  शामिल  आयुर्वेद  यूनानी  और  सिद्ध  पद्धतियों  में  व्यवसायिक
 डिग्री  पाठ्यक्रमों  के  लिए  न्यूनतम  प्रवेश  अहं ताएं  निश्चित  करने  के  प्रश्न  एर  सरकार  भारतीय  चिकित्सा
 केन्द्रीय  परिषद्  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार  कर  रही  है  ।

 जाली  रेल  टिकठ  -

 568.  भरी  मूलचर्द  डागा  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  जाली  रेल  टिकटों  के  कितने  मोमले  पकड़े  गए  और  ऐसे
 कितने  जाली  टिकट  पकड़े  गए  और  किन-किन  स्टेशनों  पर  पकड़े  और

 125



 लिखित  उत्तर  25  1985

 रेल  कर्मचारियों  का  हाथ  कितने  मामलों  में  था
 और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 गई

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मसत्रो  साधवराव  :  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौशन

 अर्थात्  1982  से  1984  तक  301  जाली  रेल  टिकटों  के  94  मामले  पकड़े  गए  स्टेशनों  का  नाम
 दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 जाली  टिकटों  की  बिक्री  में  अन्तग्रंस्त  13  संदिग्ध  रेल  कर्मचारियों  को  विभिन्न  स्थानों
 पर  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  है  तथा  चार  पर  मुकदमें  चल  रहे

 विवरण

 सिव  श्रीकृष्ण

 भोपिया  मऊ  हरपाल

 बाबतपुर  रायबरेली

 विजयनगर

 ]

 फाहगो  सदी  पर  आंच

 569.  श्री  रामाअ्य  प्रसाद  क्या  सिंचाई  शोर  विद्युत  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  सरकार  ने  फाल्गो  नदों  पर  राज्य  के  गया  जिले  में
 बाराछटूटी  पुलिस  थाने  के  अधीन  आने  वाले  स्थान  पर  बांध  का  निर्माण  करने  की  स्वीकृति  के  बारे
 में  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  योजना  भेजी

 यदि
 तो  सरकार  को  इस  योजना  के  बारे  में  पत्र  कब  प्राप्त  हुए

 क्या  सरकार  ने  अपनी  स्वीकृति  दे  दी  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 सिंचाई  झोर  विश त  संत्री  बो०  :  से  बिहार  सरकार  द्वारा
 1982  में  मोहाने  जलाशय  परियोजना  प्रस्तुत  की  गई  थी  जिसमें  मोहाने  नदी  जो  फाल्गू  नदी  की  एक

 सहायक  नदी  पर  भालूचती  के  निकट  एक  बांध  का  निर्माण  शामिल  परियोजना  की  जांच

 करने  के  पश्चात्  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  राज्य  सरकार  को  अपनी  टिप्पणियां  भेज  दी  अधिकतर

 टिप्पणियों  पर  राज्य  सरकार  के  उत्तर  18  1985  को  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  परीक्ष  णाधीन  हैं  ।

 इस  परियोजना  की  तकनीकी  आध्िक  व्यवहायंता  को  अभी  स्थापित  किया  जाना  है  ।

 कोयला  खानों  से  कोयले  को  हलाई

 ]
 570.  भ्री  रामाभ्य  प्रसाद  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मालडिब्बों  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कोयला  खानों

 से  कोयला  नहीं  उठाती  और

 यदि  तो  कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  कोयला  खातों  में  माल-डिब्बे  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेख  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  साधव  राव  :

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 सातवीं  योजना  में  रेलवे  के  लिए  झाबंटित  परिष्यय

 571,  श्री  सोडें  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  योजना  में  रेलवे  क ेलिए  12,000  करोड़  रुपये  का  परिव्यथ  निर्धारित

 किया  गया  और

 (a)  यदि  तो  इसके  लिए  राज्य-बार/संघ  शासित  प्रदेश-वार  किए  गए  आबंटन  का

 ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  साधव  राज  :  और  सातवीं  योजना

 क्रो  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  लेकिन  यह  उल्लेखनीय  है  कि  रेलवे  नेटवर्क  एक  संगठित

 प्रणाली  है  और  इसलिए  आबंटन  का  विनिश्बय  राज्य  वार  अथवा  संघ  शासित  प्रदेश-बार  नहीं  किया

 जाता

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  प्रस्पताल  में  ध्राघारभूत  दवाओं  की  उपलब्धता

 572.  भीसती  किशोरी  सिंह  :  कया  स्वास्थ्य  झोर  परिषार  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की
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 कृपा  करेंगे  कि  क्या  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  आधारभूत  दवाएਂ  और  आवश्यक
 चिकित्सा  सामग्री  उपलब्ध  है  ?

 स्वास्थ्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्न  :  इस  अस्पताल  में  सभी  अनिवार्य
 ओऔषधियां  और  शल्य  चिकित्सा  सामग्री  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।

 विश्वविद्यालयों  को  विध्वविद्यालय  पनुवान  आयोग  द्वारा  सहायता  मंजूर
 किए  जाने  का  सानदण्ड

 573.  श्री  श्रीबल्लम  पाणिप्रही  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विश्वविद्यालयों  को  वित्तीय  सहायता  की  मात्रा

 का  निर्णय  करने  का  आधार  और  प्रक्रिया  क्या

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  छठी  योजना  के  दौरान  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  को

 विश्वविद्यालय-वार  अनुदान  की  कुल  कितनी  धनराशि  दी  भर

 विश्वविद्यालयों  को  अनुदान  देने  के  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को

 सातवीं  योजना  में  अनुदान  देने  के  प्रस्ताव  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  देते
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  को  सामान्य  विकास  अनुदानों  का  एक

 अंतरिम  आबंटन  जो  कि  योजना  के  दौरान  उपलब्ध  कराया  जाएगा  ।  यह  आबंटन
 प्रत्येक  विश्वविद्यालय  के  विकास  के  उसके  द्वारा  प्रदान  किए  जा  रहे  कार्यक्रमों  की  प्रकृति
 और  उसके  छात्रों  की  संख्या  तथा  पहले  अनुमोदित  की  गई  योजनागत  योजनाओं  के

 न्वयन  की  प्रगति  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता  तब  विश्वविद्यालयों  से  उसमें  दर्शाए  गए
 आबंटन  के  अन्तगंत  अपने  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  जाता  है  ।  प्रत्येक  विश्वविद्यालय

 के  लिए  गठित  की  गई  विजिटिंग  समितियों  द्वारा  इन  प्रस्तावों  की  जांच  की  जाती  है  तथा  उनकी

 रिशों  पर  आयोग  द्वारा  अनुदान  अनुमोदित  किया  जाता  पहले  संस्वीकृत  किए  गए  सामान्य  विकास

 अनुदानों  के  अलावा  आयोग  विभिन्न  कोटि  सुधार  कार्यक्रमों  क ेलिए  भी  अनुदान  देता  है  ।  इस  श्रेणी

 के  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  विश्वविद्यालयों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  को  ऐसे  कार्य  क्रमों  के  लिए  गठित  की  गई
 समितियों  द्वारा  मूल्यांकत  किया  जाता  है  तथा  आयोग  द्वारा  निर्धारित  नियमों  के  आधार  पर

 दान  संस्वीकृत  किए  जाते  हैं  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  को  दिए  गए  कुल  अनुदानों  को

 दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 सातवीं  योजना  में  विश्वविद्यालयों  के  लिए  अस्तरिम  आबंटन  पर  अभी  निर्णय  नहीं
 लिया  गया  है  क्योंकि  उच्च  शिक्षा  के  लिए  सातवीं  योजमा  के  परिव्ययों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं
 दिया  गया
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 विवरण

 राषयों

 विश्वविज्ञालय  का  नाम  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 संस्वीकृत  किया  गया  कुल  अनुदान

 पु  2

 केंद्रीय  विश्वविद्यालय

 1.  अलीगढ़  1002.45

 2.  बनारस  1222.44

 3.  दिल्ली  1183.69  .

 4.  हैदराबाद  555.37

 जवाहर  लाल  नेहरू  728.72

 6...  उत्तर-पूर्वी  पव॑तीय  विश्वविद्यालय  970.58

 7.  विश्व  भारती  150.03

 विश्वविद्यालय  समझे  जाने  वाले  संस्थान

 बिरला  प्रौद्योगिकी  तथा  विज्ञान  पिलानी  67.10

 2.  केन्द्रीय  अंग्रेजी  तथा  विदेशी  भाषा  हैदराबाद  131.63

 3.  गांधीग्राम  ग्रामीण  मदुराई  53.22

 4...  गुजरात  अहमदाबाद  105.60

 5,  भारतीय  विज्ञान  बंगलौर  946.33

 6.  भारतीय  खनन  धनबाद  135-44

 7.  जामिया  मिलिया  नई  दिल्ली  287.57

 8.  टाटा  समाज  विज्ञान  बम्बई  56.15

 9.  गुरुकुल  कांगड़ी  हरिद्वार  24.49

 10  वनस्थली  डाकधर

 वनस्थली  7.22

 11.  दयालबाग  शैक्षणिक  आगरा  65.14
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 12...  श्री  सत्य  सांई  उच्च  अध्ययन  प्रशान्ती  53.22

 राज्य  विश्वविद्यालय

 झानभ्र  प्रदेश

 आन्ध्र  469,80

 जवाहर  लाल  नेहरू  तकनीकी  93.48

 काकातीय  80.92

 नागाजु  न  67.29

 ओस्मानिया  373.78

 श्री  कृष्ण  देवरया  59.89

 श्री  वेंकटेश  288.11

 झहझासस

 डिबूगढ़  89  97

 गोहाटी  173.66

 बिहार

 भागलपुर  114.53

 बिहार  83.09

 के०  एस०  दरभंगा  26.38

 मगघ  71.55

 एस०  एन०  मिथिला  9.22

 पटना  168.33

 रांची  93.68

 गुलरात

 भावनगर
 0.80
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 गुजरात  185.27

 एम०  एस०  बड़ौदा  विश्वविद्यालय  381.78

 सरदार  पटेल  172.42

 सौराष्ट्र  135.36

 दक्षिण  गुजरात  106.32

 हरियाणा

 कुरुक्षेत्र  144.47

 महर्षि  दयानन्द  102.99

 हिमाचल  प्रदेश

 हिमाचल  प्रदेश  103.89

 क्षम्मू  भ्ौर  काश्मोर

 जम्मू  123.53

 कश्मीर  133.65

 कर्माटक

 बंगलौर  205.62

 कर्नाटक  167.44

 मैसूर
 181.03

 केरल

 कालीकट
 102,99

 कोचीन  159.23

 केरल  190.73

 भध्य  प्रदेश

 अवधेश  प्रताप  सिंह  61.19

 भोपाल
 74.88

 इन्दिरा  कला  संगीत  18.89
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 देवी  अहिल्या  विश्वविद्यालय  76.73

 रानी  दुर्गावती  विश्वविद्यालय  86.59

 जीवाजी  58.53

 रविशंकर  47.62

 डा०  एच०  एस०  गौड  विश्वविद्यालय  132.26

 विक्रम  108.49

 भहाराष्ट्र

 बम्बई  495.46

 मराठवाड़ा  137.12

 नागपुर  179.72

 पूना  366.33

 एस०  एन०  डो०  टी०  महिला  155.79

 शिवाजी  98.12

 सणिपुर

 मणिपुर  शा

 उड़ीसा

 बरहामपुर  94.48

 सम्बलपुर
 104.67

 उत्कल  139.39

 पंजाब

 गुरू  नानक  देव  109.81

 पंजाब  479.77

 पंजाबी  112,02

 राजस्थान

 जोधपुर  182.44
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 राजस्थान  298.63

 उदयपुर  81.49

 तमिलनाडु

 अन्नामलाई  178.16

 भारतीदर्शन  0.10

 मद्रास  368.05

 मदुराई  कामराज  225.05

 तमिल  विश्वविद्यालय  2.18

 उत्तर  प्रदेश

 आगरा  61.26

 इलाहाबाद  236.28

 अवध  5.57

 बुन्देलखंड  0.17

 गढ़वाल  43.93

 गोरखपुर  154.20

 कानपुर  35.51

 काशी  विद्यापीठ  39.50

 कमाऊंँ  -  67.65

 लखनऊ  139.97

 मेरठ  92.54

 रुड़की  648.91

 सम्पूर्णानन्द  संस्कृत  28.06

 पश्चिम  बंगाल

 ब्दंवान  145.28

 कलकत्ता  412.70
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 जादवपुर  345.38

 कल्याणी  107-48

 उत्तरी  बंगाल  96.75

 रबिन्द्र  भारती  68.35

 आपुर्वेद  तथा  सिद्ध  प्रद्धति  में  ध्रनुसंघान  सम्बन्धी  केन्द्रीय  परिषद  द्वारा
 कंसर-रोधी  क्ग्रोषधि  का  निर्माण

 574.  डा०  जी०  विजय  रामा  राज  :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयुर्वेद  तथा  सिद्ध  पद्धतियों  में  अनुसंधान  सम्बन्धी  केन्द्रीय  परिषद  द्वारा  कैंसर
 रोधी  औषधि  के  निर्माण  हेतु  एक  स्व-अधिकार  लिए  गए  जैसा  कि  न्यूज  टाईम  दिनांक  27  मई
 1985  में  प्रकाशित  हुआ  और

 क्या  इन  औषधियों  को  प्रभावकारिता  इनके  जहरीले  प्रभावों  सहित  नैदानिक  परीक्षणों
 के  पश्चात्  पूरी  तरह  से  ओर  स्वतन्त्र  रूप  से  सिद्ध  हो  चुकी  तथा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 सिच्ाई  झोौर  विद्युत  मंत्री  ओ०  :
 केन्द्रीय  आयुर्वेद  और

 सिद्ध  अनुसंधान  परिषद  ने  सोलानम  ट्रिलोबटम  पोधे  से  सोलामारिन  को  अलग  करने  की  प्रक्रिया

 पेटेन्ट  कर  ली  है  जिसकी  कैंसर-रोधी  आषधि  के  रूप  में  अजमाइश  की  जा  रही  है  ।

 इस  ओषधि  की  कंँसर-रोधी  ओऔषधि  के  रूप  में  अजमाइश  की  जा  रही  है  और
 गरम्भिक  परिणाम  आशाजनक  इस  भौषधि  की  विषाक्तता  का  चूहों  को  एक  ग्राम

 प्रति  किलोग्राम  शारीरिक  वजन  के  हिसाब  से  खिलाकर  तथा  500  मि०ग्रा०/किलोग्राम  शारीरिक
 वजन  के  हिसाब  से  उदर  के  आवरण  के  अन्दर  हसकी  खुराक  देकर  किया  गया  और  इससे  कोई
 विषाक्तता  पैदा  नहीं  हुई  ।

 झहम्तर-राज्य  तेलगू-गंगा  परियोजना

 575.  डा०  जी०  विजय  रामा  क्या  सिंचाई  झोर  बिश्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वंधा  अन्तर-राज्य  तेलुगू  गंगा  परियोजना  के  लिए  धनराशि  एक  प्रमुश्ष  बाधा  बन

 गई
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 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  उपयुक्त  संसाधनों  का  पता  लगाकर  और  इसके
 क्रियान्वयन  में  पैदा  होने  वाली  समस्याओं  का  सौहादंपूर्ण  ढंग  से  समाधान  करके  इस  मामले  में
 सहायता  करेगी  ताकि  बड़ी  संख्या  में  लोगों  को  इस  परियोजना  का  लाभ  मिल  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिंचाई  झोर  बिद्य ूत  मंत्री  थबो०  :  से  आन्भ्र  प्रदेश  तथा

 तमिलनाडु  सरकारों  ने  तेलुगु  गंगा  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  के
 बारे  में  सूचित  नहीं  किया  है  |  केन्द्रीय  जल  भायोग  का  तेलुगू  गंगा  परियोजना  फ्रो  अभी  स्वीकृति
 देनी  तेथा  उसके  पश्चात  राज्य  की  योजना  में  क्रियान्वयन  हेतु  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृति  दी
 जाती  है  ।  परियोजना  में  कुछ  अन्तर्राज्यीय  पहलू  भी  शामिल  हैं  जिन  पर  संबंधित  राज्य  सरकारों  से
 केक््द्र  सम्पकं  कर  रहा  है  ।

 बर्य  1984-85  के  बौरान  दिल्लो  परिथहल  निगम  को  बसों  से  होने  बालो  दु्घंटनायें

 576.  भ्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  सौजहस  झोर  परिबहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  से  अथवा  बस  कर्मचारियों
 की  लापरवाही  से  होने  वाली  दुघंटनाओं  में  कितने  लोग  मारे  गए  और  कितने  लोग  धायल

 क्या  सरकार  का  विचार  दुघंटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  और  कठोर  कदम  उठाने

 का  और

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौबहन  शोर  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  जियाउरंहमान  :

 वर्ष  1984-85  के  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  से  हुई  दुर्घटनाओं  में  258  व्यक्तियों  की

 मृत्यु  हुई  और  1440  व्यक्ति  धायल

 और  निगम  ने  दुर्घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाये  हैं  :---

 (1)  ड्राइवरों  को  यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  वे  गाड़ियों  की  गति  सीमा  का  पालन  करें
 और  यातायात  के  नियमों  का  पालन  बसों  के  यात्रियों  को  छोटे-छोटे  बाकयों
 द्वारा  जो  बसों  में  लिखे  हुए  होते  हैं  यह  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  फुटबो्ड  पर  बड़े
 होकर  यात्रा  न  करें  और  न  ही  वे  चलती  बसों  पर  चढ़ें  या  उससे  उतरने  की  कोशिश
 करें  ।  इसके  अलावा  यातायात  के  नियमों  और  अन्य  हिंदायतों  के  पालन  करने  के

 लिए  भी  जन  संचार  के  माध्यम  द्वारा  नियेश  दिए  जाते  हैं  जिससे  कि  दुषंटनायें
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 (2)  उचित  रूप  से  प्रशिक्षित  ड्राइवरों  की  तैनाती  को  सुनिश्चित  इन  बसों  को

 चलाने  के  लिए  उन्हीं  व्यक्तियों  की  भर्ती  की  जाती  है  जिनको  भारी  गाड़ी  चलाने

 का  तीन  वर्ष  का  अनुभव  होता  है  ।

 (3)  ड्राइवरों  को  लाइन  ड्यूटी  देने  के  पहले  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  प्रशिक्षण  स्कूलों
 में  सुरक्षित  रूप  से  गाड़ी  चलाने  और  रूट  से  परिचित  होने  के  लिए  विशेष  प्रशिक्षण

 दिया  जाता  है  ।

 (4)  गाड़ी  चलाते  वक्त  ड्राइवर  को  निश्चित  गति  से  अधिक  तेजी  से  गाड़ी  चलाने  की

 उनकी  आदत  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  विशेष  दस्ते  तैनात  किए  गए  जिन

 लोगों  को  दोषी  पाया  जाता  है  उन्हें  लाइन  ड्यूटी  से  वापस  बुला  लिया  जाता  है  या

 उन्हें  उक्त  प्रशिक्षण  स्कूल  में  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम  के  लिए  भेज  दिया  जाता  है  ।

 (5)  बसों  को  अच्छी  तरह  रखने  के  लिए  हर  संभव  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 (6)  यातायात  के  सड़क  सुरक्षा  संबंधी  उपायों  के  बारे  में  स्लाइडों  और

 दृश्यश्रव्य  के  अन्य  माध्यमों  द्वारा  यातायात  पुलिस  अधिकारियों  की  सहायता  से

 ड्राइवरों  को  नियमित  रूप  से  जानकारी  दी  जाती

 (7)  एक  पुरस्कार  योजना  शुरू  की  गई  है  जिसके  तहत  ऐसे  ड्राइवर  को  नगद  पुरस्कार

 दिया  जाता  जिन्होंने  तिमाही  के  दौरान  कोई  भी  दुर्घटना  नहीं  की  होती  ।  इस

 पुरस्कार  की  राशि  में  हर  तिमाही  वृद्धि  की  जाती

 सुर्दा  रोड-पुरी  रेल  लाइन  को  दोहरा  करना

 577.  श्री  बिन्तामणि  पाणिप्रहो  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  खुर्दा  रोड  ओर  पुरी  के  बीच  दोहरी  रेल  लाइन  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन

 क्या  उपर्युक्त  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  काफी  समय  से  लम्बित  पड़ा

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  मंजूरी  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 उपयूकत  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मस्जालय  में  राज्य  मसत्री  माधव  राव  :  नहीं  ।

 से  यद्यपि  शोरदा  रोड  और  पुरी  के  बीच  दोहरी  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिए
 कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  खोरदा  रोड-पुरी  खण्ड  पर  यातायात  की  मात्रा  से  इस  समय  इस  लाइन
 को  दोहरा  करने  का  औचित्य  नहीं  बनता  जब  कभी  यातायात  का  बिकास  इस  प्रश्न  की
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 समीक्षा  की  जायेगी  ।

 झ्रधिक  यातायात  बाले  सागों  पर  चेतावनी  प्रणालो  बानिंग
 को  स्थापना

 578.  क्री  चितामणि  पाणिप्रही  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  रेलवे  का  अधिक  यातायात  वाले  मार्गों  पर  स्वतः  चेताबनी
 प्रणाली  वानिग  स्थापित  करने  का  कार्य  बहुत  अधिक  धीमा  रहा

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1968-69  से  1978-79  की  अवधि  में  शुरू  किया  गया  एक
 भी  कार्य  अब  तक  पूरा  तथा  चालू  नहीं  हुआ

 क्या  स्वतः  चेतावनी  प्रणाली  वानिग  स्थापित  करने  में  विलम्ब

 के  कारण  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ा  और

 स्वतः  चेतावनी  प्रणाली  की  स्थापना  का  कार्य  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का
 विचार  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  साधवराव  :  उच्च  घनत्व  वाले  मार्गों
 पर  बेतावनी  प्रणालीਂ  जिसे  अब  चेतावनी  प्रणालीਂ  कहा  जाता  लगाने  के  कार्य

 की  प्रगति  धीमी  रही  है  ।

 यह  काम  1974-1979  के  दौरान  पूर्व  रेलवे  के  गया-मुगलसराय  तथा  हावड़ा  बर्दवात
 खंडों  पर  विदेशों  से  उपस्कर  मंगा  कर  विभिन्न  चरणों  में  आरम्भ  किया  गया  था  और  यह  1980
 में  पूरा  हो गया  था  कुल  मिलाकर  21  रेल  इंजनों  तथा  12  बिजली  गाड़ियों  पर  कुछ  उपस्कर
 लगाये  गये  थे  और  इन  खंडों  पर  भिन्न-भिन्न  स्थानों  पर  189  ट्रेक  मेगनेटों  की  व्यवस्था  की  गई
 थी  ।  पटरियों  से  अल्यूमिनियम  के  खोल  वाली  मेगनेटों  की  अधिक  मात्रा  में  चोरी  किये  जाने  के

 *  कारण  यह  प्रणाली  संतोषजनक  साबित  नहीं  हुई  ।  चोरियों  से  बचने  के  अभिकल्प  में
 संशोधन  करने  और  फाइंवर  ग्लास  के  श्लोल  वाले  ट्रेक  मेगनेट  लगाने  का  निश्चय  किया

 फाबइर  ग्लास  वाले  ट्रेक  मेगनेट  का  संशोधित  अभिकल्प  विकसित  कर  लिया  गया  है  ओर  पूर्व '
 रेलवे  के  हावड़ा-बर्दवान  कार्ड  ओर  मुख्य  लाइन  उपनगरीय  खंडों  पर  इसका  परीक्षण  किया  जा

 रहा

 इस  भारतीय  रेलवे  के  अभिकल्प  एवं  मानक  संगठन  के  साथ-साथ  मिलकर

 प्रणाली  को  स्वदेशी  रूप  में  विकसित  कश्ने  का  काम  मैससं  इलेक्ट्रॉनिक  कारपोरेशन  आफ  इंडिया

 .  लिमिटेड  को  भी  सौंप  दिया  गया

 सहायक  चेतावनी  प्रणाली  की  व्यवस्था  पश्चिम  रेलवे  के  उपनगरी  खंढ  पर
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 भी  की  जा  रही  है  जिसे  1976-77  में  स्वीकृत  किया  गया  परीक्षण  चल  रहे  हैं  भौर  अब  तक  के
 परिणाम  संतोषजनक  हैं  ।

 आशा  की  जाती  है  कि  सहायक  चेतावनी  प्रणाली  के  लगाने  से  ड्र|इवरों  द्वारा  खतरे

 के  सिगनलों  को  पार  कर  जाने  जैसी  मानवीय  भूलों  के  कारण  होने  वाली  दुर्घटनाओं  की

 नाओं  को  दूर  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  समूचे  खंड  पर  इस  प्रणाली  के  चालू  हो  जाने  और

 तीय  रेलों  पर  उपलब्ध  परिस्थितियों  के  अन्तगंत  कुछ  वर्षों  में  अनुभव  प्राप्त  हो  जाने  पर  इसका
 बास्तविक  मूल्यांकन  ब्यबहाय  होगा  ।

 सहायक  ब्रेताबनी  प्रणाली  की  व्यवस्था  से  सम्बद्ध  कार्यों  के  निष्पादन  में  तेजी  लाने
 के  लिए  रेलों  को  कहा  गया  है  ।  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  रेलवे  बोडं  में  एक  उच्च  स्तरीय
 समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 न्यू  कोचोन  तथा  प्रन्य  पततनों  पर  उबंरकों  को  उतारना

 579.  श्री  चितामणि  क्या  नोबहन  धोर  परिवहन  मन््त्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  न्यू  कोचीन  और  कुछ  अन्य  पत्तनों  पर  जहांजों  से  उर्वरक  उतारने  में
 '  अत्यधिक  देरी  होती  है  जिसमें  जहाज  मालिकों  को  परेशानी  होती

 यदि  तो  क्या  उ्ंरकों  के  उतारे  जाने  में  विलम्ब  के  कारण  आगामी  कृषि  मौसम
 कृषि  संबंधी  कार्यकलापों  पर  असर  और

 यदि  तो  इन  पत्तनों  पर  उतारे  जाने  के  कार्यों  में  तेजी  लाने  क ेलिए  लिए  सरकार
 .  ढारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नोवहन  भर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान
 कारगो  की  प्रकृति  पत्तन  के  ट्राजिट  शेड  से  हिंटरलेंड  तक  धीमा  असंतुष्ट  औद्योगिक

 जहाज  पर  यंत्रों  में  खराबी  आदि  कई  कारण  हैं  जिनके  कारण  न््य  मंगलौर  और  कोचीन
 तनों  पर  फलिइजर  लाने  वाले  जहाजों  के  टर्ना  राउंड  समय  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ।

 नहीं  ।  प्रीष्म  1985  के  खरीफ  के  लिए  पर्याप्त  फर्टिनाइजस  की  आपुंति:की
 गई

 (1)  सरकार  लगातार  उतराई  की  दर  का  निरीक्षण  कर  रही  है  और  पतनों  को
 समय  पर  फर्टिलाइजर  लाने  वाले  जहाजों  के  लिए  शीघ्र  टन  राउंड  प्राप्त  करने  के  लिए  आषक्यक

 निर्देश जारी कर रही
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 अजज>>-नन्ममक,

 भाड़ा  वसूल  करने  के  लिए  कम्प्यूटरीकरण  कार्यक्रम

 580.  श्री  हरिहर  सोरन  है|
 :  क्या  रेल  मन््त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भरी  यशवन्त  राव  गड़ाल  पाटिल

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  भाड़ा  वसूल  करने  के  लिए  कम्प्यूटरीकरण  कार्यक्रम  को  लागू
 करने  का  निर्णय  किया

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  कुछ  विदेशी  फर्मों  से  सहायता  मांगी

 यदि  तो  इन  फर्मो  के  नाम  क्या

 इस  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  और

 (¥)  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  माधवराव  :  हां  ।

 (@)  हां  ।

 भारतीय  रेलों  ने  साफ्टवेयर  की  सप्लाई  करने  तथा  माल  यातायात  के
 करण  के  कार्यान्वयन  कार्यक्रम  में  परामर्श-सहायता  देने  के लिए  कन्सल्टेंट्सਂ  जो
 कैनेडियन  नेशनल  रेलवे  का  एक  परामर्थंदाता  स्कन्ध  नियुक्त  किया

 माल  यातायात  के  कम्प्यूटरीकरण  कार्यक्रम  के  कार्यात्वयन  हेतु  कुल  520  करोड़  रुपये
 की  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  जिसमें  से  350  करोड़  रुपये  की  राशि  कम्प्यूटर  संचारों  के  विकास
 वर  खर्चे  की  जायेगी  ।

 (=)  कार्यक्रम  की  योजना  उसका  विकास  करने  और  उसको  कार्यान्वित  करने  से
 सम्बन्धित  काम  शुरू  करने  के  लिए  रेल  मंत्रालय  द्वारा  एक  परियोजना  प्राधिकरण  की  स्थापना
 गई

 उड़ीसा  में  कामकाजी  महिलाशों  के  लिए  होस्टल

 581.  भौसती  जयन्तों  पटनायक  :  क्या  समाज  झौर  महिला  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कूपा  करेंगे  कि  :

 निर्धारित  की  गई

 उड़ीसा  में  विभिन्न  स्थानों  पर  अब  तक  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  कितने  होस्टैंल

 1%



 लिखित  उत्तर  25  1985

 बनाए  गए  और

 क्या  सरकार  का  विचार  उपर्युक्त  वित्तीय  वर्ष  में  उड़ीसा  में  ऐसे  कुछ  और  होस्टल
 का

 हर

 प्रासीण  बिकास  बिसाग  सें  राज्य  संत्री  चसर्दूलाल  :  वर्ष  1985-86

 के  बजट  प्राक्कलन  में  दिवस  देखभाल  केन्द्र  सहित  श्रमजीवी  महिलाओं  के  लिए  होस्टल  भवन  के

 निर्माण  हेतु  सहायता  योजना  के  लिए  170  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई

 1972-73  में  जब  से  यह  योजता  शुरू  की  गई  थी  तब  से  उड़ीसा  में  अभी

 तक  7  श्रमजीवी  महिला  होस्टलों  की  स्पापना  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  प्रदान  की

 गई

 इस  योजना  के  अन्तगंत  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश-वार  कोई  आबंटन  नहीं  किया

 जाता  ।  ये  परियोजनायें  स्वयंसेवी  संगठनों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  और  धनराशि  के  उपलब्ध  होने

 पर  ही  स्वीकृत  की  जाती  उड़ीसा  का  कोई  भी  नया  प्रस्ताव  मंत्रालय  में  अनिणित  नहीं

 पड़ा  हुआ  फिर  भी  1984-85  में  धनकनाल  और  ओलतपुर  में  दो  होस्टलों  को  मंजूरी  दी

 गई  थी  ।

 सातवीं  योजना  में  उड़ोसा  को  सिचाई  परियोजनाधझों  के

 लिए  परिष्यय

 582.  श्ोससी  जयम्तो  पटतायक  :  क्या  सिचाई  झोर  विद्य ॒त  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 सातवीं  योजना  में  उड़ीसा  में  मुख्य  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  निष्पादन

 के  लिए  कितनी  राशि  का  परिव्यय  नियत  किया  गया

 उड़ीसा  में  इस  समय  चल  रही  मध्यम  तथा  मुख्य  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  उपरोक्त  योजना  अवधि  में  क्या  नीति  अपनाने  का  प्रस्ताव  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  थी०  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  उड़ीसा  में  बृहृद  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय  350  करोड़
 श्पए  है  !

 और  सातबों  योजना  जा  लिए  नीति  यह  है  कि  निर्माणाधीन  बृहृद  तथा  मध्यम

 140
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 nn अमन»  कक  ५-५  enc  a सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, जिनसे योजना अवधि के दौरान फल प्राप्त  होने

 सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  जिनसे  योजना  अवधि  के  दौरान  फल  प्राप्त  होने
 शुरू  हो  पर्याप्त  निधियों  का  आबंटन  करना  तथा  बाह्य  सहायता-प्राप्त  परियोजनाओं  के
 लिए  वचनबद्ध  परिव्यय  की  भी  व्यवस्था  करना  है  ।

 रोहा-दोबा  भोर  बम्थई  के  बोच  यात्री  सेवा

 583.  श्री  डों०  धी०  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जाने

 क्या  यह  सच  कि  कंकन  रेल  लाइन  का  निर्माण  कार्य  रोहा  तक  पूरा  हो  गया

 क्या  रोहा-दीवा  और  बम्बई  के  बीच  यात्री  सेवा  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  यात्री  सेवा  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  नहीं  ।

 ओर  यात्री  गाड़ी  सेवा  का  प्रश्न  आप्ता-रोहा  लाइन  के  पूरे  हो  जाने  पर  ही
 जो  सवारी  डिब्बों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  है  ।

 ॥

 सध्य  प्रदेश  झोर  महाराष्ट्र  में  किलोबाट  पारेषण  लाइन
 के  लिए  केन्द्र  द्वारा  मंज्रो

 ]

 584.  भी  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्या  सिंचाई  झोर  विद्यूल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  वन  संरक्षण  का  के  अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश
 ओर  महाराष्ट्र  के  आरक्षित  वन  क्षेत्रों  के  बीच  होकर  सिओनी-पेंच  विलम्ब  किलोवाट  पारेषण  लाइन
 बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव  मंजूरी  के  लिए  प्राप्त  हुआ

 क्या  उक्त  लाइन  के  कार्य  को  पूरा  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 भोर

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  मंजूरी  प्रदान  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विद्युत विभाग में राज्य मंत्री श्ररण : हां । मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने सिओनी-पेंच के० बो० पारेषण लाइस को पूरा
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 करने  का  लक्ष्य  1985  निर्धारित  किया  था  ।

 सिओनी-पेंच  पारेषण  लाइन  महाराष्ट्र  तथा  मध्य  प्रदेश  में  वन  क्षेत्रों  से  होकर

 गुजरती  वन  संरक्षण  1980  के  अधीन  जंगल  की  सफाई  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार

 किए  गए  थे  ओर ये  भ्रस्ताव  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  ने  अक्तूबर  और  1984  में

 पर्यावरण  और  वन  विभाग  ओर  वन्य  जीव  को  भेज  दिए  थे  ।  कुछ  स्पष्टीकरण  प्राप्त

 रने  के  पश्चात  वनों  की  सफाई  से  सम्बन्धित  आवश्यक  अनुमोदन  1985  में  भेज  दिया  गया

 था  ।  पेंच  जल  विद्युत  परियोजना  की  पहली  यूनिट  को  चालू  किए  जाने  के  साथ-साथ  पारेषण

 लाइन  को  चाल  कर  दिए  जाने  की  आशा

 रामगुण्डम  संयंत्र  पर  सच  को  गई  घनराशि

 ]

 585.  श्री  जी०  भूपति  :  कया  सिंचाई  झोर  बिद्वत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रामगुण्डम  तापीय  विद्युत  संयंत्र  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  और  इस  पर  अब

 तक  कितनी  धनराशि  खर्चे  की  जा  चुकी

 उक्त  परियोजना  को  पूरा  करने  को  और  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जाने  की

 सम्भावना  और
 |

 क्या  यह  सच  है  कि  साउदी  अरब  रामगुण्डम  संयंत्र  के  दूसरे  चरण  के  लिए  5  करोड़

 अमेरिकी  डालर  का  ऋण  देने  पर  सहमत  हो  गया  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  अरुण  :  और  1984  की  दूसरी

 त्तमाही  के  लागत  आंकड़ों  के  आधार  सम्बद्ध  पारेषण  प्रणाली  सहित  2100  मेगावाट  कीਂ

 रामगुण्डम  सुपर  साप  विद्युत  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  1940.91  करोड़  रुपये

 1985  के  अन्त  तक  किया  गया  व्यय  लगभग  748  करोड़  रुपये  परियोजना  को  पूरा  करने  के

 लिए  और  आगे  किया  जाने  वाला  सम्भावित  व्यय  लभगग  1193  करोड़  रपये  बशतें  मूल्यों  में

 बद्धि

 परियोजना  की  2x  500  मेगावाट  की  यूनिटों  के  लिए  साउदी  विकास  निधि  172

 मिलियन  साउदी  रियाल  4.8  करोड़  अमेरोको  की  राशि  उधार  देने  पर  सहमत

 हो  गई

 हिस्दुस्तान  शिपयार्ड  लिसिटेड  द्वारा  तेल  धोर  प्राकृतिक  ग्ेस  ध्ायोग
 के  लिए  पोतों  को  भिर्माण

 586.  श्री  एस०  एम०  भट्टम  :  क्या  नोबहम  झोर  परियहत  मंत्री  यह  बताने  की  झूपा
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 रह

 करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  विशाख्ापत्तनम  का  शोर  फेब्रीकेशनयाड्ਂ  तेल  और
 प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  खोज-कार्य  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  तट  दूर  ढांचों  और  विशिष्ट
 पोतों  का  निर्माण

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  उपरोक्त  शिपयार्ड  को  क्रयादेश  दिए  हैं  और
 क्या  उसने  तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  लिए  तट-दूर  प्लेट  फार्मों  का  निर्माण  करना  शुरू  कर
 दिया  और

 यदि  तो  वित्तीय  पहलुओं  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौबहस  झोर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्री  जियाउरंहमान

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  शोर  फेब्रीकेशन  याਂ  के  लिए
 तट  दूर  ढांचों  जैसे  “  वेल  हैड  प्लेटफार्मਂ  का  निर्माण  कर  रहा

 अन्य  विशिष्ट  पोत  ज॑से  ड्रिल  शिप  ओ०  पी०  एस०  एस०  वी०  बतंमान  शिपयाई  में
 निर्माणाधीन  हैं  ।

 जी  हां  ।  क्रयादेश  दिए  गए  हैं  ओर  निर्माण  कायं  शुरू  कर  दिया  गया

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  बम्बई  हाई  पर  31-3-86  तक  टतं-की  आधार  पर

 निर्माण  डिलीवरी  व  इसे  स्थापित  करने  के  लिए  35  करोड़  की  अनुमानित  लागत  पर  दो  बैल

 फार्म  के  क्रयादेश  दिए  यह  क्रयादेश  100  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  वाले  एक  ड्रिल  शिप

 तथा  चार  ओ०  पी०  एस०  एस०  बी  के  क्रयादेश  के  अतिरिक्त

 हिन्दुस्तान  शिपयाई  लिमिटेड  में  नियोजित  कर्मचारियों  को  संख्या

 झोर  उन्हें  दो  जाने  बाली  परिलब्धियां

 587.  भ्रो  एस०  एस०  मट्टस  :  कया  मौबहन  झोौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  हिन्दुस्तान  लि०  विशाश्धापन्ननम

 में  अधिकारियों  एक  और  तुतीय  श्रेणी  के  कमंचारियों  और  बकंमेनों  की  कुल  संख्या

 कितनी  और

 उन्हें  वर्ष-बार  कुल  कितनी  परिलब्धियों  का  भुगतान  किया  गया  ?

 सोौजहस  झोर  परिवहन  मस्जालय  के  राज्य  संत्रो  जिपाउ  रहमान
 :
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 हिन्दुस्तान  शिपयाई  लि०  के  स्टाफ  को  श्रेणी  |,  श्रेणी  IT  और  श्रेणी  तर  के  रूप  में  वर्गीकृत  नहीं
 किया  गया  इसके  स्टाफ  को  स्टाफ  और  कर्मकार  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया

 है  जिसकी  वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  की  संख्या  का  उल्लेख  नीचे  किया  गया  है  :--

 1982-83  1983-84  1984-85

 अधिकारियों  607  594  613

 स्टाफ  1946  1937  1969

 करमंकार  5186  5160  5068

 भुगतान  की  गई  कुल  राशि  का  वर्षवार  ब्यौरा  निश्मलिखित  है  :--

 लाखों

 1982-83  1983-84  1984-85

 अधिकारियों  185.37  204.14  215.77

 स्टाफ  356.05  376.14  479.62

 कमंकार  785.53  858.95  1265.62

 भारतीय  रेलबे  में  धाय  रलेस  व्यवस्था

 588.  एस०  एम०  भट्टस  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  रेलबे  की  वायरलैस  व्यवस्था  को  इसके  अलाभप्रद

 होने  के  कारण  बन्द  करने  का

 यदि  तो  वायरजैस  व्यवस्था  के  रखरखाव  और  उसके  लिये  संचालन  कमंचारियों

 पर  इस  खमब  कुल  कितना  व्यय  होता

 क्या  वायरलैस  कमंचारियों  को  टेलीग्राफ  और टेली  प्रिन्टर  कार्मालयों  को  स्थानान्तरित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  :  नहीं  4

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  बेतार  प्रणाली  के  लिए  कर्मचारियों  पर  इस  समय
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 लगभग  1.2  करोड़  रुपये  वाधिक  खर्च  होता

 और  सन्देश  तया  डेटा  भेजने  के  लिए  आधुनिक  संचार  प्रणाली  लागू  हो  जाने

 से  बेतार  प्रणाली  के  स्थान  पर  धीगे-धीरे  कार्यक्रम  बद्ध  आधार  पर  माइक्रोवेव  टेलीप्रिटर  सकिटों  की

 व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  जब  बेतार  प्रणाली  की  जगह  टेली  प्रिंटर  सम्पर्कों  की  व्यवस्था  की  जाती

 है  तो  बेतार  प्रणाली  के  फालतू  घोषित  किये  गये  कर्मचारियों  का  उपयोग  इन्हें  चलाने  के  लिए  किया

 न्ञाता  है  ।

 रोगियों  को  जीबम  रक्षक  प्रौषधियां  मुफ्त  देने  को  व्यवस्था

 589.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  एक  ख्यातिप्राप्त  न्यूरोलोजिस्ट  ने  रोगियों  को  मुफ्त  जीवन  रक्षक

 ओऔौषधियां  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  से  निवेदन

 (@)  क्या  उसने  यह  भी  अनुरोध  किया  है  कि  इन  औषधियों  पर  कोई  शुल्क  नहीं  लिया
 जाना  |

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  सुझावों  पर  विचार  कर  रही  है  तथा  सरकार  ने  इस  बारे
 में  कोई  आदेश  जारी  किया  है  तथा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कठिनाइयां  अनुभव  की  जा  रही  हैं  ?

 स्वास्थ्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  :  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्रालय  को  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  किसी  ख्यातिप्राप्त  न््यूरोलोजिस्ट  ने  रोगियों  को

 मुफ्त  जीवन  रक्षक  ओऔषधियां  सप्लाई  करनै  का  कोई  अनुरोध  किया

 से  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ]
 ह

 बिद्यत  बित्त  तिगम

 590.  छुमारी  देधो  :  क्या  सिचाई  भोर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विद्युत  वित्त  विकास  निगम  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 घीत  >
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 यदि  तो  उक्त  निगम  का  मुख्य  कार्य  क्या  और

 उक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करमे  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 विजक्ष्त॒  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  ध्रदरण  :  से  विद्युत  विस  तथा

 विकास  निगम  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 स्वचालित  पराध्वनिक  प्रोपेल्ड  रेल

 परोक्षण  उपकरणों  का  भ्रायात

 591.  भ्रो  के०  प्रधानों  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  स्वचालित  पराध्वनिक  रेल  परीक्षण  उपकरणों  का  आयात  करने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  आशुनिकतम  रेल  परीक्षण  रुपकरणों  का  मृल्य  क्या

 कसा  इनका  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  आयात  किया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  छठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  माधव  राव  :  हां  ।

 3.5  करोड़  रुपये  ।
 ज्

 ह  और  नहीं  ।  निर्ध्नारित  सुपुर्देगी-अनुसूची  के  अनुसार  इसकी  सृपुदंगी  अगले
 वित्तीय  वर्ष  में  की  जाएंगी  ।

 केस्रीय  सड़क  निधि  के  प्रन्त्गत  उड़ोसा  में  सड़कों  तथा

 पुलों  की  नई  परियोजनाएं

 592,  श्री  क्या  नौबहन  ओर  परिबहुम  मस्त्री  यह  बताने  की  कुपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केस्ट्रीय  सड़क  निश्चि  के  अन्तगंत  उड़ीसा  में  सड़कों  तथा  पुलों  की

 कुछ  नई  परियोजनाएਂ  मन्जूर  की  और

 यदि  तो  इनमें  प्रत्येक  परियोजना  का,अनुमानित  लागत  सहित  ब्योरा  क्या  है  ?
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 सौबहन  प्लौर  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौराਂ  सा  में  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  आधिक  सहायता  देकर  किए
 जाने  वाले  सड़क  एवं  पुल  कार्यों  के  कार्यक्रम  पर  अभी  राज्य  सरकार  से  सलाह  नशविरा  किया  जा

 रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 पंजाब  के  प्रस्तावित  फंक्ट्रीਂ  का  स्थान

 593,  प्रो०  नारायण  चस्द  पराशर  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  ने  पंजाब  में  प्रस्तावित  कोच  फैक्ट्री  के
 स्थान  के,ारे  में  कोई  निर्णय  ले

 लिया

 यदि  तो  कौन-सा  स्थान  निश्चित  किया  गया  है  और  फैक्ट्री  कब  तक  स्थापित  की

 इस  प्रयोजन  के  लिए  अधिग्रहीत  की  जाने  वाली  भूमि  के  क्षेत्र  सहित  परियोजना  की

 कुल  लागत  और  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  तिर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  है  और

 बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  माथव  राव  :  भारत

 सरकार  ने  प्रस्तावित  रेल  सवारी  डिब्बा  कारखाना  पंजाब  में  स्थापित  करने  का  विनिश्यिय  किया

 इस  कारखाने  को  कपूरथला-सुलतानपुर  मार्ग  पर  कपूरथला  से  5  कि०  मी०  पर
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  अनुमान  है  कि  कारखाने  में  दो  वर्ष  के  भीतर  आरम्भिक

 पादन  शुरू  हो  जाएंगा  ।

 परियोजना  पर  ज्गभग  200  करोड़  रुपए  की  लागत  आने  का  अनुमान  लगभग

 300  हैक्टेयर  क्षेत्र  की आवश्यकता  होगी  ।

 (a)  जैसा  भाग  के  उत्तर  में  सूचित  किया  गया  पंजाब  में  सवारी  डिब्बा  कारक्षाने

 की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में  विनिश्यय  पहले  द्वी  किया  जा  चुका  है  ।
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 ]

 घोलपुर-सिरमुत्तरा  रेल  लाइन  को  बड़ी  रल  लाइन  में

 594.  लाला  राम  केस  :  क्या  रेल  मन्त्री  घौलपुर  सिरमुत्तरा  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल

 लाइन  में  बदलने  के  बारे  में  4  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1865  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  धौलपुर  से  सिरमुत्तरा  तक  की

 छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  प्रावधान  है  और  इस  योजना  में  राजस्थान  में  रेलों  के

 विकास  के  लिए  कुल  मिलाकर  कितनी  धनराशि  आंबंटित  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  साधव  राव  :  ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव

 धीन  नहीं  है  ।  धनराशि  का  आबंटन  राज्य  बार  नहीं  किया  जाता  है  ।

 आगरा  से  बांदी  कुई  तक  स्टेशनों  की  संल्या

 595,  झी  लाला  राम  केस  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अजमेर  रेल  लाइन  पर  आगरा  ओर  बांदीकुई  के  बीच  कितने  स्टेशनਂ  हैं  और

 रेल  विभाग  ने  इन  हाल्ट  स्टेशनों  पर  कया  सुविधायें  प्रदान  की

 क्या  इन  हाल्ट  स्टेशनों  पर  रेल  विभाग  द्वारा  प्रदान  की  गई  बुकिंग  सुविधा  तथा

 यात्रियों  को  दी  गई  अन्य  सुविधायें  हैं  और

 यदि  तो  रेल  प्रशासन  द्वारा  इन  हाल्ट  स्टेशनों  पर  सभी  आवश्यक  सुविधायें  कब

 तक  उपलब्ध  करा  दी  जायेंगी  ?  -

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माथब  राब  :  और  आगरा  फोर्टे
 '

 और  बांदीकुई  स्टेशनों  के  बोच  हाल्ट  स्टेशन  हैं  इन  सभी  हाल्ट  स्टेशनों  पर  बतंमान  मानदण्डों

 के  अनुसार  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  ये  सुविधाएं  इन  स्थलों  पर  होने  वाले  यात्री

 को  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझी  जाती  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  '

 [  प्रभुषाद  ]

 ह॒  उपकेंद्रों  का  दर्ला  बढ़ाया  जाना  धौर  सिनी  स्वास्थ्य  केम्फों  का  लिर्भाण

 596.  श्रोमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मस्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  रे
 ०

 (१)  क्या  छठी  योजना  के  दोरान  विभिम्त  राज्यों  में  केस्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजमांमों  के
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 अन्तगंत  कुछ  उप-केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाया  गया  है  और  मिनी  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  निर्माण  किया

 गया  है

 यदि  तो  उड़ीसा  में  छठी  योजना  के  दौरान  कितने  मिनी  स्वास्थ्य  केन्द्र  बनाए  गए

 हैं  और  कितने  उप-केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाया  गया  और

 उन  कायंक्रमों  के  क्रियान्वयन  पर  केन्द्रीय  सहायता  की  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 गई  ?

 सिचाई  झोर  विद्य्त  मंत्री  थो०  :  )  छठी  पंचवर्षीय

 के  दौरान  उपकेन्द्रों  का  उन्नयन  करने  अथवा  मिनी  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  निर्माण  की  कोई  योजना

 नहीं

 बस्वई  तथा  बनारस  के  बीच  सुपर  फास्ट  रेल  गाड़ो  चलाना

 597.  भी  गुरुवास  कामत  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  तथा  बनारस  के  बीच  कोई  सुपरफ़ास्ट  रेल  गाड़ी  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सप्ताह  में  कम  से  कम  दो  बार  बम्बई  तथा
 बनारस  के  बीच  सुपर  फास्ट  रेलगाड़ी  चलाने  का

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  हां  ।

 नहीं  ।

 भारतीय  नौबहन  उद्योग  में  घाटा

 598.  श्री  लित  मोहन  :  क्या  नोवहन  झोौर  परिवहन  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  नौवहन  उद्योग  में  घाटा  बढ़ता  जा  रहा

 क्या  श्रमिक  असंतोष  इसके  मुख्य  कारणों  में  से  एक

 यदि  तो  श्रमिकों  का  पूर्ण  सहयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 कया  अपर्याप्त  बन्दरगाह  सुविधाएं  भी  घाटा  होने  का  एक  कारण  और

 (8)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपया
 राट्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  !
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 मोजहन  और  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से

 संपूर्ण  विश्व  में  अप्ूतपूर्व  मंदी  के  कारण  अधिकांश  नौवहन  कम्पनियां  पिछले  तीन  साल  से

 घाटा  उठा  रही  नौवहन  कम्पनियों  में  होने  वाली  घाटे  का  मुख्य  कारण  श्रमिक  असन्तोष  नहीं  है
 इसका  मुख्य  कारण  अत्यन्त  मंदा  भाड़ा  बाजार  है  जो  सीमित  कार्गो  के  लिए  अधिक  प्रतिद्ठं  दिता  का

 परिणाम  है  ।

 और  (३)  पत्तन  सुविधाओं  के  विकास  की  विभिन्न  योजनाएं  जो  पत्तनों  की  क्षमता
 में  पर्याप्त  वृद्धि  करती  है  उनका  वरतंमान/प्रक्षिप्त  ट्रैफिक  और  नौवहन  प्रवृति  की  आवश्यकताओं  की

 आपूर्ति  के लिए  लगातार  कार्यान्वयत  किया  जा  रहा

 झावश्यक  बस्तु  अधिनियम  झोर  सादा  प्रपमिभ्रण  प्धितियम  को

 पुनरीक्षा  की  सांग

 599.  लित  मोहन  :  कया  स्वास्थ्य  भोर  परिबार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  यह  सच  है  कि  शाधास्त  व्यापारियों  भौर  उद्योग  एजेन्टों  ने  खाद्य  अपमिश्रण

 अधिनियम  की  पुनरीक्षा  की  मांग  की  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  झोर  बविश्व॒त  मंत्रो  बी०  :

 सुझ्नावों  को  नोट  कर  लिया  गया  है  ।

 केसर  के  लिए  बीमा  ग्रोजना

 600,  भ्रो  चित  सोहन  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परियार  कल्याण  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  *

 क्या  सरकार  ने  जीवन  बीमा  आदि  के  माध्यम  से  कंसर  के  लिए  एक  बीमा

 योजना  लागू  की  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  सभी  नागरिकों  के  लिए  एक  समग्र  तथा  मितब्ययी  न्यूनतम
 स्वास्थ्य  कांयेक्रम  पर  भी  विचार  करने  का  जो  प्रारम्भ  में  निवारक  औषधि  के  लिए  के

 रुप  में  प्र!रम्भ  किया  जा  सकता  और

 क्या  सरकार  का  विदार  अस्पतालों  के  कार्यकरंण  को  सुधारने  और  उनका  विस्तार
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 करने  तथा  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  तक  विस्तार  करने

 का

 सिचाई  ओर  विद्य ूत  संत्री  बो०  :  भारत  स्वास्थ्य  और
 परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  कैंसर  रोग  के  लिए  बीमें  की  कोई  योजना  आरम्भ  नहीं  की

 बार  पत्रों  में  हाल  ही  में  छपे  समाचार  का  सम्बन्ध  न्यू  इण्डिया  इन्शोरैंस  कम्पनी  के  सहयोग  से

 इण्डिया  कैंसर  सोसाइटी  द्वारा  शुरू  किये  गये  प्रस्ताव  से  है  ।

 सरकार  अपने  भौषधालयों  तथा  मन्त्रालय  संगठन  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही
 सैबाओं  के  माध्यम  से  ग्रामीण  तथा  नगरीय  क्षेत्रों  में  रह  रहे  गरीबों  तथा  जरूरतमन्द  लोगों  को

 नि:शुल्क  चिकित्सा  सेवाएं  प्रदान  करती

 भारत  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  देश  में  कार्यरत  अस्पतालों
 की  काये  प्रणाली  में  सुधार  करने  तथा  सुविधाएं  बढ़ाने  की  दिशा  में  निरन्तर  प्रयास  कर  रही
 जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  में  विस्तार  करमे  का
 सम्बन्ध  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सिवान  के  लिए  बातानुकूलित  बर्थ  कोटा  बहाल  करना

 601.  क्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे.कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सिवान  के  लिए  दो-टीयर  वातानुकूलित  2  बर्घों
 का

 कोटा  था  जो

 घटाकर  अब  एक  कर  ठिया  गया  जिससे  यात्रियों  को  अत्यधिक  कठिनाई  होती  है  और  उन्हें  बर्थ

 प्राप्त  करने  के  लिए  महीनों  तक  इन्तजार  करना  पड़ता

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  सिवान  के  लिए  दो-टीयर  वातानुकूलित  2  बर्थो  का  कोटा  बहाल  करके  का

 प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राश्य  सम्त्री  साथव  राव  :  और  स्थान  का  नम

 उपयोग  किये  जाने  के  कारण  153  अप  जयन्ती  जनता  एक्सप्रेस  में  सिवान  के  लिए  2  टीयर  वाता

 मुकूल  दर्जे  में  2  शायिकाओं  के  कोटे  को  घठाकर  1-7-85  से  एक  शायिका  कर  दिया  गया

 नहीं  ।

 सियान  स्टेशन  पर  रेल  गाड़ियों  के  रकते  के  समय  को  बढ़ापा  जाना

 602.  भी  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  रेल  मनत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गढ़
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 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  सिवान  रेलवे  स्टेशन  पर  बड़ी  संख्या  में  यात्री

 गाड़ियों  में  चढ़ते

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सिवान  में  प्रतिदिन  लगभग  2.5  लाख  रुपयों  के  रेल  टिकटों
 की  बिक्री  होती

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  वहां  पर  रेलगाड़ियां  केवल  2  मिनट  रुकती  हैं  जिसके
 परिणामस्वरूप  सभी  यात्रियों  के  लिए  रेल  गाड़ी  पकड़ना  बहुत  कठिन  होता  है  और  अनेक  यात्री

 रेलगाड़ी  नहीं  पकड़  और

 यदि  तो  कया  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  सिवान  स्टेशन  पर  रेलगाड़ियों  के
 रुकने  के  समय  को  2  मिनट  से  बढ़ाकर  कम  से  कम  5  मिनट  तक  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  साधव  राब  :  हां  ।

 नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  गाड़ियां  पहले  से  ही  5  मिनट  से  25  मिनट  तक  के  बीच  ठहरती  हैं  ।

 (8)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भोपाल  गंस  दुघंटना  के  आरे  में  विचार-जिसदां  करते  के  लिए  भोपाल
 के  डाक्टरों  को  श्रमरीको  चिकित्सा  संस्थाओं  का  निमसत्रण

 603.  भरी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  कया  स्वास्थ्य  शोर  परिबार  कल्याण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ॥॒  कया  यह  सच  है  कि  भोपाल  के  अनेक  वरिष्ठ  गैर-सरकारी  और  सरकारी  डाक्टरों
 -  को  भोपाल  गेस  दुर्घटना  के  आरे  में  विचार-विमर्श  करने  हेतु  विच्षार-गोष्ठियों  अथवा  बैठकों  में  भाग

 लेने  के  लिए  विभिन््त  अमरीकी  चिकित्सा  संस्थाओं  से  निमन्त्रण  मिले  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सिचाई  झोर  विद्युत  भरत्रो  थी०  :  सरकार  के  पास  प्राइवेट
 डाक्टरों  को  ऐसे  आमंत्रणों  के  प्राप्त  होते  की  कोई  विशेष  सूचना  महीं  किन्तु  किसी  सरकारी
 डाक्टर  को  कोई  ऐसा  आमंत्रण  प्राप्त  नहीं  हुआ
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 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 नील  जन  +  +++

 12  00  मध्याह

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 [  झनुवाद  ]

 हैदराबाद  हैदराबाद  के  1  1983  से  3।  1984
 तक  की  हाजधि  का  बाधथिक  प्रतिवेदन  झोर  कार्यकरण  को  समोक्षा  तथा  इन  यत्रों  को
 समा-पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलस्थ  के  कारणों  का  विश्व  शांति

 निकेतन  के  वर्ण  1983-84  का  बाथिक  प्रतिबेदत  झोर  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा

 इन  पत्रों  को  समा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलस्थ  के  कारणों  का  विवरण  झोर
 रीजनल  इन्जोनिर्यारिग  सिलचर  के  वर्ष  1983-84  के  वाधिक  लेखे

 शिक्षा  मन्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  हैदराबाद  के  1983  से  31  1984

 तक  की  अवधि  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 हैदराबाद  के  ।  1983  से  3।  1984

 तक  की  अवधि  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाल  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गये  |  देलिए  संश्या  एल०  टो०
 |

 (3)  शान्ति  के  वर्ष  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 शान्ति  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपये,क्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1156/85]

 (5)  रीजनल  इंजीनियरिंग  के  वर्ष  1983-84  83-84  के  वाधिक  लेखाओं
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 नल

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  वेलिये  संख्या  एल०  टो०  ]

 झनेक  सानतोय  सदस्य  खड़े  हुए  ।

 ]

 प्रो०  सधु  बंडवते  :  पूर्व  इसके  कि  आप  कार्यवाही  आरम्भ  करें  मैं  आपका  ध्यान
 इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हम  लोगों  ने  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामले  पर  सूचना
 दी  हस  मामले  का  संबंध  केन्द्र  द्वारा  वित्त  पोषित  धारवी  स्थित  गन्दी  बस्ती  सुधार  योजना  से

 है  जहां  बहुत  अधिक  भ्रष्टाचार  बताया  गया

 झ्रध्यक्ष  महोबय  :  जैसा  कि  मैंने  आपको  उस  दिन  बताया  मैंने  इसके  बारे  में  सूचना
 मांगी  सूचना  प्राप्त  होने  पर  ही  हम  उस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  क्या  आप  धारवी  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  और  प्रश्न  हो  मैं  विचार  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दत्ता  मैंने  आपके  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  दी

 इसका  सम्बन्ध  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  है  जिसपर  हम  यह  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।

 )

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  आप  कानून  में  संशोधन  करने  के  लिये

 प्रस्ताव  रख  सकते  हैं  |  मैं  विवश  मैं  कुछ  नहीं  करा  सकता  ।

 भी  दता  सामंत  :  **  :*****

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  आप  चाहें  तो  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  या

 संशोधन  का  प्रस्ताव  पेश  कर  सकते  आप  ऐसा  कर  सकते  हैं  किन्तु  इस  तरह  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  के  नियमों  से  बंधा  हुआ  आप  जो  चाहें  महसूस  करें  किन्तु
 आप  जो  कहते  मैं  वेसा  नहीं  कर  इस  मामले  में  मैं  किसी  की  अनुमति  नहीं

 )

 **  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 ज-+-+-++++  +-+++-++.

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आप  से  स्पष्ट  कह  देता  हूं  ।  श्री  सामंत  कृपया  मेरी  बात

 )

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  आपको  विशेषाधिकार  भंग  करने  के  लिए  दोषी  ठहराया

 )

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  मैं  जो  कुछ  कह  रहा
 उसे  अवश्य  सुनिये  ।  आप  यह  महसूस  करें  की  आप  क्या  कर  रहे  अअपके  पास  और  भी  रास्ते

 आप  गैर-स  रकारी  सदस्यों  के  संशोधन  या  इसी  प्रकार  का  कोई  अन्य  प्रस्ताव  ला  सकते  हैं  जिस

 पर  सभा  में  चर्चा  की  जा  सकती  है|  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  कही  गई  है  कि  :

 न्यायालप  के  न्यायाधीशों  की  विद्धुत्ता  के  बारे  में  कोई  प्रश्न  नहीं  रखा  जा

 सकता  ।  यह  ठीक  नहीं  न्यायालय  संसद  द्वारा  पारित  विधि  का  केवल  अर्थ  लगाते  हैं
 और  यदि  सदस्य  ऐसा  महसूस  करते  हैं  कि  उस  विधि  का  अर्थ  न्यायालयों  द्वारा  लगाये  गये
 अर्थ  से  भिन्न  तो  वे  विधि  में  संशोधन  करा  सकते  हैं  ।”

 यह  बात  आपके  समक्ष  स्पष्ट

 प्रध्यक्ष  मठोदव  :  मैं  आप  पर  प्रतिबंध  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।  संशोधन  लाने  के  लिये  मैंने  आप
 पर  प्रतिबंध  नहीं  लगाया  है  ।  आप  संशोधन  ला  सकते  हैं  ।  )

 भ्रध्यक्ष  महोदव  :  हम  एक-एक  कर  सभी  विषयों  को  ले  रहे  हैं  ।  एक  ही  समय  में  हम
 सबको  नहीं  ले  सकते  ।  आप  मेरे  पास  आय े,  मैं  आयको  ।  **

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दत्ता  आप  गैर-जिम्मेदार  हो  रहे  आप  कुछ
 दाराना  उ्क्तव्य  दे  रहे  मैंने  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  इसे  कार्यवाही  बृतांत  में  सम्मिलित

 नहीं  किया  जायेगा  क्योंकि  यहू  बहुत  गेर-जिम्मेदाराना  व्क्तव्य  दे  रहे  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  हो  सकता  मैं  क्या  कर  सकता  इसकी  अनुर्मात  नहीं
 ।  है

 **

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  ला  सकते  हैं...श्री  दत्ता  यदि  आप  नहीं  बैठेगे  तो  मैं  आपसे

 बाहर  जाने  के  लिए  कहूंगा  ।  अब  बहुत  हो  गया  है  ।

 डा०  दसा  सासंत  दक्षिण  :  मैं  आपके  निर्णय  से  सहमत  नहीं  हूं  और  मैं

 बाहर  जाता  हूं  ।

 वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 12.05  म०  १०

 डा०  दत्ता  सामन्त  सदन  से  बाहर  चले

 कली  पो०  कुलनदईबेल  :  भारत  सरकार  ने  देश  की  सभी

 मांधुनिक  चावल  मिलों  को  बंद  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  बया  आपने  कोई  नोटिस  दिया  है  ?

 भरी  पी०  कुलमदईबेल  :  मैं  नियम  197  के  अन्तर्गत  नोटिस  दे  चुका

 झ्रध्यक्ष  महोदय  ;  हम  इसकी  देखेंगे  ।  आपने  मुझे  जो  कुछ  भी  दिया  उसे  मैं  देखूंगा  ।

 इस  विषय  पर  मैं  नियम  377  के  अन्तगंत  एक  व्यतब्य  देने  की  अनुमति  दे  चुका  हूं  ।

 12.06  भ०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्न--जारी

 |

 केस्द्रीय  योग  प्रनुसंघान  नई  विल्लोी  के  वर्ष  1981-82  का  वाधिक  प्रतियेदन
 झोर  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  उसे  सभा  पटल  पर  रलने  में  हुए  बिलम्ब  के

 कारणों  का  विवरण

 सिंचाई  झौर  विद्युत  मंत्री  बो०  :  मैं  श्रीमती  मोहसिना  किदवई

 की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  नई  के  वर्ष  1981-82  के

 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1981-82  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (2)  उपय् कत  (6)  में  उल्लिल्लित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने
 के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रले  गये  ।  देखिये  संट्या  एल०  टी०  1158/85]
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 12.07  म०  प०

 नियम  377  के  श्रधोन  मामले

 [  अनुवाद  ]
 किसो  कर्मंचारों  को  कोई  जांच  किए  बिना  जनहित  में  नोकरी  से  बर्लास्त  करने  के

 प्रधिकार  को  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  पुष्टि  किए  जाने  के  निर्णय  को  देक्षते  हुए

 कानन  में  संशोधन  लाने  की  झ्रावश्यकता  ।

 श्री  ललित  माकन  :  आज  के  समाघचार  पत्रों  में  छपे  उच्चतम
 न्यायालय  के  उस  निर्णय  से  कि  सरकारी  कमंचारी  को  जनहित  में  बर्खास्त  करना  उचित  एक
 करोड़  20  लाख  सरकारी  कर्मचारियों  में  असन्तोष  व्याप्त  हो  गया  यह  कौन  निश्चय  करेंगा
 कि  क्या  सरकारी  कर्मचारियों  की  बर्खास्तगी  जनहित  में  है  या  नहीं  ?  निश्चित  रूप  से  सरकारी
 कमेचारियों  की  सेवा  की  सुरक्षा  अब  नौकरशाहों  की  दया  पर  निभंर  करेगी  ।

 सरकार  को  इस  निर्णय  और  इसकी  सरकारी  कर्मचारियों  पर  होने  वाली  गम्भीर  प्रतिक्रिया

 पर  विचार  करना  सरकार  को  आवश्यक  संशोधन  के  साथ  आगे  आना  चाहिए  ताकि
 1  करोड़  20  लाख  सरकारी  कमंचारियों  के  सुने  जाने  के  अधिकार  से  वंचित  न  किया  जाए  और

 उन्हें  स््वभाविक  न्याय  मिले  ।

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  बिभाग  द्वारा  कर्नाटक  में  तुमकुर  के  निकट  देवरायणढुगं
 झौर  कंडाला  के  कलात्सक  महत्व  के  मंदिरों  को  श्रपने  हाथ  में  लिए  जाने  झोर

 वहां  पर्यटक  रुखि  के  स्थलों  का  विकास  करने  को  झ्रावश्यकता

 *झो  जो०  एस०  बसवराज्  :  कर्नाटक  राज्य  में  तुमकुर  के  निकट

 देवरायणंदुर्ग  और  कायडाला  स्थान  पर्यटक  रुचि  के  सुन्दर  स्थान  अमर  शिल्पी  जनकाचारी  का

 जन्म  स्थान  कायडाला  है  जो  विश्व  विख्यात  बेलूर  तथा  हेलोबेड्  मंदिरों  का  शिल्पी  उपयुक्त
 स्थानों  पर  उल्लिखित  मंदिर  स्थापत्य  काल  के  स्मारक  इन  मंदिरों  की  वास्तुकला  अन्तर्राष्ट्रीय

 ख्याति  प्राप्त  कला  प्रेमियों  का  ध्यान  आकर्षित  कर  रही  है  ।

 देवरायणदुर्ग  समुद्र  स्तर  से  5000  फुट  सेभी  अधिक  ऊंचाई  पर  है  और  इसकी  जलवायु
 स्वास्थ्यकर  मध्य  ग्रीष्म  में  भी  इसका  तापमान  28  डिग्री  सेंटीग्रेड  से  अधिक  नहीं  होता  इस

 पहाड़ी  क्षेत्र  में  कई  असाधारण  औषधीय  वनस्पति  उगती  हैं  और  यहां  एक  स्वास्थ्य  केन्द्र  आसानी

 से  स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।
 ह॒

 पड़ोस  की  नन्दी  पहाड़ी  को  प्रसिद्ध  पर्यटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  किया  गया  परन्तु

 देवरायणदुर्ग  तथा  कायडाला  दोनों  की  उपेक्षा  की  गई  भौर  बहुत  से  मंदिर  बन्द  हो  इनकी

 *कन्नड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 देखभाल  के  लिए  कोई  नहीं  केन्द्रीय  सरकार  के  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  इन्हें  अपने  संरक्षण  में

 लेने  की  आवश्यकता  है  ।

 इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  अपने  पुरातत्व  विभाग  को  इन  मंदिरों
 के  संरक्षण  के  लिए  तु  रत  निदेश  द ेऔर  भावी  पीढ़ी  के  लिए  उन्हें  सुरक्षित  रखे  ।  मैं  सरकार  से

 यह  भी  आग्रह  करता  हूं  कि  इन  दोनों  स्थानों  को  पर्यटन  केन्द्रों  के  रूप  में  विकास  करें  |

 12.09  म०  १०

 महोदय  पोठासोन  हुए  ]

 केरल  में  उद्योगमण्डल  स्थित  फटिलाइजस  एण्ड  कंसिकल्स  ट्रावनकोर
 लिसिटेड  का  हाशथनिकोकरण  करने  को  सांग

 *झो  बो०  एस०  विजयराधबन  :  केरल  में  उद्योगमंडल  स्थित  एफ०

 ए०  सी०  टी०  यूनिट  बहुत  पुरानी  हो  चुकी  है  ।  इतलिए  इसका  विकास  तथा  आधुनिकीकरण  करने

 की  बहुत  आवश्यकता  है  ।

 देश  के  दक्षिण  भागों  में  रसायन  उवरकों  की  मांग  के  स्वरूप  का  अध्ययन  बताता  है  कि  यह
 अगामी  वर्षों  में  बढ़ने  वाली  नाइट्रोजन  के  साथ-साथ  फोसफेटिक  उवबंरकों  की  उत्पादन  की

 क्षमता  को  बढ़ाना  आवश्यक  हो  गया  कोचोन  स्थित  तेल  शोधक  कारखाना  पर्थाप्त  मात्रा  में

 नेप्था  सप्लाई  कर  सकता  है  जो  कि  नाइट्रोजन  उर्वरक  के  लिए  कच्चा  माल  है  ।

 1350  टन  अमोनिया  निर्माण  करने  का  कारखाना  और  इतनी  ही  मात्रा  में  यूरिया
 के  लिए  उद्योग  मंडल  में  कारख।ना  तथा  अम्बालामेड  में  डी०  ए०  पी०  परियोजना  को  स्थापित
 किया  जाना  चाहिए  ।  इन  कारखानों  से  उर्वरकों  की  बढ़ती  मांग  पूरी  की  जा  जबकि

 उरवेरकों  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  में  जोर  दिया  जा  रहा  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  उस  लक्ष्य
 को  प्राप्त  करने  के  लिए  ये  यूनिटें  मुख्य  भूमिका  निभायेगी  ।

 इस  बारे  में  तुरन्त  कारंवाई  करने  के  लिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  ।

 पाकिस्तान  को  ह्राथदिक  शक्ति  सम्पस्त  होने  को  ध्राह्ंका  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  भारत  की  रक्षा  संबंधी  तेयारियों  को  पुनरीक्षा  की  भ्रावश्यकता

 भरी  सोमनाथ  रथ  :  यह  बहुत  चिताजनक  बात  है  कि  पाकिस्तान  परमाणु
 शस्त्राथ  त्यागकर  भारत  के  साथ  द्विपक्षीय  समझौते  में  हस्ताक्षर  करने  का  इच्छुक  दूसरी  तरफ
 अभी  हाल  ही  में  पाकिस्तान  के  वैज्ञानिक  ऐसे  उपकरणों  को  चलाने  में  सफल  हुए  जिन्हें  क्रेट्रान

 *मलयालम  में  दिए  गए  भाषण  का  अंग्रेजी  अनुबाद  का  हिन्दी  रुपास्तर  ।
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 स्विथ  कहा  जाता  है  और  जिनकी  मदद  से  गेर-परमाणु  विस्फोट  होता  अमरिका  ने  पहले  से  ही
 पाकिस्तान  को  उसकी  परमाणु  गतिविधियों  पर  चिता  प्रकट  की  जापान  में  हिरोशिमा  पर  जो

 पहला  यूरेनियम  बम  फैका  गया  था  उसका  कभी  परीक्षण  नहीं  किया  गया  केवल  उपकरण

 उप-प्रणाली  का  सैद्धांतिक  से  परीक्षण  किया  गया  था  जिससे  कि  यह  विश्वास  हो  सके
 कि  पूरी  प्रणाली  प्रभावी  यह  याद  होगा  कि  गत  नवम्बर  में  अमरीकी  अधिकारियों

 ने  टेक्सास  से  एक  पाकिस्तानी  व्यापारी  को  देश  से  बाहर  भेजा  था  जिसके  पाकिस्तानी

 आणविक  ऊर्जा  आयोग  से  सम्बन्ध  थे  और  जिस  पर  यह  आरोप  था  कि  वह  गैर  कानूनी
 तरीकों  से  पाकिस्तान  को  50  फ्रेटान  स्विच  भेजने  का  प्रयास  कर  रहा  ये  स्विच  ऐसे  उपकरण

 हैं  जिनकी  मदद  से  एक  सैकेंड  के  दस  लाख  से  कम  भाग  के  समय  में  स्विच  को  या

 किया  जा  सकता  है  ।

 यदि  पाकिस्तान  परमाणु  हथियार  बनाने  की  क्षमता  प्राप्त  कर  लेता  है  तो  उस  मामले  में

 समूचे  महाद्वीप  में  स्थिति  बदल  इन  गतिविधियों  को  देखते  हुए  मैं  सरकार  से  आग्रह
 करता  हूं  कि  अपनी  रक्षा  तैयारी  की  समीक्षा  करे  और  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कदम

 डड़ीसा  में  क््योंकर  में  दुरवर्शन  केन्द्र  स्थापित  करते  को  मांग

 श्री  हरिहर  सोरन  :  क्योंझ्र  में  खनिज  संसधान  बड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध

 इस  जिले  की  कोपला  खानों  में  उड़ीता  के  सभी  भागों  पश्चिम  उत्तर

 पंजाब  तथा  दिल्ली  से  आए  हुए  हजारों  की  संडया  में  लोग  यहां  काम  कर  रहे  इस
 जिले  में  अनेक  विधि  और  शिक्षा  संबंधी  कालेज  स्थित  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  छठी  योजना  के  दौरान  देश  में  कई  दूरदर्शन  केन्द्रों  को  स्थापित  किया

 है  ।  लेकिन  उड़ीसा  में  कई  ऐसे  पिछड़े  जिले  हैं  जहां  अभी  तक  दूरदशंन  केन्द्र  स्थापित  नहीं  किए

 गए  हैं  ।  उड़ीसा  में  एक  ऐसा  ही  जिला

 इस  जिले  का  इतिहास  बहुत  पुराना  क्योंझ्वर  के  योगदान  के  बिना  उड़ीसा  का  इतिहास
 तथा  संस्कृति  अपूर्ण  होगी  ।  इसलिए  यह  उड़ीसा  का  एक  महत्वपूर्ण  जिला  यदि  इन  सभी

 पहलुओं  को  विचार  में  रखा  जाएं  तो  क्योंझर  में  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने
 को

 प्राथमिकता  दी

 जाएगी  ।  यदि  क्योंक्षर  जिले  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  किया  जाए  तो  इसके  निकटवर्ती  जिलों

 सुन्दरगढ़  और  ढेंकानाल  जिलों  के  लोगों  की  आवश्यकता  भी  पूरी  होगी  ।  इस  नए

 दर्शन  के  माध्यम  से  स्थानीय  जातियों  के  प्राचीन  नृत्य  तथा  संस्कृति  को  उचित  रूप

 से  दिखाया  जा  सकता

 इसको  देखते  हुए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  क्योंम्रर  में  अविलंब  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित

 किया
 ह
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 मारतोय  खाद्य  नियम  द्वारा  साइन  राइस  मिल्स  की  प्रस्तावित  नोलामों
 को  रोकने  की  झावश्यकता

 डा०  ए०  कलानिधि  :  ऐसा  मालूम  हुआ  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  समूचे
 देश  में  अपनी  माडन  राइस  मिलों  को  इस  तक  पर  नीलामी  द्वारा  बेचने  की  सोच  रहा  है  कि  वे
 भारी  घाटे  पर  चल  रहो  इससे  दस  हजार  व्यक्ति  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  रूप  से  बेरोजगार  हो
 जायेंगे  ।  हाल  दक्षिण  और  उत्तर  में  माडनं  राइस  मिलों  ने  महंगी  आयातित  फर्नेस  तेल  के  स्थान
 पर  फर्नेसਂ  का  उपयोग  प्रारम्भ  किया  और  प्रतिवर्ष  लगभ्नग  60  लाख  रुपए  की  बचत  की  ।

 इन  मिलों  में  घाटे  के  कई  कारण  जैसे  विद्युत  में  मशीनरी  य्ग  विद्युत  उपकरणों  में

 पुर्जे  उपलब्ध  न  धान  उपलब्ध  न  श्रमिक  तथा  जगह  आदि  न  मिलना  ।  इन  मिलों  के
 संचालन  के  लिए  उचित  योजना  नहीं  है  जिससे  भारी  हानि  होती  जब  सरकार  महत्वपूर्ण
 कफारखानों  आदि  को  अपने  अधीन  करने  पर  विचार  कर  रही  है  तो  यह  अजीब  लगता  है  कि  माडन॑

 राइस  मिलों  को  नीलामी  की  जाए  ।  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  सावेजनिक  वितरण  व्यवस्था  के

 लिए  धान  की  वसूली  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  निजी  व्यापारी  स्थिति  का  अनुचित  लाभ

 उठायेंगे  और  जनता  को  दैनिक  आहार  से  वंचित  भारतीय  खाद्य  निगम  न  केवल  माड्ड्न

 राइस  मिलों  को  बल्कि  द्रव्य  निष्कर्षण  सयंत्र  और  गोदाम  प्रचालन  को  भी  पट्टे  पर  देने  का  प्रस्ताव

 करती  इन  संयंत्रों  के  कार्यों  की  गहराई  से  अध्ययन  करने  से  पता  चलेगा  कि  अप्रभावी  प्रबन्ध
 तथा  अप्रभावी  आधारभूत  संरचना  की  सप्लाई  के  कारण  ही  उनका  अलाभकारी  काये  हुआ
 मेरे  विचार  में  तो और  अधिक  माडनं  राइस  मिलें  तथा  गोदाम  होने  चाहिए  जनता  तथा
 चारियों  के  हित  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  राइस  मिलों  को  भारतीय  खाद्य

 के  अधीन  रहने  दिया  जाए  और  इनकी  प्रस्तावित  नीलामी  भाव  को  रोका  जाए  ।

 कृष्णा  जिले  के  केसरा  गांव  में  सनियेर  नदी  पर  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 संख्या  9  पर  द्विपक्षीय  पुल  का  निर्माण  करने  की  आवश्यकता

 श्री  वो०  शोभनाद्रोशबर  राव  :  कृष्णा  जिले  में  कीसरा  गांव  के  पास  राष्ट्रीय
 राजपथ  संख्या  नौ  पर  मनियेरु  नदी  पर  बना  पुल  14  1985  को  एक  मेहराब  के  बह  जाने  से

 क्षतिग्रस्त  हो  गया  जिससे  यातायात  में  गम्भीर  रुकावट  उत्पन्त  हो  यातायात  को

 काचुला--मधी रा
 --

 नन्दी  गामा  के  मार्ग  पर  मोड़  दिया  जिससे  50  किलोमीटर  अतिरिक्त  दूरी  तय

 करनी  पड़ती  क्षतिग्रस्त  पुल  का  मलबा  हटा  दिया  गया  है  और  मेहराब  को  बेली  पुल  से

 अस्थायी  रूप  से  जोड़ा  गया  है  ।  यह  पुल  इतना  महत्वपूर्ण  है  कि  इस  पर  से  औसतन  चार  हजार

 मोटर  गाड़ियां  प्रतिदिन  आती  जाती  हैं  जिनमें  स ेलगभग  तीन  हजार  कम्रशियल  मोटर  गाड़ियां

 होती  हैं  ।  अब  केवल  बसों  और  कारों  को  अनुमति  दी  जाती  है  जबकि  ट्रक-ट्रेलर
 आदि  के  उपरोबत  लम्बे  मार्ग  से  जाना  पड़ता  है  जिससे  समय  तथा  धन  अधिक  ब्यय  होते  हैं  ।

 अतः  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहां  पर  पुराने  एक  लेन  वाले  पुल  के  स्थान

 दो  लेन  वाले  पुल  का  तुरन्त  निर्माण  कराए  जिस  पर  चार  करोड़  रुपए  व्यय  होने  का  अनुमान  है
 तथा  जिसका  राष्ट्रीय  है  ।
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 उत्तर  प्रदेश  में  सा  झौर  भ्रंकाल  की  स्थिति  तथा  केन्द्रीय

 सहायता  को  आवश्यकता

 भरी  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  देश  के  कई  भागों  में  भयंकर  सूखे  के  कारण

 अकाल  की  स्थिति  व्याप्त  हो  गई  है  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में  अकाल  पीड़ित  आदिवासियों  द्वारा

 लूटपाट  व  हिंसा  की  घटनाएं  भी  घटित  हुई  हैं  ।  इसी  प्रकार  की  स्थिति  उ०  प्र०  के  भी  कई  भागों

 में  पैदा  हो  सकती  उ०  प्र०  सरकार  द्वारा  सूखे  की  स्थिति  के  अध्ययनाथ  गटर  अध्ययन-दल  व

 केन्द्रीय  सरकार  के  सम्मुख  सूखे  व  अकाल  की  स्थिति  का  मुकाबला  करते  के  लिए  कुछ  व्यापक

 प्रस्ताव  रखे  गए  इनमें  से  कुछ  प्रस्ताव  तत्कालिक  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  तथा  कुछ
 दीर्घकालीन  उपाय  हैं  ।  इस  हेतु  राज्य  सरकार  द्वारा  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  आथिक  मदद  मांगी  गई

 बहुधा  देखने  में  आया  है  कि  केन्द्रीय  मदद  समय  पर  प्राप्त  न  होने  के कारण  लोगों  को  सामयिक

 राहत  नहीं  मिल  पाती  है  ।

 मेरा  केन्द्रीय  कृषि  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  3०  प्र०  द्वारा  सूखे  व  अकाल  की

 स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  मांगी  गई  आधथिक  मदद  शीघ्र  प्रदान  की

 12.18  म०  प०

 झनुदानों  को  मांगें  1985-86

 ] अं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  1985-86  के  लिए  पंजाब  राज्य  से  संबंधित  अनुदानों  की

 मांगों  पर  और  आगे  चर्चा  तथा  मतदान  किया  जाएगा  ।

 ]
 श्री  हरोश  रावत  :  उपाध्यक्ष  यह  हम  सब  लोगों  के  लिए  बड़ी  खुशी  की

 बात  है  कि  भविष्य  में  इस  सदन  को  पंजाब  के  बजट  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  का  मौका  नहीं
 मिलेगा  और  इसके  लिए  हम  सब  लोग  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को  तथा  अकाली  नेतृत्व  को
 धन्यवाद  देना  चाहेंगे  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  से  पंजाब  एक  ऐसे  घिताजनक  दौर  से  गुजर  रहा  था

 जिसका  कुछ  प्रभाव  न  केवल  पंजाब  की  आथिक  स्थिति  पर  पड़  रहां  था  बल्कि  उस  प्रभाव  से  सारा

 देश  भी  पीड़ित  देश  की  आधिक  स्थिति  ही  नहीं  बल्कि  अखण्डता  और  एकता  भी  खतरे  के  दौर

 से  गुजर  रही  आज  बह  दु:खद  दौर  समाप्त  हो  गया  हम  सब  आज  एक  राहत  की  सांस  ले

 रहे  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  एक  योग्य  राजनेता  की  तरह  अपने  निजी  अहूं  राजनैतिक

 विद्वेष  को  और  जितनी  भी  कटिनाइयां  रास्ते  में  आ  संकती  थीं  उन  सबको  पार  करते  हुए  इस  बात

 ञ
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 हरीश

 को  साबित  कर  दिया  कि  आने  वाला  इतिहास  राजीव  जी  को  इस  देश  के  महान  प्रधान  मंत्रियों  में  से

 गिनेगा  ।  उनके  प्रयत्नों  से  जिस  चीज  की  हम  कल्पना  भी  नहीं  कर  रहे  थे  कि  इतनी  जल्दी  यह
 उपलब्धि  हमको  प्राप्त  हो  वह  उपलब्धि  हमको  प्राप्त  यह  भी  खुशी  की  बात  है  कि

 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  के  प्रयत्तों  का और  अकाली  दल  द्वारा  दिखाए  गए  रुख  का  विपक्ष  के

 मित्रों  ने  भी  बराबर  समर्थन  किया  ।  सारा  देश  उसका  समर्थन  कर  रहा  हम  सबको  उम्मीद  है
 कि  जो  समझौता  कल  हुआ  है  और  जिसकी  घोषणा  इस  सदन  में  हुई  है  उसका  बहुत  अच्छा  प्रभाव
 पंजाब  में  भी  पड़ेगा  ।  वे  जिन  पर  आज  भी  लोगों  को  शक  है  कि  किस  तरीके  से  वे  अपनी

 प्रतिक्रिया  जाहिर  हम  भगवान  से  और  वाहे  गुरू  से  प्राथंना  करते  उतकों  सदबृद्धि  दे

 जिससे  वे  लोग  आगे  आकर  इस  समझौते  का  स्वागत  करें  विशेषतौर  पर  दूसरे  अकाली  दल  के

 अध्यक्ष  श्री  जोगिन्दर  सिंह  से  भी  उम्मीद  है  कि  वे  भी  श्री  लोंगोवाल  के  साथ  खड़े  होकर  उसका
 स्वागत  करेंगे  ।  अकाली  दल  और  पंजाब  के  कुछ  जो  अपने  को  अलग-थलग  समझने  लग  गए

 अब  फिर  से  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  में  शामिल  हो  जाएंगे  ।  पहले  की  तरह  फिर  से  पंजाब  देश  के

 आध्िक  विकाम्त  देश  को  आगे  बढ़ाने  के  कामों  मजबूती  के  साथ  आगे  बढ़ेगा  ।  वहां  के  सिक्ख

 और  हिन्दू  आपस  में  मिल  कर  रहेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  पंजाब  की  बहतरी  के  लिए  हुसनीवाला  में  अनेकों
 घोषणायें  की  थीं  और  उन  घोषणाओं  का  परिणाम  वहां  के  आथिक  विकास  पर  बहुत  अच्छा

 उन्होंने  कोच  फैक्टरी  की  स्थापना  पंजाब  में  किए  जाने  की  घोषणा  जो  कि  पहले  उत्तर  प्रदेश  के

 एक  काफी  पिछड़े  भाग  गोरखपुर  में  लगने  वाली  थी  ।  उत्तर  प्रदेश  का  रहने  वाला  व्यक्ति  होने  के

 नाते  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  गरीबी  को  विशेष  तौर  पर  समझने  वाला  व्यकित  होने  के

 उन्होंने  जो  घोषणा  वैसे  मु  दुख  जरूर  है  मगर  जहां  राष्ट्र  का  सवाल  भाता  जहां  सारे
 देश  का  सवाल  आता  है  और  पंजाब  के  लोगों  की  भावनाओं  की  कद्र  करने  का  सवाल  आता

 वहां  हम  प्रधानमंत्री  जी  की  घोषणा  का  स्वागत  करते  हम  ही  सारे  उत्तर  प्रदेश  के  लोग

 स्वागत  करते  हैं  ।

 इसके  अलावा  इन  बजट  प्रस्तावों  में  वैसे  तो  सामान्य  सी  बातें  कही  गई  हैं  जो  मात्र
 ओऔपचारिकतायें  ही  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से  कहूंगा  कि  पंजाब  के  किसानों  पंजाब  के

 उद्यमियों  कुछ  ओर  ज्यादा  राहत  पहुंचाने  की  आवश्यकता  तो  केन्द्र  की  सरकार  को  उस
 जरूरत  को  पूरा  करना  इसके  बाद  जब  पंजाब  में  पौपुलर  गयवनंमेंट  लोक़प्रिय

 कार  की  स्थापना  होगी  तो  उसको  जिस  प्रकार  की  भी  सहायता  की  जरूरत  तब  भी

 केन्द्र  सरकार  को  उसकी  मदद  करनी  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  पंजाब  का  किसान  कमंठ

 मेहनती  वहां  का  व्यक्ति  कर्मठ  मेहनती  उनकी  मदद  के  लिए  वित्त  मंत्री  जी आपकी

 सरकार  जो  भी  कदम  जो  भी  यत्न  सारा  देश  उसका  स्थागत

 उपाध्यक्ष  जहां  हम  पंजोब  की  राजनेतिक  स्थिति  और  सामाजिक  स्थिति  का  विश्लेषण
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 कर  रहे  वहां  पर  हम  यह  भी  चाहेंगे  कि  हमारा  जो  समझौता  हुआ  उसका  हरियाणा  पर  या
 उसके  निकटवर्ती  दूसरे  किसी  प्रान्त  जो  इस  समझौते  से  सीधे  सम्बद्ध  उस  प्रान्त  की  जनता
 पर  अनुकूल  प्रभाव  इसकी  मैं  कामना  करता  हूं  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  इन  बजट  प्रस्तावों  के  माध्यम  से  पंजाब  में  जो  उपलब्धि  प्राप्त
 करने  की  कोशिश  कर  रहे  हम  समझते  हैं  कि  वे  उपलब्धियां  तो  प्राप्त  साथ-साथ  देश  के
 आश्थिक  विकास  के  साथ  पंजाब  पहले  की  तरह  मजबूती  से  इन  शब्दों  के साथ  इन  बजट
 प्रस्तावों  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  उपाध्यक्ष  मुझे  बड़ी  खुशी  हुई  कि

 आखिरकार  पंजाब  के  मसले  का  हल  निकला  |  मैं  अपनी  पार्टी  की  ओर से  प्रधानमन्त्री  को  खास
 तोर  पर  मुबारकबाद  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  उनकी  जी-तोड़  कोशिशों  की  वजह  उनके

 दिली  दिखाने  की  वजह  से  इस  मसले  का  जल्दी  ही  हल  निकल  आया  और  कल  समझौता  हो
 इसके  साथ  ही  मुझे  अकाली  दल  के  नेता  श्री  लोंगोवाल  को  भी  मुबारकबाद  देनी  है  क्योंकि  उन्होंने
 काफी  अकक््लमंदी  से  काम  लेते  हुए  अन्ततः  कल  समझौते  पर  हस्ताक्षर  कर  इससे  पहले  उनको

 कई  बार  बुलाया  गया  था  और  वे  हर  बार  समझौते  को  मुसलसल  इन्कार  कर  देते  आखिरकार

 वहां  पर  ऐसे  हालात  पैदा  हो  गए  और  उनको  समझौता  करना  पड़ा  ।

 मगर  हमें  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  जो  समझौता  हुआ  है  उस  पर  अमल  उसको

 निभाया  हो  सकता  है  कि  इससे  खून-खराबा  बंद  हो  मगर  यह  भी  हो  सकता  है  कि

 कुछ  शर-पसन्द  लोग  गडबड़  करते  रहें  और  इस  बात  की  कोशिश  करते  रहें  कि  इस  एग्रीमेंट  पर

 किसी  तरह  से  अमल  न  होने  यह  भी  आशंका  है  कि  शिरोमणि  अकाली  दल  फिर  से  डर  कर

 समझौते  से  पीछे  न  हट  इसलिए  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  सिर्फ  समझौता  कर  लेने
 से  ही  इस  समस्या  का  अन्त  न  समझ  लिया  जाए  बल्कि  जब  तक  मोडरेट  अकाली  दल  की

 शिप्र  को  मजबूत  नहीं  किया  तब  तक  मैं  समझता  हूं  कि  इस  समझौते  पर  अमल  होने  में

 दिक्कत  पेश  आ  सकती  है  और  काफी  झगड़ा  बढ़  सकता  इसलिए  मेरा  झुयाल  है  कि  जब
 पंजाब  की  असँम्बली  जन  में  बर्खास्त  होने  वाली  है  और  फौरी  इलंक्शन्स  करना  सम्भव  भी  प्रतीत

 नहीं  होता  5-6  महीने  और  ठहर  कर  वहां  इलेक्शन्स  करवाये  मगर  इस  बोच  में  ऐसा
 वातावरण  बनाया  जाएगा  जिससे  इलैक्शन  शांतिपूर्ण  हो  सकें  ।

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  हुकूमत  में  अकाली  दल  के  लोग  शामिल  होने  हो  तो
 गबनंमेंट  को  सत्ता  उनके  हाथ  में  देनी  चाहिए  और  एक  ऐसी  इंटरिम  पापुलर  गवर्नेमेंट
 बनानी  चाहिए  ओर  ऐसी  गवनंमेंट  ही  निभाए  रह  सकती  है  और  एग्रीमेंट  पर  अमल  कर  सकती  है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  हम  लोग  इस  बकत  तंग  नजरिए  से  नहीं  देखेंगे  और  देश  के  हित  में  ऐसा  कुछ
 काम  करेंगे  जिससे  अकाली  दल  मजबूत  हो  जाएगा  और  वहू  इस  समझौते  के  ऊपर  लोगों  को

 तैयार  कर  उनकी  रजामंदी  ले  सकेगा  ।

 163



 अनुदानों  की  मांगें  1985-86  25  1985
 se,

 सो०  माधव  रेडडो  ]

 मैं  टैररिस्ट्स  भाइयों  से  भी  अपील  करूंगा  कि  वे  अब  टैररिज्म  का  रवैया  छोड़  दें  क्योंकि
 काफी  खून-खराबा  हो  चुका  है  पंजाब  इसलिए  अब  टाइम  आ  गया  है  कि  इसे  बन्द  होना
 चाहिए  और  मुझे  भी  विश्वास  है  सब  चीजों  को  भूल  जायेंगे  और  एक  नयी  आवाज  के  साथ  सब
 इकट्ठे  होकर  के  काम  करेंगे  |  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  के  चेयरमैन  और  बादल  साहब
 भी  अपने  साथ  मगर  दूसरे  भी  अकाली  दल  के  साथ  रहते  हुए  अकाली  दल  को  मजबूत  करके
 शान्ति  स्थापित  करनी  चाहिए  ।

 मैं  फिर  से  प्रधान  मंत्री  महोदय  को  मुबारक  देते  हुए  यह  इल्तजा  करूंगा  कि  वे  इसके  बारे
 में  काफी  सोचें  कि  क्या  इन्टरिम  गवर्नमेंट  इस  वक्त  पर  बनाई  जा  सकती  क्योंकि  इलैक्शन  तो
 फोरी  तौर  पर  होना  जरूरी  मगर  इलेक्शन  हो  नहीं  सकता  उसके  लिए  प्रेसीडेन्ट  रूल
 एक्सटेंड  करना  पड़ था  ।  बज़ाय  प्रेसीडेण्ट  रूल  एक्सटेंड  करने  के  हम  संविधान  में  कुछ  ऐसी  तब्दीली
 करें  और  पापुलर  गवर्नमेंट  को  रिस्टोर  करें  ।

 |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चोधरी  रामप्रकाश  नहीं  हैं  ।  श्री  दास  मुन्शी  जी  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  आज  का  दिन  कांग्रेस  सदस्यों  के  लिए  ही

 नहीं  बल्कि  पूरे  सदन  तथा  राष्ट्र  के  लिए  एक  महान  दिन  है|  मेरा  मतलब  पंजाब  के  विषय  में

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  द्वारा  कल  की  गई  घोषणा  से  ही  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  शताब्दी  बषं  में

 हि  हमारे  दल  और  सरकार  ने  एक  बार  फिर  इस  महान  देश  के  लोगों  को  दिखाया  है  कि  हम  काम

 जानते  हम  राष्ट्र  की  अखण्डता  के  लिए  हैं  और  इसको  प्राप्त  करने  के  लिए  हम  किसी  भी

 प्रकार  बलिदान  दे  सकते

 जैसा  कि  आप  ज।नते  कि  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  इन्दिरा  गांधी  और  स्वर्गीय

 राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  अपने  जीवन  की  आहुति  दी  ।  देश  की  अख॑ंडता  के  लिए  उनका  बलिदान

 बेकार  नहीं  और  जनता  ने  इसका  जवाब  दिया  है  ।

 इस  सवसर  पर  अनुदानों  की  मांगों  पर  बात  करते  समय  मैं  पिछले  मामलों  का  उल्लेख  नहीं

 करना  चाहता  हूं  क्योंकि  एक  नया  इतिहास  शुरू  हो  रहा  है  और  हम  महसूस  करते  हैं  कि  सभा  में

 सभी  दलों  का  दायित्व  है  कि  वे  देखें  कि किसी  समस्या  ओर  अड़चन  के  बिना  इस  पर  कार्यवाही

 करने  के  लिए  घोषणा  का  समर्थन  करें  ।  आज  मैं  मुख्य  रूप  से  पंजाब  के  उन  युवा  लोगों  से  अपील

 करता  हूं  जो  बिना  कारण  हिंसा  की  कारंबाई  में  लगे  हैं  हुए  और  आतंकवाद  को  उत्साहित  करते  हैं  ।

 हमारे  राष्ट्रीय  संघर्ष  के  आजादी  के  संधर्ष  में  आतंकवाद  भी  एक  के  बाद  एक  हिसा

 का  मार्ग  छोड़कर  महात्मा  गांधी  की  पुकार  पर  उनके  साथ  शामिल  हुए  थे  ।  मैं  एक  महान  नेता  के

 शब्द  उद्धृत  करता  हूं  जो  बाद  में  एक  संत  और  दाशंनिक  बन  गये  थे  ओर  जो  भारत  की  बास्तविक
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 आत्मा  वह  थे  अरबिन्द  ।  कलकत्ता  की  गलियों  में  बन्देमातरम्  समाचार  पत्र  का  संपादन
 अरबिन्द  ने  अपने  युवा  जीवन  में  किया  था  ।  उन्होंने  कलकत्ता  बल्कि  पूरे  बंगाल  के  युवाओं  को  उस

 आवाज  में  सिखाने  की  कोशिश  की  जो  किसी  चीन  नेता  ने  कही  थी  कि  बगावत  का  औचित्य  है
 और  सशस्त्र  बगावत  ही  इसका  केवल  हल  बाद  उन्होंने  महसूस  किया  कि  यह  इसका  समाधान

 नहीं  है  और  शान्ति  के  रास्ते  को  पाने  का  प्रयास  इसने  सभी  लोगों  के  प्रेरित  किया  और  वे

 राष्ट्र  की  पवित्र  आत्मा  की  खोज  में  गए  तथा  बाद  में  वह  महान  दाशंनिक  तथा  संत  बन  गये
 जिनकी  हम  सभी  आज  पूजा  करते  इसी  तरह  का  मामला  भारत  की  सभ्यता  के  इतिहास  में

 महान  अशोक  का  था  जिनका  चिन्ह  आज  राष्ट्र  का  चिन्ह  धर्म  अशोक  कलिंग  युद्ध  में  वह  चण्ड

 अशोक  के  रूप  में  जाने  जाते  पर  रत  पात  के  बाद  उन्होंने  महसू्र  किया  कि  शांति  यहां  नहीं  है
 ओर  जिसका  मतलब  हम  वास्तविक  रूप  में  समझते  वह  यहां  नहीं  है  ।  उसमें  भी

 बतंन  आया  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  यह  भारत  की  वास्तविक  आत्मा  है  और  यह  वह  आत्मा

 है  जो  हमें  विरासत  में  मिली  है  ।

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  महान  बलिदान  के  बाद  हमारे  नए  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव

 गांधी  ने  सारी  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  ली  है  और  हमारे  देश  के  महान  लोगों  ने  उन  पर  अपना
 विश्वास  प्रकट  किया  छः  महीनों  के  भीतर  इतनी  अच्छी  सही  और  प्रभावी  रूप  में  उन्होंने
 सभी  राजनैतिक  दलों  तथा  सदन  के  सभी  दलों  के  साथ  सहयोग  के  विषय  पर  विचार  किया  है  ।

 बह  हमें  एक  बार  फिर  याद  दिलाता  है  कि  भारत  एक  बार  फिर  सही  रास्ते  पर  इसलिए  मैं
 आज  पंजाब  के  उन  युवा  लोगों  से  अपील  करता  हूं  जो  जोश  में  या  अन्य  भावनाओं  या  विश्वारा  के

 अन्तगंत  हिसा  में  कई  दिनों  से  लगे  हुए  कि  वे  कांग्रेस  पार्टी  की  न  सही  विविधता  में  एकता  के  लिए
 भारतीय  दर्शन  की  भावना  की  पुकार  को  सुनें  ताकि  पंजाब  के  साथ-साथ  देश  को  प्रदर्शित  करने  का

 कार्य  आसान  हो  सके  ।  मैं  युवाओं  के  साथ-साथ  सरकार  से  विशेष  तौर  से  जो  पंजाब  में  गृह  विभाग

 में  कार्थ  कर  रहे  हैं  अपील  करता  हूं  कि  दस्तावेज  जिस  पर  कल  हस्ताक्षर  हुए  वास्तविक

 न्वयन  बहुत  कुछ  अब  ब्रशासन  पर  निर्भर  करता  है  ।  पंजाब  में  गृहू  विभाग  के  अधिका  पुलिस  कामिक

 कम  से  कम  अपने  रवैया  से  विचारों  के  आदान  प्रदान  से  सौहार्दपुर्ण  वातावरण  बनायें  और  हिंसा
 में  लगे  हुए  लोगों  को  यह  महसूस  करायें  कि  हम  उन्हें  अपना  स्थायी  शत्रु  नहीं  मानते  हैं  जेल  के  अन्दर

 और  बाहर  उनसे  बातचीत  के  जरिये  वे  अच्छा  वातावरण  बना  सकते  हैं  जिम्नके  द्वारा  वे  महसूस  कर

 सकते  हैं  कि  हम  उन्हें  अपने  स्थायी  शत्रू  के  रूप  में  नहों  मान  रहे  हैं  ।

 कि  आप  जानते  हैं  कि  बंगाल  में  हिसा  के  दिनों  में  जब  तथाकरथिक  राष्ट्रवादी  आंदोलन

 चल  रहा  था  तब  बहुत  से  युवाओं  ने  अपनी  पढ़ाई  छोट्ट  दी  थी  और  लड़ाई  में  शामिल  हो  गये  थे

 और  उन्होंने  निर्दोष  लोगों  की  जानें  लीं  उनमें  से  कई  लोग  बंधाल  में  ग्रामीण  पुन:निर्माण  के

 रचनात्मक  कार्य  में  शांतिपूवंक  लगे  हुए  उन्होंने  रास्ता  बदल  दिया  है  और  यह  महसूस  किया

 तथा  राजनैतिक  दलों  से  समर्थन  प्राप्त  किया  ।  जब  वे  पूरी  तरह  से  अलग-थलग  होते  हैं  तो  वे  यह्
 भी  आशा  करते  हैं  कि  प्रशासन  उचित  रूप  से  व्यवहार  करेगा  तथा  उन्हें  सही  रास्ते  पर  लाने  का

 प्रयास  करेगा  ।  यह  प्रधान  मन्त्री  का  कार्य  नहीं  यह  पंजाब  में  वित्त  मन्त्रालय  तथा

 गृह  शिक्षा  विभाग  में  काये  कर  रहे  निचले  अधिकारियों  का  कार्य  है  कि  वह  ऐसा
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 प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  ]

 बरण  बनाएं  ।  इसके  लिए  वे  उनके  ताथ  जेल  के  भीतर  भी  बात  न्यायालय  में  उनके  साथ  बात

 करें  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  हमें  आज  से  ऐसी  कोई  भी  बात  नहीं  करनी  चाहिए  जिसके  द्वारा  वे

 महसूस  करें  कि  वे  हमारे  स्थायी  शत्रु  यह  पंजाब  में  सही  स्थिति  लाने  में  हमारी  सहायता  नहीं
 करेगा  ।

 हिसा  के  दोरान  पिछले  कुछ  वर्षों  में  पंजाब  को  खेल-कूद  गतिविधियों  में  पूरी  तरह
 से  रुकावट  आई  अनुदान  में  मैंने  देखा  है  कि  पंजाब  प्ें  उनके  पास  कोई  अलग  खेल-कूद
 मन्त्रालय  नहीं  मैं  इसका  कारण  नहीं  जानता  हूं  क्योंकि  शिक्षा  श्रेगी  के  अन्तगगंत  अनुदान  का

 उल्लेख  किया  गया  खेल-कूद  के  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया  गया  है  ।

 पंजाब  में  खेल-कूद  के  लिए  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  संस्थान  केवल  खेल-कूद  के  लिए

 प्रशिक्षण  संस्थान  है  जो  पटियाला  में  स्थित  है  तथा  जिसके  लिए  भारत  सरकार  धन  की  व्यवस्था

 करता  है  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  पंजाब  में  सभी  खेल-कूद  गतिविधियां  ठप्प  हो  गई  चाहे

 यह  हॉकी  या  फुटबाल  या  तैराकी  और  पंजाब  को  जिस  प्रतियोगिता  का  आयोजन  करने  के

 लिए  कहा  गया  था  वह  उसका  वहां  विद्यमान  वातावरण  के  कारण  आयोजन  नहीं  कर  सकी  ।

 खेल-कूद  के  लिए  अधिकतर  खेल  संबंधी  सामान  पंजाब  के  पटियाला  तथा

 जालंधर  जंसे  स्थानों  पर  तंयार  होता  था  जो  कि  एक  महत्वपूर्ण  मद  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  जो

 कि  इस  समय  पंजाब  के  बजट  को  सम्भाल  रहे  हैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  देखें  कि  पंजाब  में  लघु
 उद्योगों  की  उचित  रूप  से  सहायता  की  इसके  लिए  संयुक्त  रूप  से  उद्योग  स्थापित  किये  जा

 सकते  हैं  ताकि  हम  देश  में  खेल-कद  संबंधी  सामान  के  लिए  नवीनतम  तकनीकी  प्राप्त  कर
 अन्यथा  एशियाई  खेल-कूद  के  दौरान  हमने  देखा  कि  खेल-कूद  सामान  तथा  उपस्कर  का  अधिक

 सामान  पश्चिमी  जमंनी  और  इंग्लैंड  स ेआयात  किया  गया  था  ।  खेल-कूद  सामान  भी  हमारी  राष्ट्रीय
 ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  यह  अनिवायं  है  कि  पंजाब  खेल-कूद  के
 सामान  और  उपकरणों  में  औद्योगिकी  प्राप्त  करे  ।

 हमें  विश्व  में  उपलब्ध  विदेशी  सहयोग  से  लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।  हमारा
 केवल  एक  लक्ष्य  खेल  कूद  का  सामान  बनाना  और  बुनियादी  ढांचा  तैयार  करना  चाहिए  ताकि

 -  पंजाब  में  जो  कुछ  पहले  से  उपलब्ध  है  उसका  पर्याप्त  उपयोग  किया  जा  सके  अन्यथा  उससे  हमें
 केवल  धन  की  ही  हानि  होगी  ।

 मैं  दो  महत्वपूर्ण  मामलों  उल्लेख  करता  हूं  ।  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  पंजाब  में

 ऐसे  जवानों  की  संख्या  बहुत  है  जो  सेना  में  अपना  का्यंकाल  पूरा  करके  पंजाब  में  अपने  गांवों  में

 आए  हुए  सामान्यतः  यह  समझा  जाता  है  कि  पंजाब  में  सबके  पास  कृषि  भूमि  परन्तु  यह
 बात  सच  नहीं  है  ।  जालन्धर  ओर  पटियाला  जैसे  शहरों  में  खेल  का  सामान  बनाने  वाले

 लघु  उद्योग  शुरू  करने  के  लिए  इन  जबानों  की  सहायता  की  जानी  चाहिए  ।  में  जानता  हूं  कि  खेल
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 मन्त्रालय  का  प्रत्येक  राज्य  में  एक  कार्य-दल  वह  ऐसे  भूमिहीन  जवानों  की  सहायता  कर  सकते

 उन्हें  कुछ  भूमि  दी जा  सकती  है  और  लघु  उद्योगों  का  समन्वय  या  स्वरोजगार  कार्यक्रम  जैसे

 कुछ  ठोस  कार्यक्रम  चलाए  जा  सकते  मैं  जानता  हूं  कि  प्रधान  मन््त्री  द्वारा  जिन  विशिष्ट  प्रस्तावों
 की  कल  घोषणा  की  गई  उनसे  इसको  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  यदि  हम  वहां  जाकर  पता  लगाएं  तो

 हमें  भूमि  मिल  परन्तु  लोगों  की  क्षमता  की  भी  अपज़ी  एक  सीमा  होती  वे  कहां
 जाएं  ?  यदि  हम  अब  कुछ  नहीं  करते  हैं  तो  विधघटनकारी  ताकतें  फिर  उठ  खड़ी  होंगी  और  समस्या
 फिर  उत्पन्न  हो  जाएगी  ।

 तीसरे  मैं  केवल  एक  और  पहलू  का  जिक्र  करके  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।  वह  गुरुद्वारों
 और  अन्य  बातों  के  बारे  में  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है--मुझ्न  पर॑  संकीर्ण  होने  का  आरोप  मत

 मैं  देश  का  हित  चाहता  हूं  ।  परन्तु  तथ्य  वही  है  कि  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  दौरान
 भारत  के  सभी  भागों  में  महान  कुर्बानियां  दी  गई  मैं  इस  पर  सन्देह  नहीं  करता  हूँ  ।  परन्तु  देश

 छोड़कर  और  घटना  को  नया  मोड़  देने  का  काम  अधिकांशतः  पंजाब  और  बंगाल  द्वारा  किया  गया
 था  ।  पाकिस्तान  में  यह  अन्य  लोगों  द्वारा  परन्तु  यहां  भारत  में  यह  सिखों  और  हिन्दुओं
 द्वारा  जिसमें  अधिकांश  बंगाली  किया  गया  था  ।  स्वतन्त्रता  के  बाद  भी  वही  सब  हो  रहा

 परन्तु  अब  उनके  लिए  कुछ  करना  होगा  मेरे  विचार  में  देश  में  जहां  कहीं  गुरुद्वारे  हैं  उनमें  समाज

 कल्याण  कार्यक्रम  और  अन्य  गतिविधियां  आरम्भ  की  जानी  चाहिए  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  कल
 मणि  अकाली  दल  और  अन्य  संबंधित  लोगों  के  परामश  से  अखिल  भारतीय  गुरुह्वारा  अधिनियम
 बनाने  की  घोषणा  की  थी  ।  समझौते  के  अन्तर्गत  इसे  तैयार  किया  जा  सकता  इसी  प्रकार  पंजाब

 में  अनुसूचित  जाति  समुदायों  तथा  अन्य  पिछड़े  समुदायों  के  लिए  कुछ  करने  का  आग्रह  किया  जा
 सकता  है  ताकि  सम्बन्धित  लोगों  के  परामर्श  से  गुरुद्वारों  मे ंकल्याणकारी  कार्यक्रम  आरम्भ  किये

 इससे  पंजाब  में  हिन्दुओं  और  सिद्धों  में  परस्पर  मधुर  सम्बन्ध  बनेंगे  ।  यद्यपि  मैं  जानता  हूं  कि

 दुर्भाग्यवश  पिछले  कुछ  वर्षों  में  गुरुद्वारों  की  स्थिति  कुछ  अलग  रही  कलकत्ता  के  गुरुद्वारों  में

 बाढ़  और  सूखे  के  दौरान  जो  काम  किए  जाते  हैं  उनकी  कल्पना  भी  नहीं  की  जा  सकती  ।  वे

 हरिजनों  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  जाते  मैं  उस  समय  महसूस  करता  हूं  कि  गुरू  नानक  साक्षात

 उपस्थित  हैं  ।  मैं  यह  भी  अनुभव  करता  हूं  कि  जब  नया  गुरुद्वारा  अधिनियम  आएगा  तो  उसमें

 कुछ  ऐसे  समाज  के  कार्यक्रम  शामिल  किए  जाने  चाहिए  जिनमें  केवल  सिख  ही  नहीं  गैर-सिख  भी

 भाग  ले  सकें  ।  इससे  न  केवल  पंजाब  में  बल्कि  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  सोहादंपूर्ण  वातावरण

 बनेगा  ।

 निष्कर्ष  के  रूप  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  एक  बार  फिर  पंजाब  के  युवकों  को  मैं  प्रेरित  करने

 का  अनुरोध  करता  हूं  ।  हो  सकता  है  उनके  पास  कृषि  योग्य  भूमि  हो  ।  परन्तु  खेलों
 को

 न  तो  भारत

 सरकार  ने  और  ना  ही  पंजाब  सरकार  ने  अपेक्षित  प्रोत्साहन  दिया  मैंने  आंकड़ों  की  तुलना  की

 है  ।  पंजाब  में  इस  समय  भी  कोई  स्टेडियम  नहीं  है  जबकि  हाकी  के  सर्वश्रेष्ठ  खिलाड़ी  पंजाब  से  ही
 भाते  राष्ट्रीय  खेल-कूद  संस्थान  पटियाला  को  छोड़कर  पंजाब  में  कोई  ट्रेक  और  फील्ड  नहीं

 है  ।  परन्तु  पंजाब  सरकार  ने  कई  बार  उस  पर  ख्  करने  का  वायदा  किया  है  ।  पंजाब  सरकार  की

 पहल  पर  वहां  खेल-कूद  के  स्कूल  व  नसंरियां  स्थापित  की  जानी  इनमें  देश  के  विभिन्न
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 प्रिय  रंजन  दास  भन्शी ]

 भागों  से  छात्रों  को  एकत्र  करके  स्कूल  जाने  वाले  इन  किशोरों  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  तैयार  करना
 मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  फुटबाल  के  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  एफ०  आई०  एफ०

 ए०  ने  भारत  का  दौरा  करने  की  सिफारिश  की  भारत  में  केवल  तीन  स्थानों  पर  प्रशिक्षण  हेतु

 फुटबाल  खेलने  लायक  जलवायु  एक  दूसरा  केरल  और  तीसरा  बंगाल  पंजाब  को

 खेल-कूद  के  सामान  का  लाभ  प्राप्त  है  ।  अतः  मैं  आपसे  एक  बार  फिर  अनुरोध  करता  हूं  कि  विशेष
 रूप  से  खेल  के  सामान  के  लिए  मूलभूत  ढांचा  तैयार  करने  के  लिए  पंजात्र  में  अधिक  घनराशि  व्यय

 की  जानी

 ]

 भरी  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  उपाध्यक्ष  पंजाब  का  जो  बजट  हमारे  सामने

 पेश  है  मैं  उसका  समंथन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  जहां  तक  पंजाब  का  सवाल  है  पंजाब  सारे

 देश  में  सबसे  अच्छा  सूबा  है  और  जितनी  वहां  प्रोडक्शन  होती  है  अन्न  की  वह  सारे  देश  को  देता

 है  |  जहां  तक  पंजाब  की  स्थिति  का  सवाल  था  वह  तो  अब  हल  हो  चुका  हमारे  प्रधान  मन्त्री

 जी  ने  अकालियों  के  साय  समझौता  करके  केवल  उस  प्रदेश  में  ही  नहीं  बल्कि  सारे  राष्ट्र  में  शान्ति

 का  एक  माहौल  पंदा  कर  दिया  है  ।

 लेकिन  आज  पंजाब  के  अन्दर  पंजाब  की  फसलें  बर्बाद  हो  ज्यादा  बारिश  होने
 की  वजह  से  वहां  बाढ़  आ  रही  होशियारपुर  और  जालंधर  जिले  का  कटाव  हो  रहा  यह
 जो  मैदानी  इलाकों  में  बढ़  आती  है  और  उससे  भूमि  का  कटाव  होता  है  उसका  सबसे  बड़ा  कारण

 ह  है  कि  जो  पहाड़ी  क्षेत्र  से  नदियां  निकलती  हैं  उनके  द्वारा  सबसे  ज्यादा  ईरोजन  पंजाब  में  होता
 है  ।  मैं  हर  बार  सदन  में  कहता  हूं  कि  इसका  सबसे  बड़ा  कारण  पहाड़ी  इलाकों  में  प्लान्टेशन  का  न

 होना  है  ।  यह  राष्ट्र  का  काम है  भर  राष्ट्रीय  स्तर  पर  इसे  लिया  जाना  यह  नहीं  होना
 चाहिए  कि  प्ल्ान्टेशन  न  हो  जिसकी  वजह  से  हर  साल  बाढ़  आए  और  उससे  निरन्तर  भूमि  का

 कटाव  होता  रहे  ।  पंजाव  के  अन्दर  होशियारपुर  जिले  में  जो  कंडी  का  इलाका  है  जहां  पर  छोटे-छोटे

 जमींदार  हैं  और  उनकी  छोटी-छोटी  होल्डिग्स  हैं  वहां  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  प्लान्टेशन  करने  की
 आवश्यकता  है  ।

 जहां  तक  उम्रवाद  का  ताल्लुक  है  मैं  और  जगहों  के  बारे  में  नहीं  कह  सकता  लेकिन  गुरुद्वारों  में

 जो  कुछ  हमने  देखा  है  कि  जो  आदमी  अब  गुरुद्वारों  में  जाता  है  वह  आराम  से  जा  सकता  पहले
 जब  वह  जाते  थे  तो  एक  डर-सा  उनके  अन्दर  पैदा  हो  जाता  था  कि  कहीं  हमें  जान  से  खत्म  न

 कर

 हमारी  पंजाब  की  जो  पुलिस  है  उप्तको  भी  जरा  इधर  ध्यान  देना  पड़ेगा  ।  इसके  साथ-साथ

 पंजाब  का  एडमिनिस्ट्रेशन  जो  लोग  चलाते  उनको  भी  इस  बात  की  छान-बीन  करती  चाहिए  कि

 क्रम  प्रकार  से  ये  वारदातें  होती  बेगुनाहों  के  खून  होते  रहे  और  तमाशबीन  बनकर  देखा  जाता

 रहा  ।  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  मे  बड़ी  उदारता  के  साथ  ठोस  ढंग  से  इस  मामले  को  हल  करने  की
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 कोशिश  की  है  जो  कि  एक  बहुत-सी  सराहनीय  कदम  है  ।  चाहे  रेलवेज  कोब  फैक्ट्री  की  बात

 चाहे  कोई  अन्य  कारखाने  लगाने  की  बात  हमारे  प्रधान  मन््त्री  जी  पंजाब  का  विशेष  ध्यान  रखते

 हैं  ।  उन्होंने  जो  एलान  किया  उससे  एक  टाइम-बाउन्ड  प्रोग्राम  बनाया  है  कि  इतने  अरसे  में  इस
 काम  को  होना  है  ।  मैं  समझता  हूं  पंजाब  के  लोगों  की  ही  समस्त  भारतवासियों  की  यह
 किस्मती  है  कि  इस  तरह  का  समझौता  हो  गया  हमारा  जो  पंजाब  का  सूबा  है  उसमें  सारे  देश

 की  दोलत  लगी  हुई  है  ।  वहां  पर  जो  भाखड़ा  डेम  बना  है  उसमें  हिमाचल  प्रदेश  ने  सबसे  बड़ा
 योग  दिया  हिमाचल  के  लोगों  ने  राष्ट्र  की  खुशहाली  के  लिए  अपनी  जमीनें  अपित  कर  दी  हैं
 लेकिन  इन  लोगों  ने  रोपड़  के  पास  नहरें  ही  काट  दीं  जिससे  किसानों  की  फसलें  तबाह  हो  गईं  ।

 उग्रवाद  के  सम्बन्ध  में  मैं  अकालियों  से  और  विपक्षी  दलों  से  कहना  चाहूंगा  कि  समझौता
 तो  हो  गया  है  लेकिन  मेरी  आत्मा  कहती  है  कि  उग्रवाद  जोर  पकड़  सकता  है  और  उसको  दबाने  के

 लिए  सभी  को  अपना  सहयोग  देना  पड़ेगा  ।  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  का  सारा  बार्डर  पंजाब  के  साथ
 लगता  है  और  जितना  भी  यह  बार्डर  है  वहां  पर  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  हो  रहा  परन्तु
 कभी  पंजाब  के  लोग  कानून  का  उल्लंधन  करते  हैं  जो  समाज  के  दुश्मन  जो  अच्छे  आदमी  हैं  वे

 तो  हमारे  साथ  सहयोग  करते  हैं  जो  अकाली  पार्टी  है  वह  तो  मास्टर  तारा  सिंह  के  टाइम  से  राष्ट्र -
 वादी  पार्टी  रही  है  लेकिन  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  उनकी  अकल  पर  क्या  पर्दा  पड़  गया  था

 परन्तु  मैं  कहूंगा  कि  वहू  भूला  नहीं  कहलाता  जो  शाम  को  घर  वापिस  आ  जाए  ।  जहां  तक  छात्रों

 की  बात  हमारे  साथी  ने  भी  कहा  है  कि  छात्रों  को  उकसाया  गया  और  इसीलिए  सारा  काम

 गड़बड़  हुआ  ।  हमारी  सरकार  पंजाब  में  पूरी  तरह  से  अमन  कायम  करना  चाहती  ला  ऐंड  आर्डर

 को  वहां  ठीक  ढंग  से  कायम  किया  सकता  मैं  वहां  के  एडमिनिस्ट्रेशन  से  कहना  चाहूंगा  कि  दस

 लाख  रुपए  की  बच्चों  को  अबोहर  के  लिए  गाड़ी  रेल  विभाग  ने  अनुदान  में  दी  अबोहर  जो  कि

 स्पीकर  साहब  का  गांव  है  वहां  3  लाख  रुपए  से  बच्चों  की  गाड़ी  के  लिए  ट्रेक  भी  बनाना  था  और

 वह  गाड़ी  चलती  थी  लेकिन  वह  खर्चा  भी  पंजाब  सरकार  ते  नहीं  मैं  एडमिनिस्ट्रोशन

 वहां  के  गवनेंर  साहब  से  कहना  चाहूंगा  कि  इस  काम  को  वे  बच्चों  के  लिए  जरूर  करवायें  ताकि

 बच्चे  उसका  लाभ  उठा  सके  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  में  सिख  तथा  हिन्दू
 बड़े  अमन  के  साथ  रहते  हैं  । और  कल  से  तो  मन्दिर  तथा  गुहद्वारों  में  पूजा-पाठ  भी  शुरू  हो  गया  है
 कि  भगवान  उनको  सदबुद्धि  दे  ।  पूरे  राष्ट्र  ने  शांति  का  पाठ  पढ़ा  है  और  यह  आशा  की  गई  है  कि

 सभी  लोग  भाइयों  की  तरह  से  मैं  पूरी  आशा  करता  हूं  कि  चेन  के  साथ  रहते  हुए
 आगे  बढ़ने  की  कोशिश  होगी  ।  पंजाब  में  एग्रीकल्वर  प्रोडक्शन  को  और  आगे  बढ़ाया  जायेगा  ।  वहां
 के  उद्योगपति  बिल्कुल  नाकारा  हो  गए  थे  उनको  देश  में  कोई  उधार  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  था  ।

 पंजाब  के  लोगों  को  कलकत्ते  में  दो  रुपए  का  भी  उधार  नहीं  मिल  सकता  था  ।

 लेकिन  अब  एक  अच्छा  वातावरण  पैदा  होगा  और  पंजाब  फलेगा  और  आगे  बढ़ेगा--यही

 हमारी  शुभकामना  है  ।

 इसके  साथ  मैं  एक  वात  और  कहना  चाहता  आमन्दपुर  साहब  से  मेरा  चुनाव  क्षेत्र  लगता
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 के०  डो०

 वहां  पर  एक  दभोटा  गांव  जिसकी  काफी  बरसों  से  एक  पुल  बनाने  की  मांग  चली  आ  रही
 है  |  वहां  पर  एक  बड़ा  भारी  गड़ढ़ा  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वहां  का  एडमिनिस्ट्रेशन  इस  तरफ
 भी  ध्यान  देगा  ।  यह  क्षेत्र  रोपड़  डिस्ट्रिक्ट  के  अन्दर  आता  है  ।

 आखिर  में  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मुझे  खेद  है  कि  कल  सभा  में  जब  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  एक

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  और  ऐतिहासिक  घोषणा  की  गई  थी  तो  में  सभा  मैं  उपस्थित  नहीं  मैं  अपने

 दल  की  ओर  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे  एक  बड़ी  राहत  मिली  हम  इस  समझौते  का

 स्वागत  करते  हैं  जो  एकाएक  हुआ  है  और  सुखद  यह  इसलिए  और  भी  सुखद  है  कि  जिन

 शर्तों  पर  यह  हुआ  है  वे  वास्तव  में  नई  नहीं  ये  वही  हैं  जिसका  हमने  एक  बर्ष  पहले

 सुझाव  दिया  था  परन्तु  कभी  या  तो  सरकार  इन  सुझावों  पर  विचार  करने  के  लिए  त॑यार  नहीं  होती
 थी  और  कभी  अकाली  दल  वाले  इन  पर  विचार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  होते  थे  ।  परन्तु

 यह  एक  शुभ  चिन्ह  है  कि  अन्ततः  एक  समझौता  हो  ही  गया  है  ।

 हस  सारे  मामले  में  प्रधान  मंत्री  ने  एक  अत्यन्त  सूझ-बूुझ  वाले  राजनीतिज्ञ  की

 भूमिका  निभाई  है  परन्तु  हमें  राज्यपाल  श्री  अर्जून  सिंह  द्वारा  चुपचाप  ओर  पढें  के  पीछे  रहकर

 खेली  गई  भूमिका  को  भी  नहीं  भूलना  चाहिए  ।  यह  तो  स्पष्ट  है  कि  सारी  तैयारी  उन्होंने  की  थी  ।

 अन्यथा  ऐसा  समझौता  24  घन्टे  के  भीतर  नहीं  हो  सकता  था  ।  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  सन्त  लोंगोवाल

 ने  भी  साहस  का  परिचय  दिया  यह  इस  बात  का  प्रतीक  है  कि  अकाली  शिविर  में  शक्ति  सन्तुलन
 श्री  लोंगोवाल  के  नेतृत्व  वाले  वर्ग  की ओर  झुका  यह  भविष्य  के  लिए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है
 क्योंकि  हम  यह  अनुभव  करते  कि  पंजाब  के  सभी  वर्ग  इसका  स्वागत

 परन्तु  इस  समय  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  क्योंकि  आज  शाम  या

 कल  सुबह  तक  हमें  इसके  विरुद्ध  असंगत  बातें  पढ़ने  को  नहीं  मिलेंगी  |  दोनों  ओर  उग्रवादी  मौजूद
 हैं  और  मैं  इस  बात  पर  विश्वास  नहीं  कर  सकता  कि  वे  सब  उम्रवादी  इस  समझौते  को  इतनी
 आसानी  से  स्वीकार  कर  लेंगे  »  वे  तत्व  केवल  यहां  भारत  में  ही  नहीं  अपितु  विदेशों  में  भी  क्या

 हम  इस  पर  विश्वास  कर  लें  कि  वे  व्यक्ति  जो  पिछले  तीन  या  चार  वर्षों  से  इतने  सक्रिय  रहे  और

 हमारे  सिख  भाइयों  में  आतंकवाद  भड़काने  और  कदुता  पंदा  करने  के  लिए  विदेशों  इतनी  धनराशि
 खर्च  करते  रहे  हैं  और  विदेशी  तथा  अन्य  श्लोतों  का  उपयोग  करते  रहे  चुपचाप  बैठ  जाएंगे  और

 यह  सब  कुछ  आसानी  से  स्वीकार  कर  यदि  हम  आतंकवादियों  का  समर्थन  करने  वालों  द्वारा

 हिन्दू  सुरक्षा  समिति  जैसे  लोगो  द्वारा  तथा  उन  लोगों  द्वारा  जो  तनाव  बनाये  रखने  के  लिए  और

 साम्प्रदायिक  भावनाएं  भड़काने  के  लिए  प्रयासरत  अब  भी  कोई  प्रयास  किया  जाता  है  और  हम
 उसका  सामना  करने  के  लिए  यदि  जागरूक  नहीं  रहे  और  अपने  पास  उपलब्ध  उपायों  का  प्रयोग

 नहीं  करते  हैं
 तो  यह  हमारी  नादानी  होगी  ।
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 मुझे  यह  देखकर  अत्यन्त  हषे  हुआ  कि  श्री  भजन  लाल  भी  उन  शर्तों  से  बहुत  ही  आसानी  से

 सहमत  हो  गये  हैं  और  उन्होंने  कल  मिलकर  रसगुल्ले  भी  खाये  हैं  ।  अतः  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि

 श्री  भजन  लाल  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पूरा  जोर  लगा  देंगे  कि  हरियाणा  में  लोगों  की  राय

 इस  समझौते  को  स्वीकार  करने  के  पक्ष  में  हो  जाये  ।

 निस्सन्देह  इसमें  कुछ  त्रुटियां  रह  गई  हैं  |  मुझे  विश्वास  है  कि  संबंधित  पक्षों  द्वारा  उनकी

 ओर  ध्यान  दिया  जायेगा  और  वे  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  ये  मुद्दे  अनिर्णीत  न  रह  जायें  ।  उदाहरण
 के  फाजिल्का  और  अबोहर  का  कोई  जिक्र  नहीं  जहां  तक  हरियाणा  के  लोगों  का  संबंध

 उनके  लिए  यह  अतीत  में  एक  टेढ़ा  प्रश्न  रहा  है  मौर  वे  हमेशा  यह  कहते  रहे  हैं  कि  चंडीगढ़
 पंजाब  को  देने  से  किसी  भी  राजनीतिक  समझौते  के  साथ  फाजिल्का  और  अबोहर  हरियाणा  को  देने
 का  समझीता  भी  होना  चाहिये  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  फिलहाल  उन्होंने  इसे  स्वीकार  कर  लिया

 मुझे  आशा  है  कि  यह  अब  हरियाणा  में  कुछ  लोगों  द्वारा  आन्दोलन  चलाने  का  मुद्रा  नहीं  बनाया
 जायेगा  बल्कि  विवादास्पद  अन्य  मामलों  को  शीघ्र  हल  किया  जायेगा  ।  यह्  आखिर  एकमुश्त
 झौता  यही  दृष्टिकोण  मेरा  दल  तथा  इस  ओर  बैठे  अन्य  कुछ  सदस्य  इसी  बात  पर  पिछले

 एक  वर्ष  से  अधिक  समय  से  जोर  देते  आ  रहे  थे  ।

 वे  रियायतें  चाहे  कितनी  स्वागत  योग्य  हों  परन्तु  उन्हें  टुकड़ों  में  व्यर्थ  नहीं  जाने  देना

 चाहिए  ।  सारा  प्रयास  यही  था  कि  सारा  समझीता  एक  मुश्त  होना  चाहिए  क्योंकि  इसके  बिना
 स्थिति  का  सामान्य  होना  असम्भव

 मुझे  प्रसन््तता  है  कि  अब  एकमुश्त  समझौता  हो  गया  है  और  इस  एक  मुश्त  समझोते  के
 आप  मुझे  यह  कहने  के  लिए  क्षमा  उन  प्रस्तावों  में  देखे  जा  सकते  हैं  जो  अधिकांश

 विपक्षी  दलों  ने  सरकार  के  समक्ष  रखे  थे  |  सम्भवतः  सरकार  अब  यह  कहेगी  कि  दूसरा  पक्ष  उन्हें
 स्वीकार  करने  के  लिए  त॑यार  नहीं  परन्तु  मैं  इसके  साथ-साथ  यह  भी  कहूंगा  कि  स्वयं  सरकार
 उन  प्रस्तावों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  थी  ।  वे  सभी  प्रस्ताव  इस  एक  मुश्त  समझौते  में
 विद्यमान  हैं  ।  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  के  प्रसारण  में  भी  इन  सभी  मुद्दों  पर  सहमति  व्यक्त  की  गई

 परन्तु  उस  समय  निस्सन्देह  बहुत  देर  हो  चुकी  थी  और  सैनिक  कार्यवाह्दी  करने  का  निर्णय  लिया  जा

 चुका  था  ।

 अतः  मेरे  विचार  में  स्थिति  अभी  स्थिर  होने  दी  जाये  ।  इसके  बाद  और  कई  काम  करने  की

 आवश्यकता  उनके  विस्तार  में  जाना  मेरे  लिए  आवश्यक  नहीं  है  परन्तु  कई  काम  अभी  करने
 बाकी  हैं  ।  क्योंकि  पिछले  तीन  या  चार  साल  में  जो  कुछ  हुआ  मुझे  विश्वास  है  उससे  पंजाब  के

 विभिन्न  समुदायों  पर  काफी  गहरे  घाव  हो  गये  उनके  भरने  में  समय  लगेगा  और  उन्हें  इतनी
 जल्दी  नहीं  भरा  जा  सकता  और  उसके  लिए  सभी  संबंधित  पक्षों  को  विशेष  रूप  से  सभा  में  उपस्थित
 सभी  को  मिलकर  प्रमास  करना  होगा  और  उन  घावों  को  जल्दी  से  जल्दी  भरने  के  लिए  परस्पर

 सहयोग  करना  होगा  ।

 विशेष  रूप  से  मैं  श्री  दास  मुन्शी  को  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  युवा  बर्ग  और  युवा  पीढ़ी  को
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 इन्त्रजोल  गुप्त  ]

 सही  रास्ते  पर  लाने  के  लिए  विशेष  प्रयास  करने  होंगे  और  उनकी  आहत  भावनाओं  को  और  धार्मिक
 मामलों  पर  भड़काई  गई  भावनाओं  को  शांत  करना  होगा  ।  उन  भावनाओं  को  जल्दी  से  जल्दी  शांत
 करना  होगा  ।  इसके  लिए  काफी  परिश्रम  की  आवश्यकता  काफी  धैर्य  की  आवश्यकता
 काफी  विनम्नता  की  आवश्यकता  होगी  तथा  सरकार  को  और  पंजाब  में  कार्यरत  दूसरे  को  काफी

 चतुराई  से  इस  सब  को  सम्भालना  होगा  ।

 सबसे  बड़ी  उपलब्धि  यह  है  कि  यह  समझौता  बिल्कुल  उचित  समय  पर  हुआ  है  और  इसके
 परिणामस्वरूप  हम  स्थिति  को  और  विगड़ने  से  रोक  सकते  यह  स्थिति  बिगड़  कर  वहां  पहुंच
 सकती  थी  जिसकी  हमें  सर्वाधिक  आशंका  थी  अर्थात  सिखों  और  हिन्दुओं  में  साम्प्रदायिक  झगड़े  हो
 सकते  थे  ।  यदि  ऐसा  हो  जाता  तो  एक  लम्बे  समय  तक  पंजाब  उठ  नहीं  सकता  कुछ  लोग  इस
 प्रकार  के  साम्प्रदायिक  दंगे  और  पंजाब  में  सिश्वों  तथा  हिन्दुओं  में  झगड़े  कराने  के  लिए  सक्तिय
 प्रधास  कर  रहे  थे  |  उप्ते  रोक  दिया  गया  अच्छा  हुआ  सदूबुद्धि  से काम  लिया  गया  और  हिन्दुओं
 और  सिखों  में  विद्यमात  भाई-चारे  की  भावना  से  ऐसा  सम्भव  हुआ  है  ।  इसकी  एक  पुरानी  परम्परा

 एक  लम्बा  इतिहाम  है  और  सामाजिक  जड़ें  काफी  गहरी  पंजाब  में  समुदायों  को  परस्पर

 लड़ाने  के  सभी  प्रयास  विफल  हो  अब  यह  समझौता  हो  गया  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि

 इससे  स्थिति  और  अच्छी  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  क्या  आप  अब  घन्टी  बजाना  चाहते  हैं  ?  मैं  बैठने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 1.00  भ०  प०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  अब  समाप्त  कीजिए  आपको  चार  मिनट  का  समय  दिया
 गया  था  लेकिन  में  आपको  दस  मिनट  दे  चुका  आप  जो  कुछ  कहना  कह  कर  समाप्त

 की  जिये  ।

 थ्रो  इम्द्रजोत  गुप्त  :  मोटे  तौर  पर  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  जहां  तक  समझौते  की  शर्तों

 का  संबंध  वे  अत्यन्त  उचित  आनन्दपुर  साहिब  प्रस्ताव  के  संबंध  में  जो  निर्णय  हो

 रहा  है  वह  अत्यन्त  सन्तोषप्रद  यदि  यह  स्थिति  बहुत  पहले  स्वीकार  कर  ली  जिसकी

 सलाह  हम  भी  देते  रहे  हैं  अर्थात्  केन्द्र-राज्य  संबंध  से  संबंधित  प्रस्ताव  के  अंश  को  सरकारिया

 आयोग  के  पास  भेज  दिया  जाये  अब  आप  यह  देखिये  कि  अकाली  दल  के  नेताओं  ने  स्थिति  स्पष्ट
 कर  दी  है  कि  इस  भ्रस्ताव  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  जो  पृथकतावाद  अथवा  अलगाववाद  अथवा

 पृथक  राज्य  अथवा  अन्य  ऐसी  किसी  बात  का  समर्थन  करती  हो  और  इस  प्रस्ताव  को  भारत

 के  संविधान  के  अन्दर  हो  क्रियान्वरित  किया  क्योंकि  केवल  एक  सप्ताह  या  10  दिन  पहले  एक
 अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  समाचार  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  वह  सच  है  या  मैं  नहीं
 जानता  ।  उसमें  श्री  टोहरा  ने  कहा  है  कि  भारतीय  संविधान  के  अन्दर  कोई  हल  नहीं  निकल

 सकता  ।  यह  संविधान  के  बाहर  ही  होगा  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उनका  क्या  आशय  था  परन्तु  जिन

 नेताओं  ने  बातचीत  की  है  और  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  उन्होंने  बिल्कुल  सही  कदम  उठाया

 है  कि  उनका  पृथकतावादं  से  या  अलग  राज्य  से  अथवा  अन्य  किसी  ऐसी  बात  से  कोई  संबंध  नहीं
 '  और  वे  सब  संविधान  के  प्रति  निष्ठा  रखते  इसके  अतिरिक्त  आनन्दपुर  साहिब  भ्रस्ताबव  में
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 उल्लिबित  केन्द्र-राज्य  संबंध  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  जिससे  हम  भयभीत  हों  और  न  ही  उसका
 केवल  पंजाब  से  संबंध  है  ।  राज्यों  के  परस्पर  संबंध  एक  ऐसा  प्रश्न  है  जिसको  लेकर  अनेक  राज्य
 कारों  तथा  राज्य  दलों  में  बहुत  अशांति  है  जिनमें  वे  राज्य  सरकारें  हैं  जहां  कांग्रेस
 की  सरकारें  यह  अलग  बात  है  कि  इसकी  जांच  के  लिए  सरकारिया  आयोग  का  गठन  किया
 जा  चुका  है  ।  बहरहाल  स्थिति  को  स्थिर  होने  दें  ।  हमें  बहुत  खशी  है  कि  कुछ  राहत  मिली  है  ।

 हमें  बहुत  सर्तक  रहना  होगा  ताकि  कोई  भी  अब  मार्ग  में  रोड़ा  न  अटकाये  ।

 एक  अन्तिम  बात  यह  है  कि  इस  समय  पंजाब  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसे  हम  अनदेखा  कर

 रहे  क्योंकि  मुझे  भय  है  कि  प्रेस  भी  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  छाप  रहा  मालूम  नहीं  वह
 ऐसा  किसके  आदेश  से  कर  रहा  उदाहरण  के  लिए  समझौते  में  निर्णय  लिया  गया  है  कि  सेना  के

 भगोड़ों  को  पुनर्वास  के  लिए  सभी  संभव  सहायता  दी  जाएगी  ।  जिनका  दोष  सिद्ध  नहीं  हुआ  है  उन्हें
 सभी  संभव  सहायता  दी  जाएगी--इस  बात  से  मैं  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  लेकिन  पंजाब  में  निर्माण

 परियोजनाओं  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  का  पुनर्वास  करने  के  बजाय  उनकी  छंटनी  की  जा  रही
 है  ।  पंजाब  की  बड़ी-बड़ी  जल  विद्युत  परियोजनाओं  में  से  एक  नांगल  स्थित  आनन्दपुर  साहिब  पन

 बिजली  परियोजना  का  काम  पूरा  होने  पर  पिछले  एक  महीने  में  6000  श्रमिकों  की  छंटनी  की  जा

 चुकी  है  ।  ऐसा  कुछ  समय  से  किया  जा  रहा  हैं  ।  हमने  इसका  उल्लेख  प्रतिवेदन

 हुसैनी  वाला  में  प्रधान  मन््त्री  द्वारा  थीन  डेम  का  निर्माण  कार्य  तीम्र  गति  से  पूरा  करने  की  घोषणा

 के  तुरन्त  बाद  मैं  उनसे  मिला  मैंने  व्यक्तिगत  रूप  से  उन्हें  निवेदन  किया  था  कि  पंजाब  में  जो

 मौजूदा  स्थिति  है  उसे  देखते  हुए  इन  हजारों  कामगारों  जिनमें  अधं-कुशल
 क्रेन  सभी  तरह  के  पम्प  ड्राईवर  आदि  शामिल  की  छंटनी  नहीं  की

 जाये  ।  उन्हें  बेरोजगार  नहीं  किया  जाये  ।  उन्हें  पंजाब  में  अन्य  बहुत-सी  परियोजनाओं  में  रोजगार

 दिया  जा  सकता  खपाया  जा  सकता  पंजाब  में  थीन  यमुना  सम्पर्क  नहर  निर्माण

 रोपड़  ताप  बिजली  परियोजना  मुकेरियां  ताप  बिजली  पर  निर्माण  कार्य

 जारी  है  और  दूसरी  तरफ  अनुभवी  तया  नांगल  परियोजना  में  बहुत  समय  तक  काम  कर  चुके  6000

 कामगारों  की  छंटनी  की  जा  रही  उनकी  छंटनी  कर  दी  गई  उन्हें  छंटनी  के  आदेश  महज

 इसलिए  दे  दिये  गये  हैं  कि  उन्होंने  इस  महीने  की  तीन  तारीश्व  को  नांगल  में  एक  मौन  जलूस  निकाला

 था  और  गंगवाल  में  एक  बैठक  आयोजित  की  थी  जिसमें  मांग  रखी  गई  थी  कि  उन्हें  अन्य

 योजनाओं  में  काम  दिया  पुलिस  ने  उन  पर  लाठी  चार्ज  किया  ।  उनमें  से  बहुत  से  लोगों  को

 गिरफ्तार  किया  गया  ।  मुझे  कल  ही  पटियाला  केन्द्रीय  जेल  इन  कामगारों  की  यूनियन  के  एक

 बन्दी  नेता  का  यह  पत्र  मिला  है  जिसमें  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  कि  उन  पर  कैसे  लाठी  चार्ज  किया

 दुर्भाग्य  से  इस  समय  मेरे  पास  पंजाब  सरकार  के  सचिव  श्री  तजेन्द्र  खस्ता  द्वारा  दिये  गये

 पत्रों  की  प्रतियां  हैं  जिनमें  उन्होंने  लिखा  है'''***
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  मन््त्री  महोदय  के  पास  भेज  सकते  आप  मन््त्री  महोदय
 के  पास  इसकी  एक  प्रति  भेज  सकते

 इन्द्र
 ;  उसे  रे

 गोड़ों  का  आप  पुनर्वास  नहीं  कर  सकते

 जबकि  आप  नि  इरियोजनाओं  में  द  करन  वाले  लोगों  की  छंटनी  कर  रहे  है  ।  ये  दोहरे

 माप  दण्ड  क्या  इनका  भी  पुनर्वास  किया  जाना  ये  लोग  बेकार  नहीं  इन  लोगों  ने  बड़ी
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 इस्रजोत  गुप्त  ]

 कुशलता  तथा  अपने  हाथों  से  निर्माण  कार्य  किया  है  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  मुझे  आश्वासन  दिया  था  कि

 इस  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  पंजाब  में  ऐसी  अनेक  परियोजनाएं  हैं  जिनमें  उन्हें  खपाया  जा

 सकता  अचानक  एक  ही  बार  में  6000  कामगारों  की  छंटनी  कर  दी  गई  ।  उनके  परिवार  भूखे
 मर  रहे  इससे  कंसा  माहौल  बनेगा  ?  क्या  समझौते  के  बाद  इससे  नया  माहौल  बनाने  में  सहायता
 मिलेगी  ।  इससे  एक  विरोध  पैदा  होगा  कि  इतने  सारे  कामगारों  को  उनके  काम  से  निकाल  दिया
 गया

 इस  समझौते  पर  सारा  देश  खुशियां  मना  रहा  है  और  राहत  महसूस  कर  रहा  है  पर  मेरा

 अनुरोध  है  कि  वे  यह  देखें  कि  जो  लोग  इन  परियोजनाओं  में  काम  कर  रहे  हैं  उन्हें  परियोजना  पूरी
 होने  पर  इस  तरह  एकदम  नौकरी  से  नहीं  निकाला  जाये  बल्कि  उन्हें  थीन  सत्तलुज-यमुना
 सम्पर्क  नहर  और  इसी  तरह  को  अन्य  परियोजनाओं  में  काम  दिया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  इस  पर  कृपया  विचार  मामले  को  अधर  में  नहीं  लटकाएं  ।

 प्रकाशन  के  माध्यमों  से  भी  इस  खबर  का  प्रसारण  या  प्रकाशन  नहीं  किया  गया  है  ।  मालूम  नहीं
 क्यों  ?  लोगों  पर  लाठी  चाजझ्ञ  किया  जा  रहा  है  जेल  में  डाला  जा  रहा  है  आदि-आदि  ।  यहां  तक  कि

 उस  दिन  द्विब्यून  के  संवाददाता  जो  किनांगल  में  उत्त  मौन  जलूस  का  विवरण  ले  रहे  थे  पर  भी  पुलिस
 ने  लाठी  चार्ज  किया  और  उन्हें  मारा  पीटा  ।  इन  बातों  की  खबर  देश  को  नहीं  दी  गई  ।  मुझे  इन

 मामलों  पर  यहां  बोलना  ही  मन्त्री  महोदय  के  माध्यम  से  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इन
 कामगारों  के  पुनर्वास  के  लिए  शीघक्र  कदम  उठाए  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  अब  हम  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  लोक  सभा  स्थगित  करते  लोक

 सभा  दो  बजे  म०  To  पुनः  समवेत  होगी  ।

 1.07  स०  प०

 तत्पइजात्  लोक  समा  सध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.06  सम०प०

 मध्याक्नन  भोजन  के  पश्चात  लोक  समा  2.06  स०प०  पर  पुनः  समबंत  हुई

 महोदय  पोठासोम

 झनुदानों  की  सांग  1985-86

 ]
 श्री  साल  विजय  प्रताप  सिंह  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्तावित  बजट

 का  समर्थन  करता  हूं  ।  वैसे  तो  बजट  प्रस्तुति  विधान  सभा  का  मामला  है  किन्तु  राष्ट्रपति
 शासन  होने  के  नाते  यह  विशेष  परिस्थित्ति  में  प्रस्तुत  हो  रहा  बसे  यह  एक  अच्छी  बात  है  कि

 बजट  के  प्रत्येक  पहलू  पर  गहराई  से  विचार  किया  गया  है  तथा  बड़े  ही  व्यावहारिक  ढंग  से  इसे
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 अस्तुत  किया  गया  जहां  तक  बजट  का  सवाल  है  क्योंकि  यह  देश  की  सर्वोच्च  संस्था  है  और
 यहां  पर  इसकी  प्रस्तुति  हुई  है  इसलिए  एहतियात  के  तौर  पर  यह  देखा  जाए  कि  समुचित  व्यवस्था
 बजट  में  हुई  है  या  नहीं  या और  कोई  कसर  बाकी  वैसे  यह  देखकर  काफी  संतोष  हुआ  कि
 काफी  अच्छे  तरीके  से  सारी  फारमेलिटीज  पूरी  की  गई  हैं  और  जहां  तक  पंजाब  के  लोगों  का
 सवाल  है  अ।प  तो  जानते  ही  हैं  कि  बहुत  ही  कर्मठ  और  एन्टरप्राइजिंग  लोग  जहां
 तक  सरकार  का  सवाल  है  सरकार  भी  हमेशा  ही  पंजाब  के  लोगों  के  भविष्य  को  देखते  हुए  विशेष
 रुचि  रखती  आई  आपने  देखा  होगा  जहां  तक  कृषि  और  छोटी  इंडस्ट्रीज  की
 बात  है  या  फिर  फौज  में  नौकरी  इत्यादि  की  बात  पंजाब  हमेशा  दूसरे  राज्यों  का  अग्रज  रहा

 वे  सारी  चीजें  ज्यादातर  पंजाब  में  उपलब्ध  हैं  जो  दूसरे  राज्यों  में  भी  उपलब्ध  नहीं  यह
 देखने  में  आया  कि  जब  पंजाब  अपने  चरमोत्कर्ष  पर  पहुंचकर  सबसे  ऊपर  निकल  रहा  कुछ  लोग
 निजी  स्वार्थ  से  प्रेरित  होकर  ऐसे  रबेये  पर  आतुर  हुए  जिसे  हम  आतंकवाद  का  रवैया  कहते  हैं  ।

 आपने  देखा  अपने  देश  को  खण्डित  करना  भी  उन्होंने  उन्चित  माना  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  हमारी  सरकार  ने  कई
 गर  कदम  उठाये  ।  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  गया  और  यहां  तक  कि  हमारी  जनप्रिय  नेता  इन्दिरा
 जी  को  अपने  प्राणों  का  बलिदान  इसी  तारतम्य  में  देना  पड़ा  ।  उनकी  शहादत  के  बाद  राजीव  जी

 मैदान  में  आये  और  उन्होंने  भी  अपने  पूरे  दम-खम  के  अपने  पूरे  टीम-वर्क  के  इस  समस्या
 का  निदान  बड़े  ही  अच्छे  प्रौर  मुस्तंदी  के  साथ  करने  का  प्रयास  किया  |  जैसा  आप  सब  जानते  ही

 हमारे  बड़े  ही  कमंठ  और  सक्षम  नेता  श्री  अजुन  सिंह  को  वहां  का  राज्यपाल  बनाया  गया  और

 उन्होंने  अपनी  पूरी  शक्ति  लगाकर  स्थिति  को  काबू  में  लाने  के  लिए  कई  प्रयास  उन्हीं  के

 प्रयासों  का  फल  कल  हुआ  समझौता  है  जिसके  कारण  पूरे  देश  में  खुशी  की  लहर  दौड़  गई
 आदरणीय  सन्त  लोंगोवाल  जी  से  राजीव  जी  का  जो  अभूतपूर्व  समझौता  हुआ  उससे  ऐसा

 सूस  होता  है  कि  अब  पूरे  देश  में  शान्ति  और  व्यवस्था  कायम  करने  में  सफलता  मिलेगी  और  जिस

 प्रकार  पहले  पंजाब  आगे  बढ़  रहा  पूर्ववत्  वह  आगे  बढ़ता  चला  जाएगा  ।

 जैसा  कि  सबको  विदित  है  आजकल  पंजाब  में  भीषण  बाढ़  की  स्थिति  ह ैऔर  इससे  लगभग
 3  लाख  हैक्टेयर  भूमि  जलमग्न  हो  गई  है  तथा  10  लाख  व्यक्तियों  पर  बाढ़  का  प्रभाव  किसी  न  किसी

 रूप  में  पड़ा  यह  हम  सब  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  है  ।  मैं  आपके  ध्यान  में  यह  बात  लाना

 आहता  हूं  कि  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  और  भी  गम्भीर  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  है  और
 बजट  में  समुचित  मात्रा  में  प्रावधान  किया  जाना  सर्वंथा  उपयुक्त  होगा  ।  इससे  भी  आप  सब  लोग
 भली  प्रकार  अवगत  हैं  कि  कुछ  वर्षों  से  हमारे  देश  में  और  खास  कर  पंजाब  में  आतंकवाद  का
 वातावरण  व्याप्त  था  जिसमें  अनेक  निरीह  प्राणियों  की  हत्या  उनके  परिवार-जनों  की  संपत्ति
 को  लूटा  गया  ।  यह  सदन  अपेक्षा  करता  है  कि  उन  तमाम  लोगों  को  समुचित  कम्पैन्सेशन  सरकार
 की  ओर  से  दिया  जाएगा  और  जो  लोग  प्रभावित  हुए  जो  लोग  विस्थापित  हुए  उन्हें  फिर  से

 नई  जिन्दगी  शुरू  करने  का  अवसर  दिया  जाना  इन  बातों  के  लिए  पंजाब  के  बजट  में

 समुचित  मात्रा  में  प्रावधान  किया  जाना  लाजिमी  बात  है  ।

 उपाध्यक्ष  पंजाब  का  जब  हम  इतिहास  देखते  हैं  तो  वह  हमेशा  ही  विकासशील  प्रान्त

 175



 अनुदानों  की  मांधें  1985-86  25  1985

 लाल  विजय  प्रताप  सिह  )

 रहा  अब  चण्डीगढ़  उसकी  राजधानी  होगी  ।  हमें  इस  दृष्टि  स ेऔर  भी  ज्यादा  धन  का
 घान  करने  की  आवश्यकता  है  ताकि  उसकी  नई  व्यवस्था  सुचारू  रूप  से  चल  मेरी  यह  निश्चित
 मान्यता  है  कि  यदि  पंजाब  में  फिर  से  पहले  जैसा  वातावरण  स्थापित  हो  पहले  जैसे  हालात
 पैदा  कर  दिए  शान्ति  व्यवस्था  कायम  द्वो  जाए  और  वहां  के  लोग  फिर  से  अपना  परम्परागत
 कमंठ  रवैया  अपनाते  हुए  काम  करने  लगें  तो  निस्संदेह  पंजाब  की  स्थिति  काफी  सुधर  जाएगी  और

 वह  अपनी  पिछली  शान  को  फिर से  प्राप्त  कर  सकेगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  उपाध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि
 कार  परे  दम-खम  के  साथ  इस  नई  व्यवस्था  में  और  चुस्ती  लायेगी  ।

 क्री  मोहम्मद  भ्यव  खां  :  ज़नाबे  सदर  ईश्वर  जब  दुनिया  में  सृष्टि
 की  रचना  करने  जा  रहा  था  और  तब  उसने  दुनिया  में  पहला  इंसान  पैदा  करने  की  ख्वाहिश  जाहिर
 की  तो  उसने  फरिश्तों  से  कहा  कि  मैं  दुनिया  में  अपना  नायक  बनाने  जा  रहा  हूं  तो  फरिश्तों  ने

 कहा  था  कि  हम  ही  लोग  काफी  हैं  जो  आपके  हम्द  की  तसबीक  करते  हैं  और  आपकी  कुद्दूसीयत
 के  गुण  गाते  आप  एक  ऐसी  शै  बनाने  जा  रहे  हो  जो  दुनिया  में  फसाद  और  खूरेजी
 मैं  बेहतर  जानता  हूं  जो  तुपषको  मालूम  नहीं  ।  इसके  बाद  उसके  बावजूद  हस  दुनिया  का  पहला
 आदमी  वजूद  में  आया  जिसका  कि  नाम  आदम  था  और  हर  मजह॒ब  में  आदम  अल्हेसलाम  को  अनेक

 नामों  से  पुकारा  जाता  उन्हीं  की  ओऔलाद  में  उनके  लड़कों  में  से  दो  लड़के  थे  जिनका  कि

 नाम  काबील  और  हाबील  काबील  ने  हाबील  का  खून  क्रिया  वो  नाहक  खून  के  धब्बे

 आज  भी  दुनिया  के  मुंह  पर  चिपके  हुए  हैं  और  एक  खित्ता-ए-अर्ज  के  बसने  वालों  ने  दूसरे

 ए-अर्ज  के  ऊपर  चढ़ाई  करके  नाहक  लोगों  का  खून  बहाया  कंसरो  कसरा  ने  भी  खून
 चंगेजखां  ने  खून  बहाया  और  हलाक  ने  भी  खून  बहाया  लेकित  इस  दुनिया  में  उनको  मिला

 क्या  ?  मजहब  के  नाम  पर  लोगों  ने  ऐसे-ऐसे  मुजालिम  ढहाए  हैं  कि  अगर  उनको  पढ़ें  तो  भी  रोंगटे

 खड़े  हो  जाते  मज़हब  जिसकी  कि  तवक्कों  थी  कि  वह  इंसानियत  को  इंसानियत  का  सबक

 लेकिन  अफसोस  कि  मज़हव  खुद  खूरेजी  के  अन्दर  वाबास्ता  और  मुलब्विस  लेकिन

 मज़हब  के  मानने  वाले  वे  लोग  मजहब  के  नाम  पर  जंग  करते  हैं  या  मजहम  को  असली  रूप  में

 मानते  नहीं  हैं  ।  मज़हब  यह  नहीं  सिखाता  है  कि  उस  मककदस  अल्लाह  की  मखलूक  पर  जुल्म  किया

 जाए  ।  कोई  भी  चमकती  हुई  तलवार  इंसान  के  मांस  और  हड्डियों  पर  तो  कब्जा  कर  सकती

 लेकिन  इंसान  के  दिल  पर  कठ्जा  नहीं  कर  सकती  और  इंसानी  दिल  पर  वही  चीज  कब्जा  कर  सकती

 है  जिसका  कि  नाम  मोहब्बत  है  यही  एक  शे  है  जो  एक  बंदे  को  खुदा  से  मिलाती  है  और  यही  वह

 एक  शे  है  जो  ऊंच  और  नीच  का  फर्क  खत्म  करती  है  और  जब  यही  मोहब्बत  का  रिश्ता  हमारे
 प्राइम  मिनिस्टर  साहेब  और  पंजाब  के  नेताओं  के  बीच  में  कायम  तो  आपने  देखा  कि  एक

 ऐसा  ऐतिहासिक  निर्णय  वजूद  में  आया  जो  कि  आने  वाली  हमारी  नस्लों  के  लिए  एक  मिसाल  बन

 जायेगा  और  हमारी  आने  वाली  नस््लें  इसको  याद  करेंगी  ।  इसके  लिए  अपने  प्राइम  मिनिस्टर  श्री

 राजीव  गांधी  साहेब  की  जितनी  तारीफ  की  जाए  और  जितनी  मुबारकबाद  दी  जाए  उतनी  कम

 अब  मैं  गुजारिश  करूंगा  कि  पंजाब  जो  हमारे  मुल्क  के  एक  दिल  का  मानिद  वह  ऐसा
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 दिल  है  जिसकी  हिफाजत  करना  हमारे  मादरे  वतन  के  हर  फर्द  की  जिम्मेदारी  मैं  मास-कांटेक्ट

 में  पंजाब  में  हम  लोग  दिन  में  दस-दस  बार  मीटिंग  करते  थे  हर  मीटिंग  में  हमने  देखा  कि

 300  से  लेकर  10  हजार  आदमी  तक॑  आते  थे  जिससे  लगा  कि  वहां  के  लोगों  के  अन्दर  यह  इच्छा
 थी  और  यह  ख्वाहिश  थी  कि  यह  तस्फिया  हो  जाए  ।  वहां  के  आवाम  को  यह  मालूम  नहीं  था  कि

 आनन्दपुर  साहब  रिजोल्यूशन  क्या  है  ।  लोगों  को  यह  पता  भी  नहीं  था  कि  भकाली  डिमाण्डस  है
 क्या-क्या  ।  लेकिन  कुछ  शरारती  तत्वों  ने  अपने  स्वार्थ  के  खातिर  इतना  बड़ा  हौआ  खड़ा  किया  कि
 इतना  बड़ा  खून  खराबा  हमें  भुगतना  पड़ा  और  एक  ऐसी  कुर्बानी  हमको  देनी  पड़ी  जिसकी  कि
 मिसाल  दुनिया  की  हस्ती  में  नहीं  मिलती  एक  हमारी  मरहूमा  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी

 जी  ने  अपने  खून  के  हर  कतरे  से  इस  मादरे  वतन  की  हिफाजित  की  लेकिन  कोई  भी  कुर्बानी
 रायगां  नहीं  जाती  उस  कुर्बानी  के  बदले  एक  ऐसे  होनहार  और  काबिल  हमारे  मुल्क  के  प्राइम
 मिनिस्टर  और  सरपरस्त  हमें  मिले  जिसकी  बदौलत  आज  हम  इस  फंसले  तक  पहुंचे  हैं  ।  लेकिन  हमें
 यह  भी  नहीं  भूलना  चाहिए  हपें  पंजाब  के  साथ  हस्ने  सलूक  का  रिएता  कायम  करना  है  जिसकी  कि
 उनको  जरूरत  पंजाब  के  अन्दर  बेशुमार  ऐसी  बेरोजगारी  है  जिसको  कि  हमें  गौर  से  देखता

 है  ।  वह  पंजाब  और  उसका  हर  इलाका  हमारा  है  जिसका  कि  एक-एक  कण  देश  भक्ति  और  प्रेम
 की  भावना  से  ओत-प्रोत  ह ैऔर  वफादारी  का  जज्बा  हर  पंजाबी  चाहे  वह  किसी  भी  कौम  से

 ताललुक  रखता  हो  उसके  अन्दर  कूट-कुूट  कर  भरा  हुआ  है  ।

 हमने  देखा  है  मैदानी  जंग  के  पंजाब  के  रहने  वाले  लोग  हमारे  सिपाहियों  के  साथ

 कन्धे  से  कन्धा  मिलाकर  उनकी  खिदमत  करते  थे
 ।
 इसकी  यही  मिसाल  अगर  आप  पंजाब  में

 जायें  और  हुसैनीवाला  को  देखेंगे  तो  दस  मादरे-वतन  को  आजादी  दिलाने  वालों  के  ताबूत
 वाला  के  पुल  के  ऊपर  हैं  जिनमें  सरदार  भगत  सुखदेव  और  अर्जुनसिह  जैसों  के  ताबूत  वहां  पर

 लगे  हुए  हैं  ।

 मैं  सिफारिश  करूंगा  कि  उन  मुकहम  ताबूत  को  हमारे  मुल्क  की  पालियामैंट  के  सामने  रखा

 जाये  ताकि  आने  वाली  नसलें  उनसे  इम्नात  हासिल  कर  सकें  ।

 अब  वहां  की  समस्यायें  जैसी  भी  बेरोजगारी  की  समस्या  मौजूदा  टाइम  में  वहां  बाढ़

 का  बहुत  बड़ा  समुद्र  के  माफिक  पानी  का  बहाव  हमें  चाहिए  कि  वहां  के  लोगों  को  हम  जितना

 भी  प्यार  दे  जितनी  भी  मदद  कर  वह  हमें  करनी  चाहिए  ।

 उन  बेरोजगारों  खासकर  एक्स-सर्विसमैन  की  बहुबदी  के  लिए  मैं  सरकार  का  ध्यान

 जरूर  दिलाना  चाहता  पंजाब  के  सबसे  ज्यादा  आदमी  फौज  में  उनको  प्रोपर  सबिस  मिलनी

 बाहिए  और  उनकी  देखभाल  होनी  बाहिए  ।

 इसी  के  साथ  मैं  पंजाब  के  बजट  के  लिए  अपनी  तहेदिल  से  सिफारिश  करता  हूं  और  इसके

 लिये  उनको  मुबारकबाद  देता  हूँ  कि  इस  बजट  के  लिए  सारा  प्रावधान  रखा  जयहिन्द  ।
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 श्री  एच०  एम०  पटेल  उपाध्यक्ष  महोदय  कल  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  पंजाब  के
 सम्बन्ध  में  हुए  समझौते  की  घोषणा  की  सद्ब॒द्धि  तो  प्रधानमंत्री  द्वारा  पढ़े  गए
 शापन  की  अनेक  बातें  इस  ब।त  का  परिचायक  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  पहले  निर्णय  लिया  जा  सकता

 लेकिन  कुछ  न  कुछ  परस्पर  संबंधित  कारणों  से  समझौता  नहीं  किया  जा  सका  |  बहरहाल  हमें
 भविष्य  को  देखना  आशा  करते  हैं  कि  अब  पंजाब  में  सभी  वर्गों  के  लोग  इस  समझौते  का  स्वागत

 अन्यथा  यह  संघर्ष  और  लम्बे  समय  तक  चल  सकता

 देश  में  इस  समय  ऐसे  बहुत  से  राज्य  हैं  जहां  इससे  भिन्न  स्थिति  नहीं  असम  अपेक्षाकृत

 इससे  सरल  समस्या  थह  भी  टहां  बहुत  सालों  से  चली  आ  रही  लगता  है  कि  इस  पर  भी  जल्दी

 ही  ही  समझौता  हो  प्रधानमंत्री  जी  ने  पंजाब  समस्या  के  समाधान  के  लिए  जो  दढ़ता  दिखाई

 है  आशा  है  वही  दृढ़ता  वह  असम  समस्या  के  समाधान  के  प्रति  भी  दिखाएंगे  ओर  किसी  समझौते  तक

 पहुंचेंगे  ताकि  असम  की  जनता  द्वारा  किए  जा  रहे  संधर्ष  का  समाधान  किया  जा  कुछ  और  भी

 राज्य  हैं  जिनमें  ऐसी  स्थिति  इनमें  मेरा  राज्य  गुजरात  भी  शांमिल  मैं  नहीं  जानता  कि  वहां
 स्पष्ट  रूप  से  किया  जा  सकता  लेकिन  मौटे  तौर  पर  मुझे  मालूम  है  कि  क्या  किया  जाना

 मुझे  विश्वाप  है  कि  प्रधानमंत्री  जी  के  पात  गुजरात  की  समस्याओं  और  कठिनाइयों  पर  ध्यान  देने  के

 लिए  कुछ  समय  होगा  ।  दूर  बेठकर  समस्या  का  हल  नहीं  किया  जा  इसके  लिए  समस्या  पर

 बारीकी  से  विचार  करने  की  जरूरत  मेरे  विचार  से  पंजाब  समस्या  का  समाधान  इसलिए  किया

 जा  सका  क्योंकि  बहुत  से  लोग  इसके  समाधान  के  इच्छुक  थे  ।  श्री  इन्रजीत  गुप्त  ने  पंजाब  के  राज्यपाल

 के  इस  दिशा  में  किए  गए  विशेष  प्रयासों  का  उल्लेख  किया  उन्होंने  विपक्षी  दलों  के  बहुत  से  सदस्यों

 द्वारा  किए  गए  प्रयासों  का  भी  उल्लेख  किया  ऐसे  मामलों  में  समस्या  के  समाधान  के  समन्वित

 प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।  ये  समस्याएं  साधा  रण-सी  समस्याएं  हैं  तथा  इनमें  पेश  आने  वाली  कठिताइयां

 हुल  जटिल  नहीं  लेकिन  समय  पर  निर्णय  न  लेकर  हमने  उन्हें  जटिल  बना  दिया  इस  पर

 बहुत  खोजबीन  करने  की  जरूरत  नहीं  है  कि  पंजाब  समस्या  के  समाधान  में  इतनी  देरी  क्यों  लगाई

 गई  ।  हमें  खुश  होना  कि  समझौता  हो  गया  श्यक्तिगत  तौर  पर  मेरा  विचार  है  कि  इस
 पमझोते  के  बहुत  से  लोगों  ने  प्रयास  किए  हैं  लेकिन  प्रधानमंत्री  जी  के  दृढ़  निश्चय  से  निस्संदेह
 इसमें  सहायता  मिली  मैं  चाहता  हूं  कि वहु  अब  अपना  ध्यनन  असम  और  गुजरात  सप्रस्था  की  ओर

 गुजरात  की  अपेक्षा  असम  की  ओर  अधिक  ध्यान  दें  क्योंकि  असम  समस्या  बहुत  सालों  से  चली
 भा  रही  है  और  वहां  के  लोग  वास्तव  में  बहुत  यातनाएं  भुगत  थधुके  हैं  ।

 जहां  तक  पंजाब  समस्या  का  सम्बन्ध  आशा  है  सभी  लोग  इसका  उसी  गम  जोशी  से  स्वागत
 करेंगे  जैसा  कि  यहां  सदन  में  सभी  सदस्यों  ने  किया  हम  सब  को  चाहिए  कि  पंजाब  में  वैसा  ही
 मिलाप  और  सौहादंता  का  वातावरण  बनाने  के  लिए  प्रयास  करें  ।  पंजाब  देश  का  सर्वाधिक  सम्पन्न
 शाज्य  था  ।  ओर  गुजरात  भी  बसा  ही  सम्पन्भ  राज्य  मैंने  राज्य  थाਂ  इसलिए  कहा
 क्योंकि  पिछले  कुछ  महीनों  से  वहां  जो  स्थिति  है  उससे  इस  राज्यों  को  बहुत  घकका  पहुंचा  है  बहुत  से

 लोगों  की  कठिनाइया  उनकी  नौकरी  समाप्त  हो  जाने  के  कारण  बंढ़  गई  श्वासकर  दिहाड़ी  पर
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 काम  करने  वाले  लोगों  की  नौकरियां  समाप्त  होने  से  उनकी  रोजी  रोटी  ही  छिन  गई  पेट  की  भूख
 शांत  करने  के  लिए  उन्हें  रोज  अनेक  तकलीफें  सहनी  पड़ती  इस  तरह  की  कठिनाई  ओर
 समस्याओं  के  बारे  में  हम  कल्पना  या  विधार  भी  नहीं  कर  इन  समस्याओं  के  कारण  सबसे
 अधिक  तकलीफ  कोन  झेल  रहा  है  ?  असंख्य  गरीब  हम  सभी  बातों  पर  ध्यान  देते  हैं  लेकिन
 आम  गरीब  आदमी  की  तकलीफों  की  ओर  ध्यान  नहों  इसलिए  पंजाब  समस्या  के
 समाधान  से  खुश  होने  पर  भी  मैं  इस  एक  कारण  से  उतना  खुश  नहीं  क्योंकि  अन्य  राज्यों  में  अभी
 भी  असन््तोष  व्याप्त

 जब  कभी  ये  प्रश्न  उठाए  जाते  हैं  तो  कहा  जाता  है  कि  ये  राज्यों  से  सम्बन्धित  मामले  हमारे

 यहां  विशेष  व्यवस्था  हमारे  देश  की  संघीय  व्यवस्था  है  लेकिन  हमारा  देश  राज्यों  की  इकाइयों  से

 मिलकर  भी  बना  यहां  जो  व्यवस्था  की  गई  है  उससे  देश  मजबूत  द्वोता  लेकिन  अगर  लोगों
 की  स्थिति  में  नुधार  करना  हर  राज्य  के  गरीब  लोगों  की  दशा  सुधारनी  है  तो  केन्द्र  को इन  आम

 लोगों  की  तकलीफों  की  ओर  बहुत  ध्यान  देते  रहना  पंजाब  के  मामले  में  प्रमुख  समस्या  तथा

 कठिनाई  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  बड़े  संतोष  की  बात  है  कि  आनन्दपुर  साहिब  प्रस्ताव  जहां  तक

 उसका  पम्बन्ध  केन्द्र-राज्य  समस्या  से  सरका  रिया  आयोग  के  पास  भेज  दिया  गया  पंजाब  में  अब

 जिस  समस्या  की  ओर  सर्वाधिक  प्राथमिकता  देने  की  जरूरत  है  वह  यह  है  कि  वहां  शीघ्र  चुनाव  कराए

 जाएं  और  राष्ट्रपति  शासन  को  समाप्त  किया  कुछ  एक  परिस्थितियों  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू
 करना  वांछनीय  है  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  हमेशा  स्वस्थ  परम्परा  का  पालन  नहीं  किया  कानून
 ओर  व्यवस्था  भंग  होने  को  स्थिति  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करना  ही  पड़ता  है  ऐसा  करना  अनित्रायं

 भी  माना  जाता  लेकित  हमेशा  हमने  उस्त  परम्परा  का  पालन  नहीं  किया  हम  राजनैतिक  फायदों

 की  बात  सोचते  उदाहरण  के  लिए  गुजरात  में  अगर  शुरू  में  ही  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया

 गया  होता  तो  वहां  के  लोगो  की  तकलीफें  कुछ  हृद  तक  कम  की  जा  सक्षती  शीं  क्योकि  वहां  कानन
 भर  व्यवस्था  शुरू  में  हो  भंग  हो  गई  थी  ।  उस  समय  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करने  की  जरूरत

 यह  तथ्य  कि  तत्कालीन  सरकार  को  बहुत  अधिक  बहुमत  प्राप्त  है  संगत  नहीं  परन्तु  यह
 सिर्फ  इस  बात  का  प्रश्न  नहीं  कि  सरकार  के  पास  बहुत  अधिक  बहुमत  है  अथवा  नहीं  बल्कि  प्रश्न  यह
 है  कि  कया  सरकार  राज्य  में  कानून  और  व्यवस्था  को  बनाये  रखने  में  सक्षम  अगर  कानून  और
 व्यवस्था  की  स्थिति  समाप्त  हो  जाती  है  तो  इस  तथ्य  के  बाबजूद  कि  तत्कालीन  सरकार  को  बहुमत  का
 समर्थन  प्राप्त  केन्द्र  को  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के  प्रश्न.पर  थम्भीरता  से  विचार  करना

 यह  बहुमत  के  शासन  या  सरकार  को  बहुमत  का  समर्थन  प्राप्त  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  दुःख
 की  बात  यह  है  कि  इतना  अधिक  बहुमत  सरकार  के  पास  होते  हुए  भी  वह  कानूत  और  व्यवस्था  को

 कायम  करने  के  योग्य  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  में  ऐसे  मामलों  सत्ता  पक्ष  को  हमेशा  हस  बात  पर  ध्यान

 देता  चाहिए  कि  गरीबों  हारा  क्या-क्या  कष्ट  झेले  जा  रहे  हैं  ।

 कम  से  कम  मैं  इस  बात  से  बहुत  खुश  हूं  कि  जहां  तक  पंजाब  का  सम्बन्ध  हम  अब  वास्तव  में

 भाशा  कर  सकते  हैं  कि  लोगों  के  कष्ट  हूर  हो  थोड़ी  सी  अभिश्चितता  अभी  बाकी  है  परन्तु
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 एच०  एम०  पटेल  |

 पमें  शक  नहीं  है  कि  यह  अनिश्चितता  भी  अलोप  हो  जाएगी  जब  आमतौर  पर  लोग  यह  देखेंगे  कि
 प्रत्येक  व्र्याक्त  कितना  इच्छुक  है  कि  ये  अनिश्चितता  और  मुसीबत  के  दिन  समाप्त  हो  जाएं  ।  मैं  आशा
 करता  हूं  कि  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेंगी  कि  उसने  जो  बायदे  किए  हैं  या  वचन  दिए  उन्हें  वह
 ईमानदारी  से  पूरा  कर  रहो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भापने  बहुत  समय  ले  लिया  श्री  ए०  के०  पटेल  बोलना  चाहते  हैं  ।

 श्री  एचज०  एम०  पटेल  :  अगर  यह  वजह  है  तो  मैं  अवश्य  ही  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  ।

 एक  पटेल  दूसरे  पटेल  को  मौका  देगा  ।  मैं  किसी  भी  प्रकार  की  कटुता  की  भावना  को  पैदा  नहीं  करना
 मैं  अवश्य  ही  अपना  भाषण  समाप्त  मुझे  इसके  अतिरिक्त  ओर  अधिक  कुछ  नहीं

 कहना  है  कि  मैं  इस  समझौते  का  स्वागत  करता  हूं  और  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  यह  समझौता  हो
 गया  मैं  उन  सभी  जिनके  प्रयासों  से  इस  समझौते  तक  पहुंचा  गया  अपनी  बधाई  देना

 चाहता

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  उपाध्यक्ष  दुर्भाग्य  से कल  जब  समझौते  के  शापन

 की  ऐतिहासिक  घोषणा  की  गई  थी  तो  मैं  सदन  में  उपस्थित  नहीं  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  तथा  अपने

 भारतीय  जनता  पार्टी  की  तरफ  से  इसका  स्वागत  करता  हूं  और  देश  के  लिए  यह  एक  बहुत  बड़ी

 उपलब्धि  यह  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  थी  जिसे  देश  पिछले  कई  वर्षों  से  लता  आ  रहा  ऐसा
 तो  वर्षों  पहले  कर  लेना  चाहिए  उस  स्थिति  में  इतनी  सारी  बहुमूल्य  जानें  बच  जाती  |  मैं  जानता

 हूं  कि विरोधी  दलों  को  आनन्दपुर  साहिब  संकल्प  की  तरफदारी  करने  के  लिए  दोषी  ठहराया  गया

 बातचीत  से  देखा  जा  सकता  है  कि  यह  वद्दी  अगर  पूरे  रूप  में  नहीं  हैं  कम  से  कम  आंशिक

 रूप  में  इसे  स्वीकार  किया  गया

 मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  पंजाब  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  हर  सम्भव

 प्रयास  जैसा  आपको  मालूम है  कि  पंजाब  भी  गुजरात  की  तरह  प्रगतिशोल  राज्यों  में  स ेएक  था

 परन्तु  गत  कई  वर्षों  स ेसभी  उद्योग  बन्द  पड़े  कृषि  का  भी  विकास  अच्छा  नहीं  बहुत  से  लोग
 बेरोजगार  बहुत  से  बहुपूल्य  जीवन  गत  चार  वर्षों  में  गवां  दिए  गए  ।  देश  में  सामान्य  स्थिति  तथा
 शांति  कायम  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  की  हर  सम्भव  सहायता  की  जानी  जैसा  आपको
 पता  है  कि  उन  दिलों  केन्द्रीय  सरकार  पंजाब  के  लागों  में  अधिक  रुचि  ले  रही  थी  क्योंकि  चुनाव  का
 समय  आ  रहा  अब  चुनाव  हो  चूके  हैं  ओर  आनन्दपुर  साहिब  संकल्प  को  स्वीकार  करने  की  बात
 लोग  भूल  चुके

 बजट के  बारे  में  मैं  अधिक  कुछ  नहीं  कहूंगा  क्योंकि  वास्तव  में  इजट  को  पास  करने  का

 कार  पंजाब  के  लोगों  का  परन्तु  क्योंकि  वर्षों  वहां  स्थिति  सामान्य  नहीं  थी  और  इस  समस्या
 को  हल  नहीं  किया  गया  इस  लिए  हमें  उनका  बजट  पास  करना  पड़ता  पंजाब  में  जो  कई
 बर्षों  स ेचल  रहा  उसने  राष्ट्र  को  भी  प्रभावित  किया  जैसा  कि  मेरे  पूर्व  बक्ता  ने  गुजरात
 देश  का  सबसे  अधिक  शान्तिप्रिय  राज्य  गत  कई  माह  में  वहां  जो  घटित  हुआ  है  उसकी  बजह  से
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 उसने  अपनी  वह  छवि  गवां  दी  है  और  कितनी  निजी  सम्पत्ति  को  प्रतिदिन  नष्ट  किया  जा  रहा
 उपाध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  प्रधान  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  गुजरात  के  मामले  में

 हस्तक्षेप  करें  ताकि  उस  राज्य  में  शान्ति  स्थापित  हो  सके  ।

 ]

 श्री  रामेश्बर  नीखरा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  आज  जो  पंजाब  का  बजट
 तंत्र  के  इस  सर्वोच्च  मन्दिर  में  पेश  किया  गया  मैं  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  जैसा
 कि  मेरे  पूव॑  वक्ताओं  ने  भी  कहा  है  पंजाब  बजट  पास  करने  का  अधिकार  पंजाब  विधांन  सभा  का  था

 पर  पिछले  दिनों  में  कुछ  ऐसा  दुर्भाग्य  रहा  कि  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  लगने  के  ब।द  दो  वर्षों  से  हमारे
 न  चाहते  हुए  भी  इस  बजट  को  पास  करने  का  मौका  हमें  मिल  रहा  में  भी  अपने  पृव॑बक्ताओं
 की  राय  से  इत्तफाक  करते  हुए  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने
 इतनी  विषम  परिस्थितियों  में  भी  इतनी  बड़ी  समस्या  को  हल  किया  है  जो  समस्या  अकेले  पंजाब  की

 पूरे  देश  की  बन  गई  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  समस्या  बनने  जा  रही  बाहर  के  मुल्क  इस
 तेजी  के  साथ  इस  समस्या  में  रुचि  ले  रहे  यह  चीज  पिछले  दिनों  जाहिर  किस  तरह  से

 हिन्दुस्तान  के  दुश्मन  इस  समस्या  की  आड़  में  अपना  खेल  खेल  रहे  इस  चीज  को  भी  हिन्दुस्तान  ने

 देखा

 उपाध्यक्ष  हिन्दुस्तान  के  लोगों  ने  राजीब  जी  के  नेतृत्व  को  उसी  दिन  स्वीकार  कर

 लिया  जिस  दिन  वे  पहली  बार  प्रधात्र  मंत्री  विश्व  के  इतिहास  में  कोई  ऐसी  मिसाल  नहीं
 जिसके  तहत  हम  पाएं  कि  किसी  की  मां  को  गोलियों  से  मार  दिया  गया  जिसने  अपनी

 आंखों  से  अपने  खून  को  बहते  हुए  देखा  जिसने  अपनी  आंख  से  अपनी  मां  के
 छलनी  बदन  को  देखा

 हो  और  उसके  बाद  भी  धीरज  रखे  और  प्रधान  मंत्री  के  पद  की  शपथ  लेने  के  अपनी  मां  की  अर्थी

 को  घर  पर  देश  जो  जल  रहा  दिल  में  जो  आग  लगी  वहां  जाकर  उस  आग को  बुझाने
 का  प्रयास  करे  ।  उसी  दिन  इस  देश  के  लोगों  ने  राजीव  जी  के  नेतृत्व  को  स्वीकार  कर  लिया  »पना

 नेता  स्वीकार  कर  लिया  कल  के  ऐतिहासिक  फैसले  के  बाद  कहीं  कोई  शक  नहीं  रह  गया  मैं

 विरोधी  दल  के  सभी  मैताओं  को  धन्यवाद  जिन्होंने  कल  के  फंसले  को  बड़ी  हिम्मत  के  साथ

 स्वागत  किया

 मुझे  पिछले  दिनों  पंजाब  जाने  का  मौका  मिला  और  मैं  वहां  पर  बहुत  से  लोगों  से
 शहं  पर  मैंने  देखा  कि  उस  हरे-भरे  पंजाब  जो  कि  इस  देश  का  शान  जो  कि  इस  देश  का  मुकुट

 कंसी  नजर  लग  गई  बहां  के  लोगों  ने  दुखी  होते  हुए  कहा  कि  हमारा  काफी  सुखी  जीवन

 हर  गांव  में  बिजली  हर  गांव  में  पानी  हर  गांव  को  सड़कों  से  जोड़ा  गया  हर  गांव  में  बहुत
 भच्छी  खेती  की  पैदावार  जहां  दूध  की  नदियां  बहुती  उस  पंजाब  को  पिछले  दिनों  एक

 ऐसी  नजर  लगी  कि  तमाम  आतंकवादियों  ने  बहां  पर  खून  की  होली  वहां  मुझे  एक  ऐसी  मां  से

 मिलने  का  मौका  उसने  दुखी  होते  हुए  कहा  कि  जब  में  अस्पताल  में  थी  और  मेरा  बेटा  दवाई

 लेकर  आ  रहा  तो  आतंकवादियों  ने  उसको  गोली  से  मार  ऐसे  परिवार  जो  कि  अपने
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 [  श्री  रामेश्वर  नीखरा  ]

 अपने  पुत्र  की  इन्तजार  करते  रहे  लेकिन  उनका  बेटा  या  पति  लौटकर  वापिस  नहीं  आ

 क्योंकि  उनको  आतंकवादियों  ने  मार  दिया  यह  चक्र  जो  पिछले  दिनों  पंजाब  में  चलता

 इसकी  कितनी  बड़ी  शहादत  इस  मुल्क  के  लोगों  ने  दी  उसकी  ज़ितनी  चर्चा  की  उतनी  ही
 कम  है  !

 पंजाब  में  बटाला  गांव  जो  कि  पूरे  देश  को  मशीनें  सप्लाई  करता  जहां  पर  भिन्न-भिन्न
 प्रकार  की  मशीनें  बनती  उस  बटाला  में  करफ्यू  लगा  हुआ  उस  बटाला  के  सारे  कारखाने  बन्द

 उस  बटाला  के  व्यापारी  लोग  हमसे  कह  रहे  थे  कि  पूरे  देश  से  हमारे  पास  कोई  नहीं  आता  न

 हमारे  ऊपर  कोई  विश्वास  करता  इस  प्रकार  पंजाब  पूरी  तरह  से  स्तव्ध  हो  गया  लेकिन  कल
 के  फैसले  के  मुझे  ही  नहीं  बल्कि  पूरे  देश  को  विश्वास  हो  गया  है  कि  पंजाब  में  फिर  से  वही

 वही  मुस्कान  बटाला  फिर  से  पूरे  देश  को  मशोनें  सप्लाई  फिर  से
 पंजाब  का  गेहूं  पूरे  देश  में  फिर  मे  बहां  पर  दूध  की  तदियां  बहेंगी  और  फिर  से  वहां  पर

 खुशहाली  इन  सब  बातों  के  लिए  हमारे  माननीय  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  जी  बधाई  के
 पात्र

 इस  मौके  पर  मैं  दो-तोन  बातों  की  ओर  माननीय  राज्य  वित्त  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहता  कल  के  फैसले  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय  अपने  बजट  में  कोई  संशोधन

 क्योंकि  उस  फैसले  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  घटनाओं  में  जिन  लोगों  की  जान  व  माल  की  हानि

 हुई  जिनकी  सम्पत्ति  नष्ट  हो  गई  उनको  कर्पेसेशन  दिया  जाएगा  ?  इसके  लिए  क्या  कोई  बजट

 में  प्रावधान  किया  जिससे  कि  कल  जो  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  फैसला  किया  उस  फैसले  को

 सही  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जा  सके  ?

 इसी  प्रकार  कल  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  घोषणा  की  है  कि  मिलिटरी  के  जिन्होंने  कि

 भावना  में  आकर  गड़बड़ियां  की  उन  जवानों  के  नौकरी  से  निकलने  के  बाद  उनको  अस्छे  रोजभार

 दिए  जाएंगे  ।  इस  धोषणा  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  मंत्री  महोदय  ने  अपने  बजट  में  कोई  इस  तरह  का

 प्रोवधान  किया  है  जिससे  कि  उनको  अच्छे  रोजगार  दिलाने  के  लिए  धनराशि  उपलब्ध  कराई  जा

 सके  ?  पिछले  दिलों  पंजाब  में  इण्डस्ट्री  पूरी  सिक  हो  चुकी  थी  ओर  उसमें  बड़ी  तोड़फोड़  हुई  क्या

 मंत्री  महोदय  अपने  वजट  में  कोई  प्रावधान  करेंगे  कि  उस  सिक  इण्डस्ट्री  को  चलाने  के  लिए  अलग  से

 राशि  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ?  पिछले  दिनों  पंजाब  में  कई  स्कूल  और  अस्पताल  जल  कई  जगह

 तोड़फोड़  ट्रांसपोर्ट  सारा  डिस्टर्ब  हो  ब्रिजेज़्  को  तोड़  दिया  नहरों  को  तोड़ा

 क्या  मंत्री  महोदय  बजट  में  विशेष  प्राबधान  जिससे  इन  तमाम  चीजे  को  पुनः  सही  किया  जा

 सके  ।

 इस  शब्रों  के  साथ  मैं  पंजाब  के  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  और  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  जो  कल  घोषणा  हुई  है  और  जो  पहले  नुकसान  हुआ  उसके  लिए  विशेष

 धनराशि  की  व्यवस्था  इस  बजट  में  जिससे  कल  के  फैसले  को  सही  रूप  से  कार्यान्वित  किया  जा

 सके  ।
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 श्रीमती  प्रेमला  बाई  चब्हाण  माननीय  उपाध्यक्ष  आज  मुझे  पंजाब  के  बजट
 एर  बोलने  का  जो  मौका  मिला  है  इसके  लिए  मैं  अपने  आपको  बड़ा  भाग्यवान  समझती  पंजाब  के
 सम्बन्ध  में  कल  जो  फैसला  हुआ  है  वह  हमारे  देश  के  इतिहास  में  सुनहरी  अक्षरों  में  लिखा

 हमारे  देश  को  1980  से  बहुत  कठिन  परिस्थितियों  का  सामना  करना  पड़  रहा  था  और  वह  उनका

 मुकाबला  बड़ी  बहादुरी  से  करता  आ  रहा  हमारी  श्रेष्ठ  नेता  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  उन

 समस्याओं  का  मुकाबला  करते  हुए  जो  बलिदान  दिया  उसकी  मिसाल  पिछले  पांच  हजार  सालों  के

 हास  में  भी  देखने  को  नहीं  मिलेगी  और  आगे  भी  इसकी  सम्भावना  नहीं  आज  भी  उन  कठिनाइयों
 का  सामना  बहादुरी  से  किया  जा  रहा  आज  के  हमारे  युवा  नेता  श्री  राजीव  गांधी  ने  भी  उस

 हास  को  फिर  से  दोहराया  अंग्रेजी  (History  repeats  itself  )  बिल्कुल  सही  मायनों  में
 देखने  को  मिल  रही  राजीव  गांधी  जी  ने  जबसे  कारोबार  सम्भाला  है  तबसे  हर  तरह  की  कठिन  -

 चुनौतियों  का  सामना  उनको  करना  पड़  रहा  है--इस  बात  को  सारी  दुनिया  दांतों  तले  अंगुली  दबाकर
 देख  रही  देश  की  स्थिति  इतनी  गम्भीर  हो  गई  थी  कि  आंखों  के  सामने  अंधेरा  छा गया  भारत
 का  क्या  होगा  ?  भारतीयों  की  सारी  देश  की  दशवासियों  का  पुण्य  क्या  खत्म  हो
 गया  है  ?  जिस  देश  में  एक  से  एक  महान्  कुशल  नर-रत्न  पैदा  हुए  इसी  का

 हरण  आज  हमारे  राजीव  गांधी  अंग्रेजी  में एक  कहावत  (Nothing  Succeeds  like

 success)  और  यही  है  आज  की  पंजाब  समस्या  का  राजीव  जी  अपने  भाषणों  में  कहते  थे  कि

 इस  समस्या  का  हल  निकलेगा  और  सबके  हित  को  निगाह  में  रखते  हुए  निर्णय  उनकी  कथनी
 कोर  करनी  में  ऐसी  मिसाल  कम  पाई  जाती

 persons  are  born,  not

 यह  फंसला  करके  उन्होंने  इस  उक्ति  को  सच्चा  साबित  कर  दिखा  दिया  पंजाब  अब  बड़े
 गौरव  के  साथ  भारत  का  राज्य  बनकर  पंजाब  हमारे  देश  का  उन्तत  और  बहादुर
 राज्य  मैं  चाहती  हूं  कि  बहू  पर  जल्दी  इलेक्शन  कराये  जाएं  और  दुष्टों  स ेइस  राज्य  को  बचाया

 मेरी  प्रधान  मंत्री  जी  से  यह  विनती  है  कि  वहां  पर  जो  हानि  हुई  उसको  पूरा  करने  के  लिए
 उनको  विशेष  सहूलियतें  दी  जाएं  ।

 इस  काम  में  वहां  के  गवर्नर  श्री  अर्जुन  सिंह  जी  ने  बहुत  बड़ा  हिस्सा  लिया  उनके  बन्धु  भाव

 से  पंशाब  को  बहुत  फायदा  हुआ  है  और  वह  एक  कामयाब  गवर्नर  साबित  हुए  इसलिए  मैं  राजीय

 जी  के  साथ  उनको  भी  बधाई  देती  आज़  इस  फंसले  से  जिसे  सवसे  ज्यादा  खुशी  है  वह  इस  देश  की

 मारी  क्योंकि  जब-जब  हम  पंजाब  में  वहां  की  महिलाओं  से  मिलते  तब-तत  उनके  अन्दर  की

 बोल  उठती  वह  कहती  थी  कि  मेरा  एक  बच्चा  सिख  है  और  दूसरा  हिन्दू  मां  को  दोनों  हो
 बच्चे  प्यारे  दोनों  भाइयों  में  जुदाई  की  जो  भावना  पैदा  हो  गई  थी  उसको  मिटाने  के  लिए  वह
 भगवान  से  प्रार्थना  करती  थीं  और  पंजाब  आज  खतरे  से  बचा  लिया  गया  अभी  तक  वहां  जो  हानि

 हुई  जो  तरक्की  रुक  गई  उसका  कारण  था  कि  वहां  के  नौजवान  गलत  रास्ते  पर  चले  गए  थे  ।

 लेकिन  अब  राज्य  फिर  से  तेजी  के साथ  आगे  यह  देश  का  सबसे  वड़ा  उत्पादक  राज्य  यहां

 के  लोग  बहुत  मेहनत  मुझे  उम्मीद  है  कि  यह  राज्य  फिर  से  आगे  तरक्की  करके  बढ़ेंधा  |  मैं  अपनी
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 प्रेमला  बाई  चब्हाण  ]

 सारी  शुभकामनाएं  इस  राज्य  को  देती  इसके  साथ-साथ  ही  मैं  राजीव  जी  को  भी  अपनी  शुभेच्छाएं
 दे  रही  हं--वे  सर्वशक्ति  के  साथ  देश  का  भार  संभालें  और  जुग-जुग

 ]

 श्री  एस०  जयपाल  रेह्डी  :  उपाध्यक्ष  आरम्भ  पंजाब  बजट  पर

 बोलने  के  लिए  मुझे  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  मैंने  सोचा  था  कि  पंजाब

 के  पूरे  प्रश्न  पर  चर्चा  के लिए  हमें  एक  और  अवसर  प्राप्त  परन्तु  चंकि  प्रत्येक  व्यक्सि  इस  पर

 बोल  रहा  मैंने  सोचा  मुझे  भी  इसमें  अवश्य  हिस्सा  लेना

 महोदय  शुरू  ही  मैं  खुले  दिल  जो कल  शाम  समझौता  हुआ  है  उसका  स्वागत  करता

 इसी  दिन  के  लिए  हम  बहुत  समय  से  तत्परता  से  इंतजार  कर  रहे  इस  खुशी  के  मौके  पर  हमारे

 लिए  यह  संगत  नहीं  होगा  कि  हम  बीती  हुई  बातों  को  कुरेदें  ।  परन्तु  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  बीते  समय

 को  पूरो  तरह  से  भूल  सकेंगे  अथवा  नहीं  क्योंकि  भगर  हम  बीते  समय  को  भुला  देते  हैं  और  उसकी  उपेक्षा

 कर  देते  हैं  तो  हमने  पहले  जो  गलतियां  की  हैं  हम  उन्हें  फिर  से  दोहरा  सकते

 हैरानी  होती  है--यह  देखकर  खुशी  भी  होती  है  कि किस  सरलता  के  साथ  बह  समझौता  किया

 जा  सका  ।  इससे  केवल  एक  मूलभूत  प्रश्न  उठता  है  कि  क्या  इस  प्रकार  का  समझौता  स्टार

 आप्रेशनਂ  से  संभव  मेरा  अपना  विचार  यह  है  कि  यह  समझौता  बिना  किसी  स्टार

 आप्रेशनਂ  से  पहले  संभव  था  ।  अतः  हमें  जांच  करनी  चाहिए  कि  यह  उस  समय  से  पहले  इसे  क्यों  संभव

 नहीं  बनाया  गया

 अगर  हम  उस  समझौते  जो  कल  हुआ  है  गौर  करें  तो  आपको  पता  लगेगा  कि  यह  एक

 ग्यारह-सूत्री  ज्ञापन  जिसमें  से  सूत्र  नम्बर  5  को  छोड़कर  पहले  छः  सूत्र  उन  मामलों  तथा  घटनाओं

 से  संबंधित  हैं  जो  ब्ल्यू  स्टार  आप्रेशन  के  बाद  घटित  दूसरे  शब्दों  ग्यारह  सूत्रों  में  स ेकेवल

 सूत्रों  का  संबंध  वास्तविक  मामलों  से  है  जिनके  कारण  यह  सम्पूर्ण  संकट  पैदा

 अब  मैं  इस  पर  बताना  चाहूंगा  कि  ब्ल्यू  स्टार  आप्रेशन  से  पहले  यह  सम्रझौता  क्यों  नहीं

 किया  जा  सका  ।  अगर  मैं  एक  वाक्य  में  कहूं  तो  यह  हकका  बक्का  कर  सकता  अवश्य  ही  वित्त

 लय  के  राज्य  मंत्री  को  यह  सुनना  अच्छा  नहीं  मुझे  नहीं  मालूम  कि  क्या  वह  इसका  जवाब  देमे

 में  सक्षम  यह  संभव  नहीं  था  क्योंकि  उस  समय  कांग्रेस  को  आठवीं  लोक  सभा  के  चुनाव

 कराने  और  जीतने  बाकी  थे  ।

 श्री  जनुल  बशर  :  आप  उनसे  पूछिए  यह  क्यों  संभव  नहीं

 झी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  इसे  असंभव  बनाया  गया  था  क्योंकि  उस  समय  भारत  सरकार  बह

 कहा  करती  थी  कि  हरियाणा  ओर  राजस्थान  कई  आपत्तियां  उठा  सकते  मुझे  नहीं  मालूम  कि

 184



 3  1907  )  अनुदानों  की  मांगें  1985-86

 वास्तव  में  कल  भजनलाल  को  कया  मैं  चाहता  हूं  कि  सत्ताधारी  दल  यह  महसूस  छरे  कि  इस
 पंजाब  के  मामले  को  लेकर  उन्होंने  गत  लोक  सभा  के  चुनावों  में  जो  जीत  हासिल  की  है  उसके  लिए

 इस  वेश  को  कितना  मूल्य  चुकाना  पड़ा  मुझे  मालूम  है  कि  यह  जो  मामला  चला  है  वास्तव  में  वह
 1982  में  शुरू  हुआ  था  ।

 पहली  बार  अकाली  दल  ने  शुरूआत  45  मांगों  वाले  चार्टर  से  की  बाद  में  उन्होंने  कम

 करके  उन्हें  दस  मांगों  में  कर  दिया  ।  इन  दस  मांगों  में  से  4  धारमिक  थीं  तथा  6  पंजाब  के  बारे  में

 क्या  मैं  बता  सकता  हूं  कि  सभी  चारों  धामिक  मामलों  को  एक  पक्षीय  तौर  पर  भारत  सरकार  द्वारा

 मान  लिया  गया  था  परन्तु  गलत  तरीके  से  तथा  गलत  स्थान  पर  ?  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  ने इन  रियायतों
 की  दिल्ली  में  धोषणा  की  थी  जिससे  स्थिति  और  खराब  हुई  बाकी  की  पंजाब  की  भागों  के

 बारे  में  एक  आम  राय  बनाई  गई  थी  ।  वास्तव  में  कम  से  कम  तीन  बार  ऐसा  हुआ  था  जब  समझ्षोतै  पर

 पहुंचा  गया  था  और  मसौदे  भी  तैयार  किए  गए  थे  ।  वास्तव  में  [7  1983  को  वी०  आई०
 पी०  लोगों  को  अमृतसर  ले  जाने  क ेलिए  एक  ज/ज  तैयार  रखा  गया  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि

 उस  समय  कौन  अपनी  बात  से  पीछे  हट  गया  थ्य  ।  क्या  कारण  थे  जिनकी-वजह  से  तत्कालीन  सरकार

 को  उससे  मुकरने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ा  था  ?

 यहां  पर  आनंदपुर  साहिब  संकल्प  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हमारे  प्रधानमन्त्री  ने
 लोक  सभा  चुनावों  में  ही  नहीं  बल्कि  विधान  सभा  के  चुनावों  में  इससे  बहुत  लाभ  उठाया  ।  जब  जनता
 दल  के  नेताओं  जिसमें  दल  के  अध्यक्ष  ;  श्री  चन्द्रशेखर  भी  शामिल  कहा  था  कि  आनंदपुर  साहिब
 संकल्प  की  हरेक  बात  गलत  नहीं  है  तब  इस  सत्ताधारी  दल  ने  अनुभवी  विरोधी  नेता  को  राष्ट्र-बि  रोधी
 रंग  में  रंगने  का  नैतिक  उतावलायन  तथा  दुःसाहस  दिखाया  था  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  यह  समझौता  पंजाब  के  सिख  और  हिन्दुओं  के  बीच  हमेशा  के  लिए

 सद्भावना  पैदा  करने  के  लिए  रास्ता  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  समझौता  भारत  की  एकता
 वा  अश्यंडता  की  नींव  को  मजबूत  करने  में  बहुत  सहायक  होगा  ।

 मैं  प्रधानमंत्री  स ेअपील  कि  वह  सदभावना  पैदा  करने  की  दृष्टि  से  वह  अपने  उन  अभद्र
 तथा  देश  बिरोधी  आरोपों  के  लिए  जो  उन्होंने  विरोधी  नेताओं  की  नेकनीयती  पर  लगाये  राष्ट्र  के
 समक्ष  खेद  व्यक्त  मैं  चाहता  हूं  कि  प्रधानमन्त्री  में  शिष्टता  मैं  चाहता  हूं  कि  सत्ता  पक्ष  शिष्ट

 हो  क्योंकि  वे  जानते  हैं  कि किसने  क्या  कीमत  चुकाई  किसको  इतनो  भारी  हलचल  जिससे  देश
 को  गुजरना  पड़ा  है  फायदा  पहुंचा  देश  ने  घून  और  घन  से  तथा  दो  वड़े  समुदायों  के बीच  आपत्ती
 सम्बन्धों  की  बलि  देकर  इसकी  कीमत  चुकाई  अतः  हमारे  लिए  यह  याद  रखना  बहुत  ही  आवश्यक

 है  कि  हम  वास्तव  में  किस  संकट  से  गुजरे  हैं  ।

 यद्यपि  समझौता  हो  चुका  है  और  हमारी  अपनी  यह  खबर  है  कि  पंजाब  में  लगभग  स्रभी  संयंमी

 और  जिम्मेदार  क्षेत्रों  में  इस  समझौते  का  बहुत  स्वागत  किया  गया  फिर  भी  हमें  यह  नहीं  भूलना

 अपहिए  कि  कुछ  ऐसे  लोग  भी  होंगे  जो  मुसीबत  को  बनाए  रखना  सरकार  को

 सावधान  रहने  की  आवश्यकता  है  ।  बहू  आराम  करने  का  समय  नहीं  वास्तव  में  यह  समय  हमारे

 लिए  चौकसी  करने  का
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 एस  ०»  जयपाल  रेड्डी  ]

 मैं  संत  लोंगोवाल  द्वारा  इस  समझौते  पर  पहुंचने  क ेलिए  दिखाए  गए  भारी  नैतिक  साहस  की

 सराहना  करता  वास्तव  मैं  इस  समझौते  पर  पहुंचने  के  लिए  उन्होंने  महान  देश  भक्ति  का

 प्रदर्शत  किया  है  उसके  लिए  उनको  बधाई  देदा  चाहता  किसी  भी  समय  संत  लोंगोवाल  प्रकाश

 सिह  एस०  एस०  बरनाला  जैसे  मेताओं  ने  अपनी  शान्तिप्रियता  को  नहीं  त्यागा  ।  कभी  भी

 जान-बूस्कर  कम  से  किसी  भी  समय  ऐसी  कोई  बात  नहीं  की  जिससे  इस  देश  की  अखंडता

 को  कोई  खतरा  पहुंचता  हो  ।  मेरा  विचार  यह  है  कि  सरकार  और  विरोधी  दलों  द्वारा  समस्या  को  हस
 करने  में  सही  भूमिका  निभाने  के  लिए  जहां  उनकी  तारीफ  की  जाए  वहां  सारी  सभा  को  संत  लोंगोवाल
 जी  का  जिन्होंने  इस  संकट  में  जो  सकारात्मक  रोल  अदा  किया  है  उसके  लिए  उनका  धन्यवाद  करना

 हमें  इस  संकट  से  बात  सीखनी  होगी  ।  ऐसे  मामले  हैं  जिनका  सारे  देश  को  सामना  करना

 ऐसे  नाजुक  मामलों  पर  हमें  प्रथायें  तथा  प्रक्रियाएं  स्थापित  करनी  चाहिए  जिसके  द्वारा

 बहुदलीय  चेतना  पैदा  की  जा  सके  ।  यह  दुर्माग्य  की  बात  है  कि  इस  देश  में  सत्ता  पक्ष  प्रत्येक  राष्ट्रीय
 मामले  पर  पक्षपातपूर्ण  दृष्टिकोण  विकसित  करने  का  प्रयास  करती

 3.00  म  ०  प०

 यह  प्रत्येक  राष्ट्रीय  समस्या  को  पक्षपातप्र्ण  रंग  देने  की  कोशिश  करती  है  ।  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  सत्ताधारी  जिसे  अब  विशाल  जनादेश  प्राप्त  हो  गया  फिर  आंगे  ऐसी  नासमझी  वाली

 राजनीति  में  संलग्न  नहीं  होगी  ।  अगर  केवल  यही  एक  शिक्षा  सत्ताधारी  पक्ष  ग्रहण  कर  लेता  है  तो

 मुझे  वास्तव  में  पंजाब  की  लेकर  जो  उन्हें  हमा  तथा  देश  की  कीमत  पर  बहुत  बड़ी  जीत  प्राप्त  हुई  हैं
 उसके  लिए  अफसोस  नहीं  होगा  ।

 म०  प०

 नियम  के  हाधीन  चर्चा

 देहा  के  विभिम्त  भाों  में  प्राकृतिक  प्रकोपों  के  बारे  में  चर्चा

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  के  अन्तगंत  मद  संख्या  8  पर  चर्चा  मैं

 प्रो०  क॑०  वी०  थामस  से  चर्चा  को  शुरू  करने  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 प्रो०  के०  वी०  घासस  :  सबसे  पहले  माननीय  उपाध्यक्ष  द्वारा  मुझे

 हाल  को  प्राकृतिक  आपदाओं  पर  चर्चा  के  बारे  में  बोलने  की  अनुमति  देने  के
 मैं  उनका  धन्यवाद

 करता  हमारे  देश  में  पिछले  दस  पनद्रह्  वर्षों  से
 धरती

 के
 धंसने  ओर  समुद्र  स ेकटाव  की  ऐसी
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 अभूतपूर्व  प्राकृतिक  आपदायें  नहीं  आई  जैसी  कि  पिछले  दो  महीनों  में  हम्रने  देखी  कोई  राज्य
 या  क्षेत्र  दक्षिण-पश्चिमी  मानसून  की  चपेट  से  नहीं  दा  है  ।  अआसाम  से  शुरू  हं।कर  पंजाब  तक  और

 फिर  के  रल  तक  सभी  राज्यों  को  बहुत  हानि  हुई  अकेले  पंजाब  में  ही  55  लोगों  की  मृत्यु  हो  गई
 जलंघर  शहर  में  ही  2000  परिबार  असहाय  हो  गए  तथा  100  घर  धराशायी  हो  गए  ।  बिहार
 कोसी  नदी  जो  आफ  बिहार  के  नाम  से  प्रसिद्ध  खतरे  के  निशान  से  100  से  130  से०  मी०

 ऊपर  तक  बह  रही  उत्तर  प्रदेश  में  बड़ी  नदियों  का  जल  स्तर  बढ़  रहा  है  और  पश्चिम  बंगाल  में
 भी  ऐसी  ही  स्थिति

 3.03  म०  प०

 बबकम  पुराषोलमन  पीठासीन  हुए  ]

 अब  मैं  अपने  केरल  राज्य  के  बारे  में  बताता  पिछले  60  वर्षों  में  यह  पहुला  अवसर  है  जब

 कि  हमारे  राज्य  को  ऐसी  अभूतपूर्व  धरती  धंसने  और  समुद्र  कटाव  की  घटनाओं  का  सामना

 करना  पड़  रहा  पिछले  वर्ष  केरल  राज्य  ने  वहुत  हो  भयंकर  सूखे  को  सामना  किया  जो  सो  वर्षों  के

 दौरान  पहली  वार  पड़ा  था  और  अब  इस  वर्ष  हमें  अभूतपूर्व  बाढ़  का  सामना  करना  पड़  रहा
 लिक  तौर  केरल  के  पश्चिम  में  अरब  सागर  तथा  पूर्व  पश्चिमी  घाट  आमतोर  पर  अरब

 सागर  शान्त  रहता  है  परन्तु  इस  वर्ष  जब  मई  माह  के  मध्य  के  आसपास  मानसून  शुरू  हर  चीज

 ठीक  ठाक  तथा  सामान्य  थी  परन्तु  जून  माह  के  अन्त  मानसून  ने  विकट  रूप  धारण  कर  लिया  और

 अरब  सागर  ने  जिकराल  रूप  धारण  कर  लिया  |  तथा  दो  मंजिल  ऊंची  इभारत  के  बराबर  लहरें  समुद्री

 तट  से  टकराकर  भूमि  को  काटने  घरों  को  बहाने  लगी  और  हजारों  नारियल के  पेड़ों  को  जड़ों  से

 उद्धाड़ने  लगी  ।  इस  नुकसान  की  पूर्ति  नहीं  हो  सकती  है  ।

 पूर्वो  क्षेत्र  के  दूसरी  तरफ  पहाड़ियां  नीचे  आ  रही  थीं  और  धट्टानें  नीने  गिर  रही  थीं  जिसके

 फलस्त्ररूप  कृषि  को  भारी  क्षति  हुई  जिससे  सड़कें  टूट  गईं  और  कई  लोग  मर  गए  ।  और  मुख्य

 भूमि  पर  समूचे  स्थान  पर  बाढ़  आ  गई  थी  ।  एल्लीपी  में  जो  कि  सभापति  जी  का  निर्वाचन  क्षेत्र  है  तथा

 जो  के रल  का  उपजा  ऊ  प्रदेश  कहा  जाता  पूरा  क्षेत्र  पानी  में  डूब  गया  था  और  हरे  घान  के  खेतों  की

 जगह  केवल  पानी  ही  पानी  दिखाई  देता

 जो  हानि  हुई  है  मैं  उसके  विस्तृत  ब्यौरे  में  नहीं  जा  रहा  हूं  लेकिन  मैं  केवल  कुछ  महत्त्वपूर्ण  मुद्दे
 बताने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  102  लोगों  की  अभी  तक  जानें  गई  7400  लोग  जरुमी  हुए  हैं  और
 146  लाख  लोग  इन  आपदाओं  से  प्रभावित  हुए  हैं  जो  कि  केरल  की  कुल  जनसंख्या  का  लगभग  52
 प्रतिशत

 कृषि  के  मामले  में  93.36  करोड़  रुपये  की  हवामि  का  अनुमान  लगाया  गया  जब  हम  कृषि
 की  क्षति  के  बारे  में  सोचते  हैं  तो  इसे  दो  पहलुओं  से  देखा  जाना  पहला  व  म  अवधि  की  क्षति
 ओर  दूसरा  लम्बी  अवधि  की  क्षति  ।  केरल  में  हमारे  पास  मौसमी  फसल  जैसे  धान  और  केला  इन
 फसलों  की  क्षति  कम  अवधि  की  क्षति  परन्तु  इलायची  आदि  नकदी  फसल  हैं  जहां
 कि  क्षति  लम्बी  अवधि  तक  को  है  एक  बार  नारियल  का  पेड़  नष्ट  हो  जाए  तो  नए  पेड़  को  बढ़ने  में  5  से
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 वर्ष  लगते  हैं  तथा  तब  उसमें  फल  आते  हैं  जब  भारत  सरकार  हमारे  कृषकों  की  सहायता  के

 बारे  में  सोचती  है  तो  इन  दोनों  पहलुओं  पर  विचार  किया  जाना  इसके  हमारे  कृषक

 वे  लोग  हैं  जिनके  पास  छोटी  जैसे  एक  दो  एकड़  या  तीन  एकड़  भूमि  है  इस

 पहुलू  पर  भी  विचार  किया  जाना

 वहां  घरों  को  भारी  नुकसान  हुआ  है  |  कुल  4.78  लाख  घर  क्षतिग्रस्त  हुए  इनमें  से  1.2

 लाख  घरों  को  नई  जगहों  पर  बनाना  0.5  लाख  घर  पूरी  तरह  क्षतिग्रस्त  हुए  हैं  और  2.08  लाख

 भर  आंशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त  हुए  स्कूली  बच्चे  भी  प्रभावित  हुए  लमभग  20  लाख  स्कूली
 बच्चों  की  पुस्तिकाएं  कपड़े  वर्दी  आदि  नष्ट  हुई

 सड़कों  को  भी  भारी  नुकसान  हुआ  इसके  लिए  लगभग  178  लाख  रुपये  के  नुकसान  का

 अनुमान  लगाया  गया  है  ।  इसी  तरह  16.13  करोड़  रुपये  के  मत्स्य  उत्पादों
 का  नुकसान  हुआ  ।

 दूसरा  मुख्य  क्षेत्र  जिस  पर  केन्द्रीय  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  गह  केरल  का  तटीय  क्षेत्र  है

 केरल  में  कुल  560  किलोमीटर  क्री  तट  सीमा  यह  अनुमान  है  कि  वहां  320  किलोमीटर  का

 क्षित  तट  क्षेत्र  320  किलोमीटर  के  सुरक्षित  वटीय  क्षेत्र  में  स ेहमने  290  किलोमीटर  के  लिए  समुद्र

 तट  बंध  बना  लिया  वर्तमान  बाढ़  और  भारी  वर्षा  के  बाद  110  किलोमीटर  तट  क्षेत्र  प्रभावित

 हो  गया  कुल  140  किलोमीटर  तट  क्षेत्र  की  रक्षा  करनी

 अब  मैं  यहां  आपके  ध्यान  में  एक  महत्त्वपूर्ण  बात  लाना  चाहता  केरल  का  कुल  जनसंख्या

 254  लाख  है  जिसमें  से  35  लाख  लोग  तट  क्षेत्र  में  रहते  हैं  पूरे  विश्व  में  हमारा  तट  क्षेत्र  अधिकतम

 घनिष्ठ  जनसंख्या  वाला  स्थान  अब  इस  संकट  के  दौरान  50  से  100  मीटर  भूमि  का  कटाव  हुआ

 था  ।  समुद्री  तटबंध  की  निर्माण  लागत  प्रति  किलोमीटर  5  से  6  लाख  रुपये  इस  दर  से  140

 किलोमीटर  के  लिए  840  लाख  रुपये  मैं  यहां  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  समुद्री  तटबंध

 के  निर्माण  के  लिए  के  द्रीय  सहायता  2:1  मरम्मत  के  लिए  यह  1:1  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  हम

 राष्ट्र  की  रक्षा  के  लिए  करोड़ों  रुपये  खर्च  कर  रहे  यहां  समुद्र  है  जिसे  बाहरी  आक्रामक  के  रूप  में

 विचार  करना  चाहिए  |  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  इसका  पूरा  श्वर्चा  स्वयं  उठाना

 केरल  जैसा  राज्य  जो  बहुत  सी  वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहा  वह  समुद्र  तटबंध

 के  निर्माण  के  लिएं  एक  नये  पैसे  का  भी  इन्तजाम  नहीं  कर  सकता  ।

 इस  संबंध  में  मैं  भारत  सरकार  और  अपने  प्रिय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  को  हमारे  राज्य

 को  दिए  गए  सामयिक  और  प्रभावी  मदद  के  लिए  बधाई  देता  इस  वर्ष  जुलाई  के  आरम्भ  में  राज्य

 को  भारी  वर्षा  और  भयंकर  बाढ़  का  सामना  करना  पड़ा  ।  हमारे  मुख्य  मंत्री  श्री  ककणाकरन  5  जुलाई

 को  दिल्ली  आए  और  वित्त  मंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  जी  से  मिले  और  उनको  हमारी

 समस्याओं  के  बारे  में  बताया  तथा  वे  संतुष्ट  हुए  8  तारीख  को  हमने  10  करोड़  रुपये  की  पहली '
 किस्त  प्राप्त  की  ।  इसलिए  मैं  आपसे  कह  रहा  हूं  कि  पह  तथा  सहायता  11
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 तारीख  को  हमारे  अपने  सदस्य  तथा  मंत्रिमंडल  के  प्रतिनिधि  श्री  नारायणन्  केरल  आए  और  हमारे
 राज्य  का  दौरा  13  और  14  तारीख  को  हमारे  अपने  दोस्त  तथा  निकट  संबंधी  श्री  बूटा  सिह
 जी  कोचोन  आए  और  इदुक्की  तथा  अन्य  जिलों  का  दोरा  किया  और  वह  वहां  दो  दिन
 रुके

 बूटा  सिह  जी  और  केन्द्रीय  अधिकारी  दोनों  ने  जिनका  नेतृत्व  श्री  सिकदार  ने
 कैरल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गए  ज्ञापन  पर  विदवार  किया  जो  यह  बताता  है  कि  कुल  743.36

 करोड़  रुपये  की  क्षति  हुई  यह  एक  वास्तविक  तथ्य  है  जिसे  दिया  गया  एक  बात  जो  मुझे  स्पष्ट
 करनी  है  |  दह  यह  है  कि  आम  तोर  पर  जब  केन्द्र  राहत  कार्यों  क ेलिए  सहायता  देता  है  जो  75  प्रतिशत
 के  अनुदान  के  रूप  में  दिया  जाता  है  और  बाकी  बची  25  प्रतिशत  राशि  का  राज्यों  द्वारा  प्रबन्ध  करना

 होता  मैं  फिर  से  दोहरा  रहा  हूं  कि  केरल  जैसा  राज्य  जो  भारी  वित्तीय  भड़चनों  से  विरा  हुआ
 25  प्रतिशत  का  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकता  है  ।  मेरा  बार  बार  यह  अनुरोध  है  कि  केन्द्र  को  शत
 शत  सहायता  देनी  चाहिए  और  केन्द्र  इसे  वहां  कर  सकता  है  जहां  स्थिति  बहुत  खराब  हो  ।

 महोदय  ये  प्राकृतिक  हालांकि  ये  ऐसी  नाजुक  नहीं  होतीं  जितनी  इस  वर्ष  थीं  फिर

 भी  हर  बच  होती  हमें  कुछ  लम्दी  अवधि  के  उपाय  करने  चाहिएं  |  मैं  केवल  कुछ  पहलूओं  के  बारे  में

 बताता  चाहता  हूं  ।  पहला  सड़क  है  केरल  में  हमें  प्रत्येक  वर्ष  मानसून  के  मौसम  में  भारी  वर्षा  का  सामना

 करना  पड़ता  हमें  सड़कों  की  मरम्मत  करनी  पड़ती  अब  जो  प्रौद्योगिकी  उपयोग  की  जा  रही  है
 उसे  बदलना  इस  समय  कारपेटਂ  प्रक्रिया  अपनायी  जाती  इसके  स्थान  पर  दूसरी
 प्रक्रिया  जिसे  ग्राउटिंगਂ  प्रक्रिया  कहते  हैं  जो  कि  कारपेटਂ  प्रक्रिया  से  5  गुना  महंगा  है
 लेकिन  20  गुना  प्रभावी  का  उपयोग  किया  जा  सकता  उसका  उपयोग  फिया  जाना  चाहिए
 भौर  भारत  सरकार  को  पूरी  सहायता  करनी

 दूसरी  पहलू  है  भू-स्थलन  |  भू-स्खलन  वनों  की  कटाई  और  जल-प्रहण  क्षेत्रों  क ेनजदीक  खेती

 करने  के  कारण  होता  सरकार  को  ऐसा  कानून  बनाना  चाहिए  जिससे  वनों  की  कटाई  रोकी  जा

 सके  ।  बाढ़  होती  ही  बाढ़ों  को  रोकने  के  लिए  वर्तं  मान  नहरों  भौर  जलमार्गों  को  गहरा
 करना  होगा  ।  अधिक  बांध  बनाने  विशेष  रूप  से  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  केरल  राज्य  को

 सहायता  देते  समय  तोन  नगरों  अर्थात्  कोचीन  और  कालीकट  को  अल्ग-अलग  सहायता  दी
 जानी  चाहिए  |  कोबीन  शहर  समुद्र  स्तर  से  नीचे  हैं  ।  हर  वर्ष  जब  वहां  वर्षा  होती  है  तो  पूरा  शहर  बाढ़
 में  घिर  जाता  है  हमने  प्रधान  मंत्री  जी  और  कृषि  मंत्री  जी  को  अलग  से  ज्ञापन  दिया  है  कि  अकेले

 कोचीन  नगर  को  5.21  करोड़  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  देनी  चाहिए  ताकि  वहां  सड़कों  और  पुलों  का

 निर्माण  करके  इस  समस्या  का  स्थाई  समाधान  निकाला  जा

 भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  श्री  करूमाकरन  के  कुशल  ओर  योग्य  नेतृत्व  के  अन्तर्गत  चल

 रही  केरल  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता

 जुलाई  के  पहले  सप्ताह  में  जब  यह  अभूतपूर्व  बाढ़  आई  तो  हमारी  विधान  सभा

 गित  हूं  गई  |  विधान  सभा  के  सदस्य  अपने  निवचिन  क्षेत्रों  में  मंत्रियों  को  प्रत्येक  जिले  का  प्रभार

 लेने  के  लिए  कद्ा  यया  ओर  राहत  कार्य  शुरू  किए  यह  कोई  आसान  बात  नहीं  थी  ।  राहत  कार्यो
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 पर  एक  नजर  डाली  120  लाख  लोगों  को  निशुल्क  राशन  दिया  गर्भवती  महिलाओं  और

 बच्चों  को  दूध  दिया  गया  और  केवल  इस  पर  ही  कुल  खर्चा  जो  किया  गथा  था  बह  23.45  करोड़  रुपये

 1,922  राहत  कार्य  केन्द्र  और  अधं  राहत  कार्य  केन्द्रों  स ेशुरू  किया  गया  और  इसके  लिए  7  करोड़
 रुपये  के  खर्चे  की  आवश्यकता  थी  |  चिकित्सा  सहायता  और  र/!हृत  कार्यों  पर  8  करोड़  रुपये  खर्न  हुआ
 इसके  बाद  कपड़े  और  जो  बतेन  शिविरों  में  दिए  गए  थे  उनकी  लागत  6  करोड़  रपये  थी  ।  जल  पूर्ति
 संस्थापन  की  मरम्मत  ओर  संक्रामक  रोगों  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  पर  करोड़  रुपये  खर्च  किया
 गया  ।

 केरल  सरकार  ने  एस  त  रह  के  प्रभावी  उपाय  उठाए  हैं  कि एक  भी  शिकायत  नहीं

 हमारे  केन्द्रीय  मंत्री  श्री  बूटा  सिह  जी  और  श्री  के०  आर०  नारायणन  ने  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया

 केन्द्रीय  दल  ने  भी  सभी  स्थानों  का  दौरा  किया  वहां  कोई  शिकावत  नहीं  थी  क्योंकि  राज्य

 सरकार  ने  प्रभावी  उपाय  उठाए  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  एक  बार  फिर  भारत

 सरकार  श्री  राजीव  गांधी  और  हमारे  अपने  दोस्त  श्री  बूटा  सिह  जी  तथा  श्री  नारायणन्  को  प्रभावी

 कदम  उठाने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।
 ,

 मैं  एक  बार  अनुरोध  करता  हूं  कि  प्राकृतिक  आपदाओं  को  रोकने  के  लिए  हमें  लम्बी  अवधि  के

 उपाय  लेने  चाहिए  ।

 भरी  ई०  प्रय्यापु  रेड्डी  :  सभापति  आक्रुतिक  आपदाओं  को  मुख्य  रूप  से

 तीन  श्रेणियों  में  बांदा  जा सकता  पहला  और  सबसे  महत्त्वपूर्ण  यूखा  दूसरा  बाढ़  भौर  तीसरा
 चक्रवात  हालांकि  भूस्खलन  जैसी  अन्य  आपकदाएं  हैं  जो  भारत  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  होती

 श्री  बालकबि  बे  रागी  :  गेस  त्रासदी  ।

 श्री  इ०  भ्रय्यापु  रेड्डी  :  यह  मानव  निर्मित  संफट  मानव  द्वारा  कई  सरह  के  संकट  बनाए
 गए

 भारत  को  इन  तीन  प्रकार  की  आपदाओं  का  सामना  करना  पड़ता  भारत  संरकार  ने  पहले
 से  ही  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  पता  लगा  लिया  यह  समय-समय  पर  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  क ेलिए  कार्यक्रम
 ओर  योजनाएं  शुरू  करती  रहती  परन्तु  दुर्भाग्यवश  इनमें  से कोई  भी  योजना  कारगर  सिद्ध  नहीं  हुई

 वे  केवल  अस्थायी  होती  हैं  और  केवल  अस्थायी  राहत  देती  ऐसा  लगता  है  कि  सूखे  का
 बला  करने  के  लिए  कोई  स्थायी  उपाय  नहीं  सोचा  गया

 भारतीय  अर्थंव्यदस्था  मुख्य  रूप  से मानसून  की  अनिश्चितता  पर  निर्भर  करता  मानसून  के
 बारे!भें  सही  पूर्वानुमान  लगाने  की  प्रौद्योगिकी  की  हमें  अभी  भी  निपुणता  हासिल  करनी  है  और  अपने
 कृषकों  को  शिक्षा  तथा  अनुदेय  देना  है  कि  वे  स्वयं  को  मानसून  की  अनिश्चितता  के  अनुकल  इसे
 अभी  तक  नहीं  किया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  रूस  के  बेज्ञानिकों  ते  भारत  में  मानसून  का  पता  लगागे
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 की  अपनी  प्रौद्योगिकी  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  अतः  सूखा  प्राकृतिक  आपदा  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  के

 सीमा  क्षेत्र  से  आया  जिसे  सतत  सूखे  की  सम्भाधना  वाला  क्षेत्र  कहा  जाता  हम  बहुत  पहले  से

 यह  सुझाव  देते  आ  रहे  हैं  कि  इन  प्राकृतिक  विपदाओं  का  मुकाबला  करने  के  लिए  जहां  कहीं  वे  होती
 कम  से  कम  एक  हजार  करोड़  रुपये  का  एक  स्थायी  कोष  होना  चाहिए  और  एक  ऐसी  योजना  तंयार

 की  जानी  चाहिए  जिससे  इस  कोष  में  से  धन  सर्द  मिल  सके  चाहे  इसमें  केन्द्र  का  योगदान  हो  या  राज्य

 का  योगदान  हो  या  कुछ  अन्य  वरीके  का  हो  ताकि  यह  आवर्ती  स्थायी  कोष  इस्र  प्रयोजन  के  लिए

 जल  ससक्उस  सन  तन  तल  में

 लब्ध  हो  ।

 मैं  एक  और  सुझाव  देता  चाहता  हएें  इन  प्राकृतिक  विपदाओं  को  प्रकृति  के  लाभों  में

 लगे  की  कोशिश  करनी  शुष्क  जलवायु  कुछ  वस्तुओं  के  निर्माण  के  लिए  बहुत  आवश्यक  मानी

 जाती  इसलिए  सूखे  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  में  जहां  शुष्क  जलवायु  रहती  है  वहां  हमे  ऐसे  उद्योगों

 का  पता  लगाना  चाहिए  जिन्हें  आसानी  से  स्थापित  किया  जा  सके  या  ऐसे  लघु  उद्योग  जिन्हें  आसानी

 से  लगाया  जा  सके  तथा  जो  प्रभावित  ढंग  से  कार्यान्वित  हो  सकें  ।  उदाहरण  के  लिए  सूखे  की  सम्भावना

 वाले  क्षेत्रों  में  मुर्गी  पालन  शुरू  करना  मुश्किल  नहीं  मुर्गी  पालम  के  लिए  पानी  या

 ऐसी  ही  किसी  चीज  की  आवश्यकता  नहीं  होती  शुष्क  जलवायु  मुर्गी  पालन  में  सहायता  भी  देगी  ।

 अतः  हमें  सूखे  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  का पता  लगाना  चाहिए  ओर  हमें  ऐसे  व्यापार  तथा

 उद्योगों  का  पता  लगाने  के  लिए  अनुध्न्धान  भी  करता  चाहिए  ।  जिसे  इन  सूखे  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों

 में  लाभकारी  ढंग  से  लगाया  जा  सकता

 सभी  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  पीते  क ेपानी  की  समस्या  मुख्य  हमें  मनुष्यों  और  साथ  में  पशुओं
 के  लिए  भी  पीने  के  पानी  की  समस्या  का  समाधान  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हम  पीने  के  पानी

 की  रामस्या  का  समाधान  नहीं  कर  सके  भूमितल  पानी  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  जांच-पड़ताल  की

 जा  रही  लेकिन  दुर्भाग्यवश  भूमितल  पानी  नीचे  जा  रहा  अतः  हमें  कुछ  और  उपायों  को  ढूंढ़नां
 होगा  जिससे  कि  इस  भूमितल  के  पानी  को  उपयोग  में  ला  सकें  !

 आई०  सी०  आर०  एस०  ए०  टी०  यह  जानने  की  कोशिश  कर  रहा  है  कि  वे  शुष्क
 फसलें  कौन  सी  हैं  जिनकी  इन  सूख  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  मे ंलाभकारी  ढंग  से  जोताई  की  जा

 सूखे  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  में  ली जाने  वाली  शुष्क  फसलों  में  इस  अनुसंधान  को  और  गहन  किया

 जाना  कुछ  ऐसी  नई  फसलें  पाई  गई  हैं  जो  मामूली  वर्षा  में  भी  आसानी  से  उगाई  जा  सकती

 वास्तव  में  वनरोपण  को  लेना  मामूली  वर्षा  से  कुछ  प्रकार  के  जंगल  हो  जाते  वे  सूखे
 को  सहन  कर  सकते  हैं  तथा  फिर  भी  फल  देते  इस  प्रकार  के  वन  विज्ञान  के  वैज्ञानिक  पहलुओं  की

 भी  जांच  फरनी  चाहिए  ताकि  हम  इस  सूखे  का  मुकाबला  कर  सकें  ।

 बाढ़  के  बारे  में  मेरे  अनुसार  वे  कई  समस्याओं  को  पैदा  इनमें  से  एक  समस्या  एक  बार

 बही  पीने  के  पानी  की  पानी  हर  जगह  पानी  है  लेकिन  पीने  का  पानी  कहीं  नहीं  ऐसी

 स्थित्ति  वहां  हो  जाएगी  जहां  बाढ़  एक  विशेष  क्षेत्र  को  प्रभावित  करती  मेरे  अनुसार  बाढ़  प्राकृतिक

 विपदा  नहीं  है  बल्कि  उन्हें  वरदान  बनाया  जा  सख्ता  है  बशर्ते  हम  भारो  वर्षा  का  इस्तेमाल  दारने  की

 तकनीक जानते हों । हमें ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना होगा जहां प्रायः बाढ़ आती है और हमें इन बाढ़ों
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 को  उन  क्षेत्रों  या  अन्य  क्षेत्रों  में  ले  जाने  के  तरीकों  को  ढूंढ़  निकालने  होंगे  जद्ां  सूखा  पड़ता  रहता  हो  ।

 इस  बाढ़  के  पानी  को  जमा  करने  के  लिए  कई  संतुलनकारी  जलाशयों  की  आवश्यकता  है  जिससे  कि

 उस  पानी  को  सूखे  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  में  ल ेजा  सकें  या  वहां  ले  जा  सकें  जहां  सिंचाई  सुविधाओं
 नयी  कमी  महोदय  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  पहलू  पर  पर्याप्त  अनुसंधान  नहीं  किए  गए

 उदाहरणाथं  हम  हर  वर्ष  युनते  हैं  कि  ब्रह्मपुत्र  में  बाढ़  आई  गंगा  में  बढ़  आई  है  और  पानी  किनारों

 से  31२  बह  रहा  मुझे  आश्चयं  होता  है  कि  क्या  ब्रह्मपुत्र  को  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  मोड़ा  नहीं  जा  सकता

 और  भारत  के  अन्य  क्षेत्रों  के  लिए  जीवन  को  बचाने  में  पानी  के  साधनों  को  देने  क ेलिए  बाढ़  को  बदला

 नहीं  जा  सकता  ।

 कृषि  तथा  प्रामोण  बिकास  मंत्री  बूटा  :  श्री  क्या  आपने  कर्भी  ब्रह्मपुत्र
 नदी  देखी  है  ?

 श्री  इं०  श्रग्यापु  रह्डी  :  जी  इसलिए  मैं  चकित  हो  रहा  हूं  कि  इसे  अन्य  क्षेत्रों  में  क्यों

 नहीं  मोडा  जा  सकता  है  ।

 श्री  बूटा  सिह  :  यदि  हम  ब्रह्मपुद्र  नदी  को  मोड़  सकते  हैं  तो  हम  वर्षा
 को  बन्द  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मध  दण्डवते  :  यदि  हम  यह  करने  की  कोशिश  करें  तो  हम  ही  मुड़

 श्री  इं०  श्रय्यापु  रेह्डी  :  आखिर  में  चक्रवात  |  आानभ्न  प्रदेश  में  6000

 मीटर  का  वह  क्षेत्र  है  जो  चक्रवात  के  अन्तर्गत  है  और  हम  विनाशक  चक्रवात  का  सामना  कर  रहे
 वास्तव  मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करता  हूं  कि  चिद्युत  और  ऊर्जा  को  प्राप्त  करने  के  लिए-तटी  क्षेत्रों  में

 पवन  चकबिकयों  की  स्थापना  की  यह  वह  क्षेत्र  है  जहां  वायु  को  ऊर्जा  में  बदलने  के  लिए  सबसे

 उपयुक्त  क्षेत्र  पाया  जाता  सभी  तट  क्षेत्रों  को पवनचकिकियों  में  ऊर्जा  स्रोत  को  बदलने  के  लिए  बदला

 जा  सकता  बशर्तें  हमारे  पास  प्रौद्योगिकीय  संसाधनों  के  साथ-साथ  उसे  करने  देः  लिए  उपकरण

 हों  '  जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  निवेदन  किया  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  इन  प्र।क्तिक
 विपदाओं  का  मुकाबला  करने  के  लिए  कम  से  कम  1000  करोड़  रुपये  का  एक  स्थायी  कोष  स्थापित

 करना  चाहिए  |  धन्यवाद

 समापति  महोदय  पी०  जे०  :  कई  लोगों  को  बोलना  आपको  केबल  पांच
 मिनट  दिए  जाते  हैं  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मुझे  बोलने  की  अनुमति  के  लिए
 एक  बार  फिर  यह  देश  विनाशक  बाढ़  ओर  मूसलाधार  वर्षा  में  फंस  गया  कई  व्यव्धि  मर  गए

 यह  कहा  गया  है  कि  पंजाब  भौर  हिमाचल  प्रदेश  में  55  से  अधिक  जानें  केवल  केरल  में  102
 व्यक्षितयों  की  मृत्यु  रह  नवीनतम  रिपोर्ट  है  जिसे  हमने  प्राप्त  किया  है  और  अभी  भी  हम  इस

 तबाही  से  सम्भल  नहीं  पाए
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 बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  बाद  भी  हम  बाढ़ों  पर  नियंत्रण
 करने  में  सफल  नहीं  हुए  हैं  '  प्रत्येक  योजना  में  बाढ़  को  नियन्त्रण  करने  के  लिए  बड़ी  रकम  रखी  जाती

 लेकिन  यह  देखा  गया  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  के  बाद  बाढ़ों  तथा  प्राकृतिक  बिपदाओं  के  कारण  विनाश
 और  क्षति  बढ़ती  गई  1954  में  बनाई  गई  बाढ़ों  राष्ट्रीय  नीति  में  बाढ़ों  से  बचने
 के  लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  दिया  गया  उन्होंने  कहा  था  कि  12  वर्षों  की  अवधि  के  भीतर

 हम  इस  विनाश  को  रोक  परन्तु  दुर्भाग्यपवश  पिछले  12  वर्षों  के  दौरान  इसकी  विनाशी  प्रभावों
 में  केवल  वृद्धि  हुई  प्राप्त  आंकड़ों  के  अनुसार  1956  में  बाढ़  क ेकारण  523  करोड़  रुपये
 की  हानि  जबकि  यह  पिछले  वर्ष  में  2459  करोड़  रुपये  बढ़  गई  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  बाढ़
 के  कारण  प्रत्येक  वर्ष  हानि  बढ़  रही  अब  जब  कभी  बाड़ें  या  प्राकृतिक  विपदाएं  आती  हैं  तो  हम  कुछ
 राहत  कुछ  तदर्थ  या  अन्तरिम  सहायता  के  बारे  में  सोचते  हमारे  पास  वास्तव  में  कोई  स्थायी
 उपाय  नहीं  है  जिससे  कि  हम  बाढ़ों  को  नियन्त्रित  कर  सकें  ।  अतः  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि भारत  सरकार
 को  कुछ  स्थायो  मुख्य  योजदा  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  जिससे  बाढ़ों  पर  काबू  पाया  जा  सके  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  बाढ़  नियन्त्रण  आयोग  बना  हुआ

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  आयोग  है  लेकिन  कोई  कारंवाई  नहीं  कुछ  समय  पहले  भारत
 की  सभी  मुख्य  नदियों  को  उत्तर  से  दक्षिण

 तू  इने
 का  प्रस्ताव  मैं  जानता  हूं  कि  यह  बहुत

 महस्वाकाँक्षी  योजना  है  और  इसके  लिए  करीब  10,000  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  परन्तु
 विश्व  बैंक  से  सहायता  मिल  सकती  है  जिसका  हम  लाभ  उठा  सकते  हमें  ऐसे  उपायों  को  सोचना

 जाहिए  जो  बाढ़ों  से  होने  वाले  विनाश  at  हमेशा  के  लिए  काबू  पा  सकें  ।  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  इस
 समय  जैसे  ही  प्राकृतिक  विपदाएं  हुईं  तथा  जैसे  ही  समाचार  मिला  तो  भारत  सरकार  ने  तुरन्त
 वाई  की  ।  मेरे  राज्य  केरल  के  विषय  में  मुझे  बहुत  खुशी  हुई  कि  जैसे  ही  प्रधान  मन्त्री  जी  को  मामले
 से  अवगत  कराया  उन्होंने  प्रधान  मन्त्री  राहत  कोष  से  धन  दिया  और  भारत  सरकार  ने  तुरन्त
 10  करोड़  रुपये  की  मंजूरी  दी  तथा  कुछ  ही  दिनों  में  और  15  करोड़  रुपये  मेरे  राज्य  को  मंजूर

 केवल  यही  नहीं  जैसा  कि  प्रोਂ  थामस  ने  कहा  कि  माननीय  मन्त्री  श्री  बूटा  श्री  के०

 आर०  नारायणन्  ने  हमारे  राज्य  का  दौरा  किया  और  भारत  सरकार  ने  केरल  राज्य  के  प्रति  सभी

 प्रकार  की  सह/नुभूति  भारत  सरकार  की  इस  सहायता  के  लिए  और  केरल  सरकार

 द्वारा  समय  पर  की  गई  कारंवाई  के  बिना  हानि  बहुत  अधिक  हुई  विशेषकर  जानें  बहुत
 गई  होतीं  ।

 केरल  राज्य  की  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  यह  है  कि  इस  राज्य  में  तीन  तरह के  क्षेत्र

 पहला  पहाड़ों  इसके  बाद  निम्न  भूमि  प्रदेश  तशा  समुद्री  तट  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इन  सभी
 क्षेत्रों  में एक  या  अन्य  तरह  की  विपदा  आने  की  सम्भावना  बनो  रहती  पहाड़ी  क्षेत्र  में  भूस्खलन
 आम  बात  मैं  इदुक्की  निर्वाचन  क्षेत्र

 से  हूं  जो  कि  पहाड़ी  क्षेत्र  ह ैऔर  वहां  कई  बार  भूस्खलन
 होता  है  जिससे  280  व्यक्तिग्रों  की  मृत्यु  हो  गई  तथा  चार  परिवार  पूरी  तरह  से  बह  इसके
 बाद  निम्न  भूमि  प्रदेश  इसके  बाद  समुद्री  तट  पर  समुद्री  कटाव  होता  है  और  यह  समस्या
 अन्य  राज्यों  में  नहीं  होती  यह  बंगाल  में  होती  मैं  जानता  यह  आनध्र  प्रदेश  में

 होती  है  ।  लेकिन  यह  उत्तर  प्रदेश  या  मध्य  शदेश  में  नहीं  होती  क्योंकि  वहां  समुद्र  नहीं  इन  बाढ़ों
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 ओर  भूस्खलन  के  कारण  102  व्यक्ति  मर  78,000  व्यक्तियों  को  चोटें  आईं  और  1900
 गांव  प्रभावित  एल्लेपी  राज्य  में  4  लाख  धर  पूरी  तरह  से  क्षतिग्रस्त  हुए  और  80,000
 वार  बेघर  हो  यह  बहुत  ही  विनाशक  क्षति  है  जिसके  लिए  कम  समय  होने  के  कारण  मैं  विस्तार
 में  नहीं  जा सकता  ।

 मैं  केवल  कृषि  के  बारे  में  कुछ  कहना  वार्षिक  फसलों  को  तथा  बहुवर्षी  फसलों  जंसे
 काली  अदरक  और  क्षन्य  फसलों  को  भी  भारी  नुकसान  हुआ  है'*ਂ

 समापति  सहोदय  :  कृपया  इदुक््की  के  सम्बन्ध  में  बोलकर  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मैं  इदुककी  परही  आ  रहा  हूं  क्योंकि  मैं  जानता  हूं  कि  अलप्पी
 आपका  निर्वाचन  क्षेत्र  मैं  इृदुककी  के  सम्बन्ध  में  हो  कहूंगा  ।

 नकदी  फसलों  के  सम्बन्ध  जो  कि  अधिकांश  मेरे  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में  होती  मैं  कहूंगा  कि
 5000  हैक्टेयर  भूमि  की  काली  मिर्च  पूरी  तरह  नष्ट  हो  गई  और  अन्य  5000  हैक्टेमर  भमि  भी

 नष्ट  हुई  इलायची  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहुंगाड़ि  4500  हैक्टेयर  भूमि  पर  उगाई  गई  इल'यची
 पूर्णतः  नष्ट  हो  गई  है  तथा  अन्य  4000-5000  हैक्टेयर  भूमि  भी  नष्ट  हुई  इसी  तरह
 अदरक  और  अन्य  नकदी  फसलों  को  भी  नुकसान  हुआ  अदरक  के  निर्यात  से  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त

 होती  4800  हैक्टेयर  की  अदरक  की  फप्तल  को  क्षति  पहुंची  केवल  इृदुबकी  जिले  में  जहां  नकदी
 फसलें  उगाई  जाती  कुल  50  करोड़  रुपये  स ेअधिक  का  नुकसान  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।
 लेकिन  एक  बात  पर  विशेष  ध्यान  देना  होगा  ।  इस  नुक्सान  का  प्रभाव  कई  वर्षों  तक  रहेगा  ।  यदि  घान
 अथवा  अन्य  कुछ  वाधिक  फसलों  का  नुकसान  होता  तो  उसका  प्रभाव  केवल  1  वर्ष  तक  रहता  है
 और  ।  वर्ष  के  भीतर  आप  नुकसान  पूरा  कर  सकते  किन्तु  रबड़  के  मामले  यदि  रबड़  का  पौधा
 मध्ट  हो  जाता  है  तो  पुनः  लगाए  गए  रबड़  के  पौधे  से  सात  वर्ष  बाद  कुछ  लाभ  होता  यदि  नारियल
 का  पेड़  नष्ट  हो  जाता  है  तो  इसमें  भी  सात-आठउ  वर्ष  लग  जाते  अतः  सात  वर्ष  की  अवधि  तक
 नुकसान  इससे  हमारे  विदेशी  मुद्रा  के  अर्जन  पर  बहुत  प्रभाव  मेरा  अन  रोध  है  कि
 भारत  सरकार  को  सहायता  देते  समय  इस  पहलू  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  !

 अब  मैं  समुद्री  कटाव  पर  आता  यह  विशेष  रूप  से  कुछ  ही  राज्यों  में  होता  रक्षा  व्यय
 की  तरह  समुद्र  कटाव  पर  व्यय  भी  राष्ट्रीय  आधार  पर  किया  जाना  चाहिए  ।

 भारत  सरकार  कुछ  मानदण्डों  के  अन्तर्गत  प्राकृतिक  विपदाओं  के  सम्बन्ध  में  रा
 को  सहायता  दे  रही  उन  मानदण्डों  के  अन्तगंत  75%,  सहायता  अन॒दान  के  रूप  में  तथा  250/
 ऋण  के  रूप  में  दी  जाती  कुछ  राज्य  आ्थिक  दृष्टि  स ेकमजोर  हैं  और  इस  लए  वे  इन  राहत  कार्यों
 के  लिए  प्रयोग  किए  जा  सकते  योग्य  धन  नहीं  जुटा  सकते  केरल  एक  ऐसा  ही  राज्य  मैं  यह  कहना
 नहीं  चाहता  कि  आठवें  वित्त  आयगो  द्वारा  केरल  को  आवंटित  की  जाने  वाली  धनराशि  के  मामले  में
 सेवशाव  किया  गया  मानदण्ड  ऐसे  हैं  कि हमारी  स्थिति  अनुकल  नहीं  अतः  हमारे  पास  पर्याप्त
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 घन  नहीं  है  जो  कि  हम  राहत  कार्यों  क ेलिए  जुटा  सके  ।  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह
 केरल  और  पंजाब  तथा  हिमाचल  प्रदेश  राज्यों  को  जहां  बाढ़ों  भर  प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारण

 बहुत  नुकसान  हो  रहा  शतप्रतिशत  सहापता  दें  ।

 विग्विजय  सिह  :  भाज  हम  देश  में  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कई

 हरण  देख  सकते  भारत  के  उत्तर  और  दक्षिण  में  बाढ़ें  दाई  हैं  और  मध्य  भारत  में  भारी  सूखा

 पड़ा  मध्य  प्रदेश  के  पश्चिमी  भाग  में  भारी  यूद्वा  पड़ा  वहां  पानी  ओर  चारे  की  भारी  कमी

 मैं  इस  सम्मानित  सदन  में  इस  बात  का  जिक्र  करना  चाहता  हूं  कि  चारे  की  कमी  के  कारण  उस  क्षेत्र

 में  पशुओं  की  मृत्यू  हो  गई  है  और  लोगों  ने  अपने  पशुओं  को  मरने  के  लिए  छोड़  दिया

 क्योंकि  उनके  पास  अपने  पशुओं  के  लिए  न  चारा  है  और  स  ही  पानी  ।

 प्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  ने  सूखा  राहृत  के  लिए  हमें  कुछ  धन  देने  की  कृपा  की  है

 किस्तु  उसके  बावजूद  हमारी  राज्य  सरकार  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  इसलिए
 मध्य  प्रदेश  राज्य  को  अतिरिक्त  धनराशि  दी  हमारी  राज्य  सरकार  ने  पड़ोसी
 कर  गुजरात  से  कुछ  चारा  मंगवाया  है  लेकिन  अब  मुझे  कहा  गया  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  अपने  राज्य

 से  चारा  आयात  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  ऐसी  बातों  के  परिणाम  स्पष्ट  ही  किसानों  की

 हालत  बहुत  खराब  है  और  इनमें  से  कुछ  जिलों  में  राजगढ़  ओर  जहां  बहुत  पशु  होते

 हैं  किसानों  की  रोजी-रोटी  भी  छिन  रद्दी  मैं  कृषि  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उन  जिलों  के

 किसानों  को  पशुओं  की  हानि  के  लिए  कुछ  मुआवजा  देने  पर  विचार

 इन  जिलों  में  सूखा  नियमित  रूप  से  पड़ने  लगा  ये  जिले  रेगिस्तानी  क्षेत्र  का  रूप

 धारण  करने  लगे  वहां  अत्यधिक  भूमि  कटाव  हो  रहा  यद्यपि  सूखा  प्रणव  क्षेत्र  कार्यक्रम  के
 गंत  काफी  समय  पहले  1963-64  में  मध्य  प्रदेश  में  6  जिलों  को  चुना  गया  था  ।  दुर्भाग्य  से  उन

 जिन्हें  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  लिया  गया  को  छोड़  दिया  गया  हैं  और  उन  जिलों  को  जो

 सूद्षाग्रस्त  नहीं  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शामिल  कर  लिया  गया

 मैं  ग्रामीण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्री  चंदूलाल  घंद्राकर  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  कृपया

 पहले  बाले  जिन्हें  धुद्या  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  किया  जाना  विशेषकर

 राजगढ़  जिले  को  शामिल  करने  के  बआरे  में  विचार  करें  और  देखें  कि  इन  जिलों  को  इस  कायंतक्रम  में
 शामिल  किया  वे  वास्तव  में  सूुखाग्रस्त  क्षेत्र  हैं मौर  उन  जिलों  में  यह  कार्यक्रम  शीघ्र  ही  शुरू
 किया  जाना

 भूमिगत  पानी  का  स्तर  और  नीचे  होने  के  कारण  उन  जिलों  में  पेय  जल  की  कमी  हो
 गई  है  और  पेय  जल  की  कमी  के  इन  जिलों  में  पेय  जल  में  मिनी-कृमि  हो  गए  हैं  जिनसे  वहां  के

 लोग  बहुत  प्रभावित  हुए  पेय  जल  में  ये  कृमि  होते  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  लगभग  750  गांव

 मिनी-क्वममि  से  प्रभावित  लेकिन  दुर्भाग्य  से  इन  कीटाणुओं  को  नष्ट  करमे  और  इस  समस्या  का  समा*

 पान  करने  के  शिए  न  तो  राज्य  सरकार  ने  और  न  ही  भारत  सरकार  ने  कोई  कार्यक्रम  शुरू  किया
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 दिग्विजय  सिह  ]

 योजना  आयोग  और  कृषि  मंत्रालय  को  उन  क्षेत्रों  में भूमिगत  जल  का  स्तर  ऊपर  उठाने  के  लिए  कोई
 योजना  शुरू  करनी  होगी  ।  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  ने  धनराशि  स्वीकृत  की  थी  ओर  उन  जिलों  में

 हैंड-पम्प  लगाए  गए  थे  ।  लेकिन  वे  सूखे  पड़े  हैं  क्योंकि  जल  का  स्तर  इतना  नीजे  हो  गया  है  कि  लोग

 गत  पानी  के  स्तर  से  पानी  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  मुझ्नसे  पहले  के  उक  वक्ता  ने  गंगा-कावेरी  नहरों  को

 जोड़ने  के  बारे  में  जिक्र  किया  मैं  इस  सुझाव  का  स्वागत  करता  हूं  और  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  गंगा-कावेरी  नहर  की  दस्तूर  परियोजना  बनाने  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  संबंध

 में  कुछ  न  कुछ  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  प्रतिवर्ष  हमारे  देश  को  प्राकृतिक  विपदा  का  समता  करना

 पड़ता  है  अर्थात्  कभी  बहुत  से  क्षेत्रों  मे ंभारी  सूदा  पड़  जाता  है  अथवा  देश  के  अन्य  भागों  में

 कारी  बाढ़  आ  जाती  जल  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  कोई  एकीक्त  कार्यक्रम  बनाया  जाना
 ताकि  ऐसी  स्थिति  से  बचा  जा  सके  ।

 ]

 श्री  जनक  राज  गुप्ता  :  सभापति  हिन्दुस्तान  बहुत  बड़ा  मुल्क  कहीं  पर

 सूखा  पड़ता  कहीं  त्राढ़ें  आती  जिनसे  बहुत  काफी  नुकप्तान  होता  पिछले  सत्र  में  शायद
 आपको  याद  इसी  खुश्कत्ताली  पर  मेरा  एक  रेजोल्यूशन  जिस  पर  काफी  बहस  हुई  थी  और
 शायद  इस  सैशन  में  भी  बहस  उस  वक्त  भी  चूंकि  बारिश  नटीं  हुई  बरफबारी  नहीं  हुई
 बहुत  से  प्रान्त  ऐसे  थे  जहां  सूखा  पड़ा  था  ओर  उससे  काफी  नुकसान  हुआ  हिमाचल
 कश्मी  उत्तर  प्रदेश  और  दूसरे  ऐसे  अनेक  राज्य  जहां  काफी  नुकसान  हुआ  इस  वक्त  मैं  अपने

 हल्क-ए-इन्तख्ाब  की  बात  कहना  चाहता  सारी  जम्मू-काश्मीर  रियासत  में  पिछली  बार  बर्फबारी

 न  होने  बारिश  न  होने  से  काफी  सूखा  अभी  तक  वहां  पर  लोगों  को  रिलीफ  नहीं  वह
 जख्म  अभी  भरने  ही  नहीं  पाया  था  कि  अब  बहुत  ज्यादा  बारिश  होने  से  बाढ़ें  आ  गई  बाकी  प्रान्तों
 में  भी  काफी  नुक्सान  हुआ  पंजाब  में  भी  हुआ  और  बिह्वार  में  भी  हुआ  बाकी  दूसरे  एरियाज  में
 हुआ  लेकिन  जम्मू  व  काश्मीर  में  और  खास  तौर  से  जम्मू  व  काश्मीर  के  उस  एरिया  जो  मेरा
 ए-इन्तखाब  दरिया  चनाब  में  बाढ़  आने  से  काफी  नुकसान  हुआ  आपने  अखबारों  में  पढ़ा  होगा  कि
 कम  से  कम  50  आदभी  मर  गए  और  300,400  कुनबाजात  जो  उत्तको  बंधर  होना  इसी
 तरह  से  पंजाब  में  काफी  नुकसान  भें  अजीम  रहनुमान  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  का  मशकूर  हूं
 कि  पिछली  बार  जब  सूखा  पड़ा  तो  हमें  ।2  हजार  टन  की  बजाए  4  हजार  टन  गल्ला  मद्दीने  न॑
 ज्यादा  मिलता  जिससे  हम  दूरदराज  पहाड़ी  जगद्टों  पर  रहने  वाले  लोगों  को  गल्ला  पहुंचा  सके
 भोर  फसल  न  होने  की  वज८  से  जो  दिक्कत  आ  रही  उससे  उनको  राहुत  उनको  सुविधा
 मिली  ।

 अब  आप  घंटी  बजा  रहे  इसलिए  मैं  एक-दो  सजेशन्स  ही  देना  चाहता  मेरा  पहला
 झजेशन  तो  यह  है  कि  वहां  पर  कोई  न  कोई  टीम  एक्सपट'स  फी  भेजनी  जो  वहां  पर  जाकर
 एसेस  करे  ओर  सिर्फ  यही  एसेस  न  करे  कि  कितना  नुकसान  अलबत्ता  यह  भी  कहे  कि  आगे  आने
 बाले  वक्त  में  इसके  लिए  क्या  किया  जा  सकता  है  ।  मुझे  यह  पता  है  कि  कोई  5-7  साल  पहले  जब  ऐसा
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 हुआ था वहां पर एक एक्सपर्ट गए थे, जिनका नाम मिस्टर उप्पल था। थे उस जगह पर गए  ऋ॒औञऔ

 हुआ  था  वहां  पर  एक  एक्सपर्ट  गए  जिनका  नाम  मिस्टर  उप्पल  थे  उस  जगह  पर  गए  जहां
 बाढ़  आती  थी  और  उससे  नुकसान  होता  उन्होंने  उस  जगह  को  इस  तरह  से  काबू  किया  कि
 दोबारा  उस  जगह  पर  बाढ़  नहीं  आई  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  हमारी  जो  ब्योरोक्रेटिक  मशीनरी
 उनकी  यह  कमी  है  कि  वे  होम  वर्क  नहीं  करते  हैं  ओर  उसी  वक्त  वहां  पहुंचते  हैं  जब  कोई  नुकसान  हुआ
 हो  या  बाढ़  आ  लोगों  का  जो  नुकप्तान  हुआ  उसके  लिए  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  उनको  ज्यादा
 से  ज्यादा  दिया  जाए  और  दूसरे  एक्सपट्स  की  टीम  वहां  भेजो  जाए  और  ज्यादा  फंड्स  देने

 चाहिए  ताकि  आगे  आने  वाले  वक्त  में  हम  बच

 एक  बात  आपकी  इजाजत  से  सरकार  के  नोटिस  में  लाना  चाहता  अगर  सूखा  पड़ता  तब
 भी  गरीब  आदमी  मरता  है  और  बाढ़  आती  तब  भी  गरीब  जिसके  पास  झुग्गी  है
 या  कच्चा  मकान  वह  मरता  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  वक्त  जब  हमारे  रहनुमान  र/जीव

 गांधी  जी  जो  हमारे  मुहतम  प्राइम  मिनिस्टर  भी  वह  बात  करके  दिखा  दी  जो  बिल्कुल
 मुमकिन  थी  और  लोग  यह  कहते  थे  कि  पंजाब  का  मसला  कभी  हल  नहीं  हो  सकता  नामुमकिन  चीज

 को  उन्होंने  मुमकिन  करके  दिखा  दिया  और  अपनी  बुदंवारी  और  अपनी  स्टेट्समेनशिप  दिखाकर  सारी

 दुनिया  में  हिन्दुस्तान  का  सिक्का  जमा  दिया  और  यह  साबित  कर  दिया  कि  हिन्दुस्तान  ही  दुनिया  को

 लीड  कर  सकता  तो  एक  छोटी  सी  बात  उन  लोगों  के  लिए  भी  कर  दी  जाए  जो  बेघर  हो  जाते

 जो  गरीब  लोग  हैं  और  शुग्गी-झोंपड़ी  में  रहते  हैं और  हर  साल  दरिया  के  पानी  से  उनके  धर  बह  जाते

 ऐसे  लोगों  के लिए  भी  कोई  एरेंजमेंट  किया  जाए  ताकि  उनका  यह  मसला  हल  हो  सके  ।

 हतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 [  प्रनवाद  ]

 श्री  ए०  चाल्स  :  सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे
 अपनी  जनता  की  कठिनाइयों  के  बारें  में  कुछ  कहने  का  अवसर

 मैं  केरल  की  राजधानी  त्रिवेन्द्रम  का  प्रतिनिधित्व  करता  केरल  की  विशेष  भौगोलिक
 स्थिति  इसके  एक  ओर  40  किलोमीटर  लम्बा  तटीय  क्षेत्र  है  तथा  पूर्व  मे ंकरीब  20  किलोमीटर
 शियादरी  पहाड़ी  क्षेत्र  इसके  एक  तरफ  भ्मुद्र  है और  दूसरी  ओर  पहाड़ी  इसके  एक
 तरफ  तो  समुद्री  कटाव  होता  है  और  दूसरी  तरफ  भू-स्खलन  होता  है  वास्तव  में  लोग  वहां  बड़े
 संकट  में  केरल  राज्य  में  तटीय  क्षेत्र  सर्वाधिक  प्रभावित  क्षेत्र  तटीय  क्षेत्र  क ेसाथ-साथ

 सड़क  है  और  कई  लाख  लोग  इस  सकरे  क्षेत्र  में  जो  करीब  50  से  200  फुट  चौड़ा  बढाने
 की  जनगणता  के  अनुप्तार  यह  बताया  गया  है  कि  जो  इस  सकरे  तटीय  क्षेत्र  में  एक
 स्थान  इस  देश  का  सबसे  घनो  आबादी  वाला  क्षेत्र  है  और  आप  उत  अमानवोय  दशाओं  को  समझ

 सकते  हैं  जिनमें  वे  लोग  रहते  हैं  ।  में  इन  लोगों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  को  विस्तार  में  बढाने

 नहीं जा रह क्योंकि मैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने फे बार में कुछ रचनात्मक प्रस्ताव देना चाहता पहुली बात तो यह कि चरणबद्ध कार्मक्रम के अनुसार समुद्र के किनारे एक दीवार बनाई
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 ए०  चाल्स  ]

 जाए  ।  इससे  समुद्र  द्वारा  और  भूमि  के  कटाव  को  रोक  कर  इन  लोगों  की  सहायता  की  जा
 सकती  है  ।

 आवास  भी  एक  और  महत्त्वपूर्ण  मुद्दा  है  जिसका  मुझसे  पहले  के  किसी  वक्ता  ने  जिक्र  नहीं
 किया  हाल  ही  में  हुए  समुद्री  कटाव  के  कारण  हजारों  झोपडियां  बह  गई  हैं  तथा  वहां  की  भूमि  भी

 बह  गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  उन्हें  अपने  धर  और  जगह  दोनों  से  हाथ  धोना  पड़ा  उन  लोगों  के

 पुनर्वास  का  एकमात्र  उपाय  यही  है  कि  वहां  बहुमंजिले  मकान  बनाए  जाएं  ताकि  उनका  स्थाई  रूप  से

 पुनर्वास  किया  जा  जैसा  कि  आप  जानते  इस  समय  वे  लोग  राहत  और

 एन्टीडिजास्टर  में  रहते  लोगों  को  पेड़ों  की  तरह  लगाया  और  हटाया  नहीं  जा

 उनका  स्थायी  रूप  से  पुनर्वास  किया  जाना  अतः  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  देखें

 कि  वहां  कुछ  बहुमंजिले  फ्लैट  बनाए

 एक  अन्य  सुह्दा  इन  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रद।न  करना  उनके  पास  जो  कुछ
 सब  नष्ट  हो  गया  उनके  घर  बहू  गए  मछुओों  के जाल  और  नावें  भी  नष्ट  हो  गई

 नारियल  जटा  बनाने  बालों  का  फूस  और  अन्य  सामान  बह  गया  अतः  उन्हें  रोजगार  के  अवसर
 प्रदान  किए  जाने  चाहिए  ।

 अन्य  मुख्य  मुद्दा  पेय  जल  फी  समस्या  तटीय  क्षेत्रों  में  पानी  की  बहुत  कमी  इस  तटीय

 क्षेत्र  मे ंपानी  कुछ  अन्य  संसाधनों  से  लाना  पड़ता  इस  तटीय  क्षेत्र  में  पेय  जल  उपलब्ध  कराने

 की  विशेष  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 लगभग  सारे  क्षेत्र  में  सड़कें  टुट-फूट  गई  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  सड़कों  की  मरम्मत  के

 लिए  विशेष  प्रावधान  किया  जाए  ।

 मुझे  खेद  है  कि कम  समय  दिए  जाने  के  करण  मैं  अपने  क्षेत्र  की  जनता  के  साथ  पूरा  न्याय  नहीं
 कर  पाया  हूं  ।  मैं  सभापति  महोदय  का  आभारी  और  मैं  अपने  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  का
 भी  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  शुरू  में  ही  बहुत  कुछ  किया  मुझे  खुशी  है  कि  प्रधान  मंत्री  न ेसही  समय

 पर  समुचित  काय  किया  मैं  श्री  बूटा  जी  का  भी  आभारी  हूं  जिन्होंन  पूरे  क्षेत्र  का  दौरा  करने
 की  कृपा  की  वहां  के  लोग  विपदाओं  का  सामना  कर  रहे  थे  और  वे  बहुत  दुःख्वी  मुझे  खुशी  है
 कि  उनकी  इस  यात्रा  से  उन  लोगों  में  अपनापन  और  सुरक्षा  की  भावना  आई  मैं  मंत्री  महोदय  को

 बधाई  देता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  क  रता  हूं  कि  वह  लोगों  को  पुनर्वास  के  लिए  इस  क्षेत्र  को  उच्च
 मिकता  दें  ।

 :  भरी  श्रानम्य  पाठक  :  हम  यहां  प्राकृतिक  जो  कि  बहुत  गम्भीर  समस्या
 के  सम्बन्ध  में  चर्चा  कर  रहे  कभी  हमें  भयंकर  बाढ़ों  का  सामना  करना  पड़ता  है  तो  कभी  भारी

 सूखे  तथा  अन्य  विपदाओं  का  जंसे  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  भू-स्खलन  आदि  का  सामना  करना  पड़ता  हर
 बर्ष  हमें  किसी  न  किसी  आपदा  का  सामना  करना  पड़ता  ऐसी  आपदाओं  से  लोगो  के  जान-माल
 को  हानि  पहुंचती  फसलें  नष्ट  हो  जाती  हैं  और  अकाल  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  जातो  है  तथा
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 कर हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना  करना

 कर  हमारे  देश
 के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  हूं  ।

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  की  वर्ष  1984-85  5  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  बाढ़  और  तूफान  से
 1984  में  कुल  1,651  करोड़  रुपये  का  नुक्सान  हुआ  हैं  और  1983  में  2,460  करोड़  रुपये  का
 सान  हुआ  ।

 नवम्बर  1984  में  तूफान  और  भारी  वर्षा  से  आंध्र  प्रदेश  के  कई  भाग  प्रभावित  हुए  जिससे
 जान-साल  का  काफी  नुकसान  उसी  दौरान  वर्षा  और  बाढ़  के  कारण  तमिलनाड  के  16
 जिले  प्रभावित  हुए  थे  ।

 हु

 4.00  म  ०  प०

 मध्य  महा
 राज्यों  के  कई  भागों  तथा  अन्य  स्थानों  पर  भयंकर

 बाढ़ें  आईं  जिनसे  जान-माल  का  भारी  नुकसान

 इसी  प्रकार से  कई  राज्यों  में  सूखा  पड़ने  स ेजान-माल  का  बहत  नुकसान  हुआ  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  हाल  ही  के  वर्षों  में  सूखा  पड़ने  से  1980  से  9  फसलों  को  नुकसान  हो  रहा
 इससे  लोगों  की  दशा  दयनीय  हो  गई  मुख्य  रूप  से  किसे  नुकसान  हो  रहा  है  ?  लघु

 और  जनजातीय  किसानों  को  ही  ज्यादा  नुकसान  हो  रहा  वहां  सूले  से  प्रति  व्यक्ति  लगभग  1500
 रुपये  का  नुकसान  हुआ  है  ।

 उड़ीसा  में  भी  पिछले  दो  दशकों  से  कालाहांडी  जिले  के  ग्रामीण  सूले  से  बहुत  प्रभावित

 पीड़ित  और  बेरोजगार  लोग  भूखे  मर  रहे  हैं  और  उनमें  से  कुछ  लोग  पिछले  20  वर्षों  स ेभोजन  न
 मिलने  के  कारण  अपने  बच्चों  को  30  रुपये  से  50  रुपये  में  बेच  रहे  हैं  और  ऐसा  वराअर  हो  रहा  है  ।
 ऐसे  दु:ःव्ली  और  दमनीय  लोगों  की  लम्बी  सूची  रखी  जा  सकती  मैं  अधिक  समय  लेना  नहीं

 इन  सब  उदाहरणों  का  उल्लेख  करके  ही  उनकी  सहायता  नहीं  की  जा  सकती  ।  किंतु
 प्रश्त  यह  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  37  वर्षों  के  पश्चात्  भी  क्या  हमारे  देश  के  लोगों  को  ऐसी
 दाओं  का  सामना  करते  रहना  मुझे  कहना  चाहिए  कि  हमने  इसे  रोकने  की  कोई  वास्तविक
 योजना  नहीं  बनाई  वह  दोवपूर्ण  योजना  इसीलिए  हमें  प्रति  वर्ष  इतने  सारे  धन,जनग  और  संपत्ति
 की  हानि  उठानी  पड़तो  प्रकृति  ने  तो  लोगों  के  कल्याणाथ  हमें  बहुत-सी  चीजें  प्रदान  की

 परन्तु  हमारे  भाग्य-विधाता  उनका  उपयोग  करने  में  वृर्णतया  असफल  रहे  हैंਂ  जब  ऐसी  आपवाएं
 थ्राती  हैं  तो  मुट्ठी  भर  कर्ता  धर्ता  लोग  लोगों  की  कीमत  पर  भारी  धन  इकट्ठा  कर  लेते  कोई  राहुत
 और  पुनर्वास  कार्य  किया  ही  नहीं  जाता  न  तो  पर्याप्त  धन  आवंटित  किया  जाता  है  और  न  ही
 आवंटित  धन  का  उचित  वितरण  हो  पाता  मेरा  आरोप  यही  है  ।

 हाल  ही  समाचार-पत्रों  मे ंबिहार  के  मिथिलचल  में  राहत  राशि  के  हड़पने  औरर  कदाच।र
 के  गंधीर  आरोप  का  समाचार  छपा  है  |  हम  देखते  हैं  कि  राहुत  कार्यों  में  लोगों  का  सदयोग
 कभी  नहीं  लिया  जाता  लेकिन  मदोदय,मैं  आपको  एक  उदाहरण  दे  सकता  हूं  11978  में  जब  पश्चिम
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 नी  rot

 झासरद  पाठक  ]

 बंगाल  में  अभूतपूर्व  भयानक  बाढ़  आई  थी  तो  सारा  राहत  कार्य  नये  चुने  गए  पंचायत  निकायों  को  सौंप
 दिया  गया  था  और  उन्होंने  बचाव  एवं  राहत  कार्य  की  प्रशंसनीय  सेवा  की  जिसकी  देश  और  बिदेश  में

 बड़ी  प्रशंसा  की  गई  एक  भी  व्यक्ति  को  घर  छोड़कर  नहीं  जाना  पड़ा  था  और  उन्हें  कपड़ा
 और  आवास  प्रदान  किया  गया  था  ।  सभी  पंचायत  निकाय  सक्रिय  हो  गए  और  उन्होंने  पीड़ित
 लोगों  के  लिए  राहत  और  पुनर्वास  काये  इसीलिए  मुझे  कहना  चाहिए  कि  उचित  वैज्ञानिक
 योजना  बननी  चाहिए  तथा  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  लोगों  का  सहयोग  लेना

 डा०के०जी०  भ्रदियोडी  :  मैं  केरल  और  देश  के  अन्य  भागों  में  आई  बाढ़
 की  स्थिति  पर  चर्चा  के  लिए  तीन  धन्टे  का  समय  प्रदान  करने  के  लिए  अध्यक्ष  महोदय  को  धन्यवाद

 देता  दुःश्च  की  इस  घड़ी  में  केरल  का  दौरा  करने  और  अपनी  आंखों  से  सभी  संभव  क्षेत्रों  अर्थात्

 इदुक्की  तथा  उन  अन्य  स्थानों  को  देखने  जागे  के  लिए  मैं  श्री  बूटासिह  जी  का  भी  धन्यवाद  कश्ता

 जहां  समुद्र  के  किनारे  रहने  वाले  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  की  संख्या  अधिक  जिन  लोगों  के  घर  नष्ट

 हो  गए  हैं  और  शरण  गहों  में  रहकर  अपना  चिकित्सा  सहायता  ओर  ऐसी  सभी  प्रकार  की

 सुविधाएं  प्र।प्त  कर  रहे  हमारे  लिए  बाढ़ें  और  प्राकृतिक  विपदाएं  कोई  नई  बाते  नहीं  हर  साल

 हमें  उनका  सामना  करना  पड़ता  है  और  उन्हें  रोकने  हेतु  सभी  संभव  उपाय  न  हमयों  ही

 पीड़ितों  को  सहायता  देने  लगते  प्राकृतिक  आपदाओं  को  रोकना  सम्भव  नहीं  परन्तु
 हमें  जो  कुछ  संभव  है  वह  करने  का  प्रयास  तो  करना  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  हमारे  साथ

 प्राकृतिक  विपदाओं  के  समय  जरूरतमन्द  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिए  बहुत  से  मानदंड

 निर्धारित  किये  जाते  सहायता  देते  समय  जो  कठोर  मानदण्ड  निर्धारित  किये  जाते  हैं  जैसे  कि

 75०:  खर्चा  अनुदान  के  रूप  में  शिया  जाए  और  25%,  का  भार  राज्य  को  वहन  करना  वे  इन

 दिनों  में  बिल्कुल  स्वीकार्य  नहीं  विशेषकर  केरल  में  भूमि  की  आकृति  विचित्र  हमारे  यहां  नीची

 भूमि  है  ऊंची  भूमि  है  और  समुद्री  किनारा  हमारे  यहाँ  समुद्र  तल  से  5,000  फुट  ऊंची  पहाड़ी
 चोटियां  हैं  और  हमें  सदेव  समुद्री  तूफानों  जैसी  हवाओं  का  सामना  करना  पड़ता  वहां  पर  तो  घास

 भी  पैदा  नहीं  होती  भूमि  की  भूख  के  कारण  लोगों  को  अपनी  आजीविका  कमाने  के  लिए  भूमि  की

 खोदता  पड़ता  है  ।  जिसके  परिणामस्यरूप  भूमि  में  कटाव  पैदा  हो  जाता  है  और  वह  समुद्रों  और  नदियों

 में  बहकर  चली  जाती  है  और  नदियों  के  तल  ऊंचे  हो  जाते  जब  पश्चिमी  घाट  पर  वर्षा  होती  है  तो

 5  या  6  घस्टे  में  पानी  समुद्र  में  पहुंच  जाता  जल-विद्युत  ओर  सिंचाई  हेतु  बनाए  गए  कुछेक
 जलाशयों  में  जमा  पानी  के  अतिरिक्त  शेष  पानी  नदियों  द्वारा  समुद्र  में  चला  जाता  है  ।

 केरल  की  गाथा  यह  है  कि  एक  बार  भगवान  परश्राम  समुद्र  का  प्रचण्ड  रूप  देखते  हुए  कुंड  हो

 गए  ।  उन्होंने  भूमि  प्राप्त  करने  क ेलिए  अपना  फरसा  फेंका  जो  गहरे  समुद्र  में  जा गिरा  और  हस  प्रकार

 से  उन्होंने  समुद्र  से  लगभग  100  नील  भूमि  प्राप्त  की  ।  मेरे  विचार  से  इस  वर्ष  समुद्र  केरल  में  समुद्र  के

 किनारे  बनी  दीवालों  के  प्रति  बहुत  निर्दयी  रहा  इस  वर्ष  तो  हम  अभूतपूर्व  विपत्तियों  का  सामना

 कर  रहे  लगभग  60  वर्ष  पूर्व  अर्थात  मलयालम  सम्वत  90  में  इस  प्रकार  की  विनाशकारी  बाढ़

 आई
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 सहायता  का  मानदण्ड  ऐसा  होना  चाहिए  कि  केरल  और  अन्य  स्थानों  को  100%,  अनुदान
 दिया  जाये  ।  अभी  भी  असम  और  अन्य  स्थानों  पर  मूसलाधार  वर्षा  हो  रही  है  और  उन्हें  अनेक
 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  जब  तक  हम  यथा  सम्भव  इस  विपत्ति  को  रोकने  हेतु
 निक  उपाय  नहीं  करते  तव  तक  हम  प्रति  वर्ष  ऐसा  होने  से  रोक  नहीं  सकेंगे  ।

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  हमें  बाढ़ों  से  बचने  हेतु  नदियों  के  मुहानों  स ेगाद  निकलवा  देनी  चाहिए
 और  युद्ध.-स्तर  पर  समुद्र  के  किनारे  दीयालें  भी  उन  क्षेत्रों  में  बतवानी  चाहिए  जहां  पर  राष्ट्रीय
 मार्ग  आदि  जैसे  समुद्र  तट  के  समानान्तर  बना  हुआ

 कासरगोडे  है  त्रिवेन्द्रम  तक  एक  अन्तर्देशीय  जलमागं  भी  है  जो  कि  रेत  से  पटा  पड़ा  है और
 उप्तमें  जो  कुछ  भी  जल  है  वह  पूर्व  की  ओर  बहता  है  और  पश्चिम  में  समुद्र  की ओर  नहीं  बहता  है  जिससे

 बाढ़  का  प्रकोप  बढ़  जाता

 यह  अनुभव  किया  जा  रहा  है  कि  भारी  धर्षा  और  पानी  भारी  हानि  पहुंचा  रहे  उन्हें

 कुछ  वैज्ञानिक  दुष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  और  घन  का  भी  बेशानिक  रूप  से  प्रबन्ध  करना
 जिससे  कि  जनता  के  कमजोर  वर्ग  और  मछवारे  तथा  आदिवासी  अपने  भविष्य  के  लिए  अधिकतम

 सहायता  प्राप्त  कर  सकें  ।

 प्रो०  वारायण  चन्द  पराहर  :  प्राकृतिक  विपदाओं  के  एक  अंश  के  रूप  में  बाढ़ों
 की  पुनरावृत्ति  से  यह  सभा  भली-भांति  परिचित  है  और  इस  विषय  पर  पहले  भी  चर्चा  हो  चुकी
 इस  ब्ष  हुआ  यह  है  कि  अभूतपूर्व  सूखे  के  बाद  अभूतपूर्व  बाढ़े  आई  जब  19  जुलाई  को  भारी  वर्षा
 आरम्भ  हुई  मैं  हिमाचल  प्रदेश  के  ऊना  जिले  में  था  और  कुछ  ही  धण्टों  में  पंजाब  की

 जालन्धर  सड़क  पर  और  हिमाचल  प्ररेश  के  उत्त  सीमावर्ती  भाग  में  बाड़  आ  परिणामस्वरूप  कई
 लोग  मर  गए  और  जब  हम  सड़क  से  भा  रहे  थे  तो  हमने  सड़क  पर  मरे  पड़े  हुए  पशुओं  को

 होशियारपुर  ये  जालन्धर  तक  केवल  38  किलोमीटर  की  ही  दूरी  है  और  सड़क  काफी  ऊंची  है  तथा

 यहां  बाढ़  का  कोई  मतलब  ही  नहीं  परन्तु  उस  स्थिति  से  उस  बात  की  कल्पना  की  जा  सकती  है  कि

 सड़क  के  आठ  जगहों  पर  पानी  बहुत  तेजी  से  बहू  रहा  था  जो  कि  6-8  फुट  तक  गहरा  था  और  सभी
 यातायात  ठप्प  पड़  गया  था  ।  पुल  का  एक  भाग  बह  गया  था  और  एक  सड़क  भी  बहू  गई  थी  तथा
 भग  व्यक्तियों  की  जानें  चली  गई  जबकि  उपायुवत्त  अभी  स्थिति  का  जायजा  ले  रहे  मुझे
 घ्रशन्नता  है  कि  पंजाब  में  बाढ़  से  हुई  तबाही  का  कृषि  मंत्री  श्री  बूटा  सिंह  ने  हथाई  सर्वक्षण

 उन्हें  ऊना  जिले  की  स्थिति  पर  भी  दृष्टिपात  करना  चाहिए  जबकि  यह  बहुत  ही  भच्छी
 बात  है  कि  उन्होंने  तुरत्त  ही  पंजाब  को  दस  करोड़  रुपये  की  सहायता  मैं  उनसे  निवेदन

 करूंगा  कि  बह  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  भी  तुरन्त  सहातता  भिजबाएं  और  हिमाचल  प्रदेश  के  लिए
 5  करोड़  रुपये  शोर  स्वीकृत  करें  जिससे  कि  लछिक्िन्न  लिर्माश  कार्यों  को  तुरन्त  शुरू  किया  जा  सके  ।  वदि
 वर्धा  जारी  रही  तो  मुकसान  और  भी  हो  सकता  और  भी  शड़के  टूट  सकती  यहां  तक  कि

 कोट  और  जालस्धर  के  बीच  की  रेलवे  लाइन  कट  कई  है  भौर  रेल  भातायात  अमृतसर  से  हो  है  |
 जालन्घर  के  लोगों  ने  मुझे  जताया  कि  1955  से  लेकर  इस  बार  रिकार्ड  वर्षा  हुई  है  भौर  12  घंटे

 में  सस  क्षेत्र  में  88  मि०  मि०  रिकाई  की  जिसके  परिणामस्थरूप  एक  नहुर  कट  गई  जिससे

 201



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  25  1985

 नारायण  चम्द  परात्षर  ]

 चल  प्रदेश  के  कुछ  भाग  और  ऊना  जिले  के  अतिरिक्त  दो  या  तीन  होशियारपुर
 श्लौर  जालन्धर  में  बाढ़  आ

 इस  अवसर  पर  अधिक  महस्व  इस  बात  का  है  कि  भारत  सरकार  को  एक  स्थायी  तन््त्र  बनाना

 बाढ़ें  वार-बार  आ  रही  हैं  और  सूखा  भी  हर  साल  पड़  रहा  हम  आवश्यकता  क्यों

 अनुभव  करें  और  क्यों  हम  दिल्ली  से  किसी  दल  के  जाने  की  प्रतीक्षा  करें  ?  कभी-कभी  एक  दल  गठित
 किया  जाता  है  और  इसमें  समय  लगता  है  तथा  अधिकारियों  के  अपने  कार्यक्रम  होते

 किसी  दल  को  उस  स्थल  पर  पहुंचने  में  कई-कई  सप्ताह  और  कई-कई  महीने  का  समय  लग
 जाता

 आपका  राज्य  सरकारों  से  इतना  अधिक  सम्पर्क  रहता  अपके  यहां  अनेक  अधिकारी  हैं  जो

 डाक-सा  परिवहन  और  बहुत  सी  बातों  से  अपनी  गतिविध्रियों  का  समन्वय  कर  सकते  आप

 प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  में  एक  स्थायी  कार्यालय  स्थापित  क्यों  नहीं  कर  देते  हैं  जिससे  कि  प्राकृतिक
 आपदा  के  आते  ही  राहुत  के  लिए  और  राहत  की  परियोजना  पर  तुरन्त  कार्यवाही  की  जा  सके  ।  मैं

 मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  कोई  तन्त्र  बनाएं  जिससे  कि  प्रत्येक  उपायुक्त  या  जिला

 मजिस्ट्रेट  के पास  कुछ  धन  रहे  जिससे  कि  वह  तुरन्त  राहृत  भेज  सके  ।  कभी-कभी  कोई  बांध  रातोंरात

 बनाना  पड़ता  यदि  राज्य  सरकार  से  या  केन्द्र  सरकार  से  धन  लेना  ही  तो  इसमें  लम्बा  समय

 इसलिए  मैं  सभी  प्रकार  की  प्राकृतिक  आपदाओं---चाहे  सूथा  हो  या  बाढ़--की  सहायता  के

 लिए  एक  स्थायी  तन्त्र  के  लिए  तिवेदन  करता  जिला  स्तर  पर  कुछ  प्रावधान  तो  होना  ही  चाहिए
 जिससे  कि  अविलम्ब  प्रबन्ध  फिया  जा  सके  और  एसी  प्रकार  की  अन्य  बातें  भी  की  जा  कुछ  सड़कों
 का  निर्माण  किया  जा  सफता  देर  जिला  स्तर  पर  कुछ  अन्य  चीजों  की  व्यवस्था  की  जा  सकती

 जिपसे  कि  उनका  उपयोग  किया  जा  सके  और  उन्हें  सेना  या किसी  अन्य  अभिकरण  की  उनके

 तार्थ  आने  की  प्रतीक्षा  न  करनी  पड़े  ।

 4.15  स०  १०

 एन०  बेंकट  रश्मनस  पीठासीन  हुए ]

 एक  ओर  भी  बिच्वार  नोट  करते  लायक  है  कि  हमारे  यहां  एक  बड़ा  आयोग  था  राष्ट्रीय
 बाढ़  जिसने  एक  बड़ा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  परन्तु  जैसे  ही  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिए
 जाते  हैं  उन्हें  भुला  दिया  जाता  है  जिसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  है  ।

 तुरन्त  आवश्यकता  किसी  किसी  समिति  की  नहीं  केवल  तुरन्त  फार्यवाही  ही  लोगों  की

 सहायता  कर  सकती  मैं  संकट  की  इस  बड़ी  निवेदन  करूंग्रा  कि  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को

 तुरन्त  सहायता  प्रदान  की  जानी  चाहिए  तथा  सर्वाधिक  प्रभावित  जिलों  को  आवश्यक  धन  तुरन्त
 प्रदान  किया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  उन  सड़कों  को  बनाया  जा  सके  जो  बह  गई  उन  पुलों  को  फिर
 से  बनाया  सहे  जिन्हें  प्रकृतिक  आपदा  ने  नष्ट  कर  दिया  था  तथा  आवश्यक  धन  और  अन्य  सुविधाएं
 जुटाई  जा
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 चाहे  सुदूर  दक्षिण  उत्तर  पूर्व  हो  या  पश्चिम  आपदा  तो  आपदा  ही
 किन्तु  सरकार  को  सहायता  और  धन  लेकर  आगे  आना  हम  कह  सकते  हैं  कि  जबकि  बाढ़ें  तो
 लोगों  के  लिए  विपदा  लेकर  आई  हैँ  परन्तु  यदि  कोई  स्थायी  तन्त्र  इस  समस्या  के  लिए  बनाया  जा  सके
 कुछ  भला  भो  किया  जा  सकता  है  जिससे  कि  भविष्य  में  मानव  जीबन  बचाया  जा  सके  और  प्रभावित
 लोगों  को  सहायता  पहुंचाई  जा  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  वह  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  सरकार
 की  तुरन्त  ही  राहृत  और  बचाव  कार्य  में  सहायता  करें  क्योंकि  उसे  धन  की  बहुत  ही  आवश्यकता

 ]

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  सभापति  हजारों  साल  पहले  भगवान  बुंद्ध
 +  ने  अपने  शिष्य  आनन्द  को  कहा  था  पाटलीपुत्र  के  थारे  जिसे  अब  पटना  कहते  हैं  कि इस  शहर  को

 और  आग  तथा  आपसी  फूट  ही  घेरे  रहेगी  ****  **

 निर्माण  झौर  पभ्रावास  मन्खी  प्रब्हुल  :  ये  तीनों  चीजें  वहां  अभी  भी  मौजूद

 डा०  गौरो  शंकर  राजहूंस  :  जो  बात  पटना  के  लिए  सही  वही  बात  सारे  बिहार  के

 लिए  सही  आग  और  आपसी  फूट  की  बात  तो  मैं  नहीं  जानता  गफूर  साहब  जानते  बाढ़  की
 बात  मैं  जानता  हूं  ।

 श्री  जुनुल  बशर  :  इन्हीं  क ेअखबार  में  सब  छपता

 डा०  गौरो  शंकर  राजहूंस  :  हुजूर  जो  आप  कहते  वही  अखबार  में  निकलता

 आजादी  के  38  साल  के  बाद  भी  आज  बिहार  उसी  तरह  से  बाढ़  से  पीड़ित  है  जेसे  पहले
 एक  मेरे  मित्र  ने  बड़ी  अच्छी  बात  कही  थी  ।  उसने  कहा  कि  मैं  आपको  एक  रेडियो  न्यूज  सुनाता
 आप  बता  नहीं  सकेंगे  कि  ये  1  47  की  1950  को  1965  की  1970  की  है

 1982  की  है  या  1984  की  है  ?  जिसमें  आप  सुनेंगे  कि  बिहार  भारी  बाढ़  स ेघिर  गया  है  और

 हजारों  लोग  बेघर-बार  हो  गए  चूंकि  अब  बिहार  की  बात  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 जब  जाड़ा  होता  तो  जाड़े  के  कारण  देश  में  यदि  कहीं  लोग  मरते  तो  बह  बिहार  है  |  गर्मी  जब  हो
 ओऔर  गर्मी  के  कारण  देश  में  जब  लोग  मरते  तो  वहु  स्थान  बिहार  है  और  जब  बाढ़  आए  और  बाढ़
 के  कारण  देश  में  जब  लोग  मरते  तो  वह  स्थान  भी  बिद्वार  ही  नंच्रल  कै  लेमिटीज  तो  हैं  ही  लेकिन

 उससे  ज्यादा  मैन  मेड  कलेमिटी  करोड़ों  अरबों  रुपया  आजादी  के  बाद  बिहार  के  बाढ़  नियंत्रण
 कार्यों  पर  खर्च  किया  जा  चुका  लेकिन  यह  रुपया  कहां  यह  सभी  को  पता  कहने  का  अर्थ

 है  कि  बाढ़  से
 बिहार  तबाह  चाहे  कोसी  की  बाढ़  बागमती  या  महागदी  की

 बाड़  हो  ।

 बाढ़  की  क्या  स्थिति  मैं  तो  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उत्तरी  बिहार  के  जितमे  एम०
 पोज्ज०  उनको  यदि  अपने-अपने  क्षेत्र  से वीडियो  टेप  करके  लाने  का  और  बहां  दिखाते  का  मौका  मिले
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 गौरीशंकर  राज

 तो  आपकी  आंखें  खल  जायें  कि  आप  किस  प्रकार  के  हिन्दुस्तान  में  रहते  यह  हमारे  लिए  शर्म  को

 बात  है  ।

 क्न्नजजन्त

 साल्न  में  4  से  6  महीने  जिस  देश  के  लोग  पेड़ों  पर  या  नाव  पर  बिताते  वहां  सभ्यता  नाम
 की  चीज  नहीं  उनकी  कौन  सी  गलती  है  कि  वह  हर  साल  बाढ़  से  पीड़ित  आपने  इतना  रुपया

 खर्च  वह  रुपया  कहां  कभी  इसका  पता  लगाने  का  आपने  प्रयास  कोशिश  की  ?

 बाढ़-पी  डित  लोग  तबाह  हो  जाते  उनकी  फसल  बर्बाद  हो  जाती
 कोलरा  फैल  जाता  लोग  कहते  थे  कि  यह  पहले  जनक  की  मिथिला  अज  कहते  हैं  कि  यह  नरक
 की  मिथिला

 नेपाल  से  पानी  गिरता  उसे  कोई  देखने  बांधने  वाला  या  रोकने  वाला  नहीं
 सैकड़ों  लोग  बह  जाते  मवेशी  बह  जाते  फसल  खत्म  हो  जाती  लोग  तबाह  हो  जाते  यह
 बिहार  की  हालत

 आज  6  लाख  लोग  उत्तरी  बिहार  से  तबाह  होकर  फर्रा  दाबाद  और
 पास के  क्षेत्रों  में  आए  ये  ऐसे  जोग  हैं  जो  घरों  के  अच्छे  लेकिन  साल-दर-साल  बाढ़  से  उनकी

 हालत  खराब  होती  वह  गरोब  से  गरीब  और  बद  से  बदतर  हालत  में  आ  गए  ।  लोग  और  जगहों  पर
 गरीबी  की  रेखा  से  उठते  लेकिन  उत्तरी  बिहार  मिथिला  में  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  जा
 रहे  इसका  स्गूत  आपके  ये  मजदूर  हैं  जिन्हें  आप  पूर्वो  भइया  या  बिहारी  कहते  जिनको  देखकर
 आप  हंसते  हैं  ।  बहू  सारे  लोग  लाचार  होकर  यहां  आए  कोई  शौक  से  नहीं  आया

 ऐसा  प्रबन्ध  होना  चाहिए  कि  बिहार  में  बाढ़  का  कोई  परमानेन्ट  सौल्यूशन  ६र  साल  लोग
 बाढ़  से  पीड़ित  हों  और  बीमारी  से  पीड़ित  हों  और  टबाह  हो  ऐसी  स्थिति  नहीं  होनी

 बिहार  खासकर  उत्तरी  बिहार  का  दुर्भाग्य  है  कि  हर  साल  वहां  लोग  तबाह  होते  हैं
 और  हर  साल  एक  ही  बात  दोहराई  जाती  थोड़ी  बहुत  सेंटर  से  सहायता  दी  जाती  है  और  थोड़ी
 बहुत  स्टेट  सहायता  देती  लेकिन  कोई  परमान॑म्ट  सौल्यूशन  नहीं  समाधान  नहीं

 पंडित  नेहरू  ने  अपने  समय  में  कोसी  के  प्रोजेक्ट  को  तैयार  कराया  था  श्री  ललित  मारायण
 मिश्र  के  कहने  लेकिन  अब  कोई  ऐसा  कहने  को  तैयार  नहीं  क्या  गंडक  पर  बांध  नहीं
 बन  बागमती  और  गहानन्दा  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  ?  सारी  बीमारी  और  सारी
 तहकलीफों  के  लिए  क्या  उत्तरी  बिहार  के  लोग  बच्चे  हैं  ?

 उत्तरी  बिहार  की  ही  बात  अभी  आप  गंगा  का  लेवल  भी  वह  इतना  अधिक  ऊ'चा
 उठ  जाएगा  कि  भागलपुर  आदि  के  लोग  भी  तबाह  हो  चाहे  दक्षिणी  बिहर  हो  या  उत्तरी
 बिहार  वहां  की  हालत  बहुत  खराब  है  और  समय  रहते  इस  हालत  को  सुधारना  चाहिए  ।

 |
 *  श्री  ए०  सी०  धष्मगम  )  :  सभापति  मुक्षे  आवर्ती  प्राकृतिक  आपदाओं  के

 कीनननन नमन  नील  विन  नी  न  न  ऊत+क्*ू
 #  तमिल  में  दिए  एए  भाषध  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 बारे  में  और  मेरे  मित्र  श्री  थामस  द्वारा  पेश  किए  गए  संकल्प  के  समर्थन  में  कुछ  शब्द  बोलमे  का  जो
 अवसर  प्रदान  किया  गया  है  उसके  लिए  मैं  आपका  आधझभारी  प्रकृति  का  प्रकोष  ६  मारे  देश  के
 अनेक  भागों  पर  हुआ  है  जैसा  कि  के  रल  के  माननीय  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  है  कि  विनाशकारी  बाढ़ो  से
 लगभग  146  लाख  लोग  पीड़ित  हुए  हैं  और  सहृत्नों  मकान  बह  गये  केरल  राज्य  सरकार  ने  700

 करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  मांगी  यद्यपि  केन्द्रीय  सरकार  हो  सकता  है  700  करोड़
 रुपये  की  सहायता  न  दे  परन्तु  बे.रल  राज्य  को  कम  से  कम  400  बरोड़  रपये  की  सहायता  तो

 दी  ही  जानी  चाहिए  जिससे  वह  बाढ़  राहत  कार्य  कर  दक्षिणी  राज्यों  को  ओर  से  मैं  मांग  करता

 हूं  करोड़  रुपये  को  राशि  केरल  राज्य  को  तुरन्त  दी  जानी  चाहिए  ।

 आप  सिंचाई  मन्त्रालय  के  वाधिक  प्रतिवेदनों  में  बाढ़  की  विनाश  लोला  के  बारे  में

 नीरस  बातों  को  बार-बार  देखेंगे  बाढ़ोंके  कारण  800  करोड़  रुपये  की  औसतन  वबाषिक  हानि  का

 अनुमान  लगाया  गया  इस  वर्ष  अभूतपूर्व  बाढ़ों  क ेकारण  नुकसान  1800  करोड़  रुपये  तक  पहुंच
 सकता  श्री  थामस  ओर  श्री  रेड्डी  ने  बताया  है  कि  बार-बार  आने  वाली  बाढ़ों  का  कोई  दीधंकालीन

 हल  दूंढा  जाना  बार-बार  आने  वाली  बाढ़ों  के  हल  हेतु  उन्होंने  भावी  योजना  की  आवश्यकता

 वर  बल  दिया  है|  वर्ष  दर  वर्ष  हम  इस  सभा  में  देश  में  सूखे  ओर  बाढ़  के  बारे  में  चर्चा  करते  मन्त्री

 भी  यह  आश्वासन  देते  रहते  हैं  कि  बाढ़  की  विभाशलीला  ओर  सूले  की  स्थिति  से  बचने  के  लिए

 मुक्त  कदम  उठाये  जा  रहे  परम्तु  बाढ़  भोर  सूझ्ले  जेसी  प्राकृतिक  आपदाएं  राष्ट्रीय  जीवन  का  अंब

 बनकर  रह  गई  इस  वर्ष  हमने  देखा  है  कि  के  हिमाशल  प्रदेश  और  असम  के  लोग  भयानक

 बाढ़ों  के  कारण  परेशान  हो  रहे  जबकि  उत्तर  बाढ़ों  से  पीड़ित  दक्षिणी  राज्य  सूख  से  पीड़ित

 हमारे  देश  में  यह  एक  आम  बात  बन  गई

 यह  विचार  किया  गया  है  कि  केवल  30%  क्रषि  योग्य  भूमि  में  हो  धिबाई  सवाएं  उपलब्ध  हैं  भोर

 70०;  कृषि  योग्य  भूमि  वर्षा  पर  निर्भर  करती  श्री  रेड्डो  ने  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  तथ्य  का  उल्लेख  किया

 कि  यमुना  और  नमंदा  का  जल  समुद्र  में  बकार  चला  जाता  दूसरे  शब्टों  में  कह्दें  तो

 हम  राष्ट्रीय  जल  संपत्ति  को  बरबाद  कर  रहे  हमने  सिंचाई  के  लिए  उपलब्ध  जल  के  उपप्रोग  करने

 की  कोई  प्रभावी  योजना  तंयार  नहीं  की  है  मध्य  प्रदेश  के  माननीय  सदस्य  ने  गंयग्रा-क!वेरी  को  जोड़ने  की

 योजना  का  उल्लेख  किया  है  जो  कि  उत्तर  की  आगनर्ती  बाढ़ों  का  स्थायी  समाधान  है  दक्षिणी  राज्यों  के  लोग

 दशकों  से  यही  मांग  करते  चले  आ  रहे  हैं  कि  इस  योजना  को  आरम्भ  किया  क्योंकि  इससे  दोहरे
 लाभ  होंगे--उत्तरी  राज्य  बाढ़  के  विनाश  से  बचेंगे  और  दक्षिणी  राज्यों  को  लगातार  पड़ने  वाले  सूखे
 से  छुटकारा  पाने  के  लिए  पानी  मिल  सहूस्नों  करोड़  रुपये  के  भारी  निवेश  के  प्रश्त  को  इस
 योजना  के  कार्यान्वयन  के  मार्ग  में  बाधक  नहीं  बनने  दिया  जाना  इस  योजना  को  लागू  करने

 के  लिए  भारत  सरकार  को  विश्व  बंक  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं

 होनी  यह  योजना  हो  राष्ट्र  को  प्राकृतिक  विपदा  से  बचा  सकती

 हाल  ही  में  बिहार  और  उड़ीसा  में  बाढ़  की  चेतावनी  दी  गई  भर  हमने  अब  सक

 मासी  नदियों  में  से  गाद  नहीं  निकाला  यदि  हम  गाद  और  कीणजड़  को  तिकाल  कर  सदियों  को  महरा
 कर  दे  तो  थाढ़  फी  विपत्ति  को कम  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  सुझाव  केसा  हूं  कि  राष्ट्रीय  तियों  से  बाद
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 [  भ्री  ए०  सो०  घण्मुगस ]
 निकालने  की  एक  सुविचारित  योजना  बनानी

 सिंचाई  आयोग  ने  1972  में  अपने  प्रतिबेदन  में  तमिलनाडु  के  दक्षिणी  भाग  के  कातिपय  जिलों

 को  बारहमासी  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  धोषित  किया  था  ।  उन्होंने  उस  सम्बन्ध  में  तमिलनाडु  के  दक्षिणी  जिलों  ,
 के  कुछ  तालुकों  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  यदि  कोयम्बटू  रामनाथपुरम  और

 लवेहली  जिलों  को  हरा-भरा  बनाना  है  तो  इसका  एक  मात्र  हल  यह  पश्चिम  की  ओर  बहने  वाले  पानी

 जो  केरल  में  बाढ़  का  प्रकोप  फैलाते  हुए  अरब  सागर  में  जाकर  गिरता  है  और  बेकार  जाता है  पूर्व॑
 को  और  मोड़ना  है  ।  सिंचाई  आयोग  ने  इसका  उल्लेश्व  किया  है|  बाद  मैं  सिचाई  मन्त्रालय  औरं  योजना

 आयोग  द्वारा  नियुक्त  की  गई  तकनीकी  सम्रिति  ने  भी  इसकी  सिफांरिश  की  मैं  मांग  करता  कि

 तमिलनाडु  के  दक्षिणी  जिलों  के  लोगों  को  जो  साल  भर  सूखे  से  पीड़ित  रहते  राहृत  देने  क ेलिए  इस
 परियोजना  को  आरम्भ  किया  जाये  ।

 तमिलनाडु  के  एक  मात्र  बड़े  बान्ध-मेट्र  शांध  को  वर्ष  में  आठ  महीने  पानी  मिलता  है
 कावेरी  नदी  की  सहायक  नदियों  पर  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  पंचवर्षोय  योजना  से  बाहर  गैर  योजना  मद
 के  अन्तर्गत  250  करोड़  रुपये  की  लागत  से  बान्ध  बनाये  जाने  के  कारण  कावेरी  नदी  की  जल  पृ्ति  में
 कमी  आई  यदि  कावेरी  का  जल  नहीं  दियागया  तो  तमिलनाड़  का  अन्नभण्डार  के  नाम  से  जाना
 जाने  वाला  तंजावूर  जिला  शुष्क  क्षेत्र  में  परिवर्तित  हो  जाएगा  मैं  माननीय  प्रधान  मन््त्री  और  केन्द्रीय
 सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  लम्बे  समय  से  विचाराधीन  कायेरी  जल  विवाद  को  हल  करने  में  पहल

 यदि  इसमें  और  विलम्ब  किया  जाता  है  तो  सारा  तमिलनाडु  रेगिस्तान  बन  मेरे  से  पूथ
 बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  ने  विभिन्न  अन्तर  ज्यीय  जल  विवादों  का  जिक्र  किया  जैसा  कि  हमारे
 अद्वितीय  नेता  डा०  एम०  जी०  आर०  बार-बार  जोर  देते  रहे  सभी  नदियों  का  राष्ट्रीयकरण  किया

 उतहें  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  घोषित  कर  दिया  जाए  |  इस  समय  अन्तर्राज्यीय  नदी  जल  विवाद  सिंचाई
 परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  बाधा  उत्पन्न  कर  रहे  अन्य  शब्दों  में  लोगों  को  पेय  जल  और
 सिंचाई  के  लिये  पानी  नहीं  दिया  जाता  है  इसका  नवोनतम  उदाहरण  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  तेलुगू
 गंगा  परियोजना  के  क्रियान्वयन  पर  आपत्ति  करना  नदियों  को  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  घोषित  किए  जाने
 के  बाद  ही  ऐसी  बाधाओं  को  दूर  किया  जा  सकता  है  ।

 समाप्त  करने  से  पूर्व  केन्द्रीय  मैं  सरकार  के  काम  करन  के  अस्पष्ट  ढंग  का  उल्लेख  कहूंगा  बाढ़
 राहुत  के  लिए  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  को  अनुदान  कहा  जाता  है  जबकि  सूखा  राहत  के  लिए
 दी  जाने  बाली  राशि  को  अग्निम  योजना  राशि  समझा  जाता  है  ।  यह  गलत  है  दोनों  ही  प्राकृतिक  विपदाएं
 हैं  ओर  बाढ़  राहृत  और  मूखा  राहत  के  लिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  में  कोई  भेद-भाव  नहीं  होना
 बाहिए  ।  श्री  रेड्डी  ने  प्रतिवर्ष  बाढ़  और  सूखे  के  लिए  विशेष  रूप  से  1000  करोड़  रुपये  आबंटित
 करने  की  जरूरत  पर  जोर  दिया  है  यदि  योजना  आयोग  पंच्षवर्षीय  योजना  के  आबंटन  का  एक  प्रतिशत

 भी  भाबंटित  करता  है  तो  यह  800  करोड़  रुपये  हो  जाते  बाढ़  से  राहुत  पहुंचाने  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  देने  में  कोई  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि  यह  मानवीय  विपत्ति  का  प्रश्न  है  काश्मीर  से

 कन्याकुमारी  तक  जो  भी  भाग  बाढ़  यासूले  से  प्रभावित  हो  उसे  तत्काल  केन्द्रीय  सहायता  दी  जानी

 बाढ़  राहत  कार्य  करने  के  लिए  राज्यों  क॑  पास  राजस्व  के  सोमित  स्रोतों  को  बिवेबना
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 की  आवश्यकता  नहीं  है  इसके  साथ-साथ  दुखी  लोगों  को  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  राज्य  सरकार  ही
 निकटतम  साधन  है  इस  प्रकार  केन्द्र  क ेलिए  यह  अत्यन्त  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  वह  बाढ़  या

 सूखा  से  ग्रस्त  राज्यों  को  तत्काल  सहायता  पहुंचाए  ।  केन्द्र  को  बाढ़  और  सूखा  ग्रस्त  लोगों  के  कष्टों  को

 दूर  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  की  एक  ऐसी  ही  योजना  बनानी

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  बक्कम  पुरवोसमन  :  यह  अत्यन्त  दुःख  की  बात  है  कि  देश  के  कुछ
 राज्यों  में  अमृतपूर्व  बाढ़  क ेकारण  भारी  तबाही  हुई  केरल  राज्य  के  अधिकांश  भागों  में
 पश्चिमी  मानसून  के  कारण  दो  सम्ताह  तक  भारी  वर्षा  हुई  जिसके  परिणामस्वरूप  भूस्खलन  और

 समुद्र-क्षरण  हुआ  उत्तर  भारत  में  भी  उत्तर  हिमाचल  असम  आदि  में

 बाढ़  के  कारण  चिन्ताजनक  स्थिति  पैदा  हो  गई  और  कई  लोग  मारे  गये  ।

 जहां  तक  केरल  में  बाढ़  की  स्थिति  का  संबंध  है  मेरे  मित्र  श्री  थामस  ने  इसकी  गम्भीरता  का

 सही  चित्रण  किया  है  ।  जैसा  कि  उन्होंने  कहा  है  इससे  146  लाख  लोग  जो  कि  राज्य  की  आबादी  का

 52  प्रतिशत  प्रभावित  हुए

 कुल  102  व्यक्ति  मरे  और  7,400  घायल  हुए  ।

 राज्य  की  सारी  अर्थव्यवस्था  कृषि  ओर  मत्स्यपालन  को  हुई  भारी  क्षति-के  कारण  अस्त-ब्यस्त

 हो  गई  है  ।
 हे

 मैं  केरल  सरकार  द्वारा  पीड़ित  जोगों  को  कपड़ा  और  चिकित्सा  सुविधा  तथा

 आश्रय  देने  जैसे  राहुत  कार्य  तत्काल  करने  के  जिए  उसको  बधाई  देता  ।922  भोजन  शिविर  और

 राहुत  शिविर  खोले  120  लाख  लोगों  को  मुफ्त  राशन  बांटा  सरकार  के  अनुसार  कुल
 743.36  करोड़  रुपये  का  नुकसान  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  अल्लेपी  राज्य  में  सर्वाधिक  प्रभावित  क्षेत्र

 अकेले  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  से लगभग  60,000  व्यक्तित  भोजन  शिविरों  में  ले  जाये  गये  ।  और  भी

 बहुत  से  व्यक्ति  बेधर  हो  गये  ।  वे  अपने  संबंधियों  और  मित्रों  के  घर  रहने  चले

 जो  केरल  में  सर्वाधिक  चावल  उत्पादक  क्षेत्र  पूर्णतया  बाढ़  से  प्रभावित  है  ।
 जिससे  धान  की  फसल  को  भारी  नुकसान  हुआ  है  ।  केवल  कुट्टानाड  में  डेढ़  लाख  एकड़  में  फैले  धान
 के  खेत  बाढ़  से  प्रभावित  हुए  माननीय  कृषि  मंत्री  श्री  बूटा  सिह  स्थिति  का  जायजा  लेने  केरल  आये

 उन्होंने  कुट्टानाड  का  हवाई  सर्वेक्षण  किया  और  पानी  से  भरे  क्षेत्र  इससे  पहले  हमारे
 माननीय  मंत्री  श्री  चन्द्राकर  जी  ने  इस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  था  और  स्थान  की  विशिष्ट  स्थिति  का
 अध्ययन  सम्पूर्ण  कुटूटानाड  क्षेत्र  समुद्र  तल  से  नीचे  है  और  बांधों  से  रक्षित  सभी  बांध  टूट
 गये  हैं  और  सम्पूर्ण  क्षेत्र  पानी  से  भर  गया  हजारों  लोग  बांधों  के  ऊपर  झोपडियां  बना  कर  रह  रहे
 हैं  और  वे  सब  बेघर  भोजन  केन्द्रों  मे  या  अपने  मित्रों  या  सम्बन्धियों  के  घरों  में  रह  रहे  हैं  ।

 इन  निधन  लोगों  की  स्थिति  सामान्य  समय  में  भी  दयनीय  उन्हें  पीने  के लिए  शुद्ध  पाती
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 उपलब्ध  नहीं  नदी  के  जिस  पानी  का  शौचादि  के  लिए  प्रयोग  किया  जाता  है  उसी  को  पीने  और

 नहाने  के  काम  भी  लाया  जाता  फसलों  के  संरक्षण  के  लिये  इस्तेमाल  किये  गये  कीटनाशक  दवाइयां
 पानी  में  मिल  जाती  हैं  और  नदी  में  चली  जाती  उस  क्षेत्र  के  लोगों  की  रहन-सहन  की  दशा  इतनी

 दयनीय  है  कि  वहां  का  करने  वाले  केंद्रीय  दल  के  सदस्यों  को  भी  उनकी  स्थिति  देखकर  भारी  अचम्भा

 हुआ  |  यहां  तक  कि  चन्द्राकर  जी  भी  यह  देखकर  हैरान  हो  गये  कि  ये  लोग  इतनी  दयनीय  दशा  में  कैसे

 रहते  हैं  ।

 क्री  बूटा  सिह  :  वे  पानी  नहीं  पीते  हैं  वे  वहीं  पर  निकाली  गयी  ताड़ी  पीते

 श्री  धक्कम  पुरथोसमन  :  राज्य  सरकार  ने  कुट्टानाड  के  बाहरी  बांध  को  पक्का  करने
 और  ऊंचा  उठाने  के  लिए  25  करोड़  रुपये  की  सहायता  दैने  का  अनुरोध  किया  मेरा  यहै  निवेदन

 है  कि  प्रकृति  से  सदा  संघर्ष  करने  वाले  इन  निर्धन  किसानीं  को  बचाने  के  लिए  इस  राशि  को  स्वीकृत
 किया  जाए  क्योंकि  यह  सारा  क्षेत्र  समुद्र  तल  से  नीचे

 अकेले  कुट्टानाड  में  40,000  से  अधिक  लोगों  को  भोजन  केन्द्रों  में  ले जाया  गया  ।  अब  सब
 उस  क्षेत्र  के  विकास  की  आवश्यकता  महसूस  कर  रहे  कुटटानाड  के  लोग  इस  क्षेत्र  के  सम्पूर्ण  विकास
 के  लिए  एक  लम्बे  समय  से  कुट्टानाड  विफास  प्राधिकरण  की  स्थापना  की  मांग  कर  रहे  अब  मुझे
 पता  चला  है  कि  केरल  सरकार  इस  संबंध  में  कुछ  कदम  उठाने  के  लिए  तैयार  मैं  केन्द्र  सरकार  से
 भी  इस  संबंध  में  आवश्यक  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 मेरे  राज्य  में  पूर्व  में  पव॑त  है  जहां  लोग  भू-स्थलन  से  मारे  जाते  हैं  और  पश्चिम  में  श्षमुद्र  है  जहां

 समुद्र  क्रण  इतना  भयंकर  हीता  है  कि  लोग  बेघर  हो  जाते  हैं  ।  उनकी  सम्पत्ति  और  नारिमल  के  पेड़  सब

 समुद्र  में  समा  जाते  समुद्र  और  पहाड़ियों  के  बीच  भयंकर  बाढ़  तबाद्दी  लाती  जहां  तक  भेरा

 संबंध  है  मेरा  आधा  निवाचन  क्षेत्र  पानी  से  भरा  पड़ा  है  ।

 यदि  हम  इन  निर्धन  लोगों  का  उचित  ढंग  से  पुनर्वास  चाहते  हैं  तो  उसके  लिये  हमें  केन्द्रीम

 सहायता  की  आवश्यकता  होगी  और  वह  भी  तत्काल  शथा  काफी  बड़ी  मात्रा  में  ।

 तत्काल  हमारे  बचाव  हेतु  आम  तथा  राहत  कार्य  के  लिए  25  करोड़  रुपये  स्त्रीकृत  करने  के

 लिये  मैं  केन्द्र  सरकार  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।  परन्तु  यह  राशि  स्थिति  की  गम्मीरता  को  देखते  हुए  बहुत
 कम  है  ।

 अन्त  में  मैं  वेन्द्र  सरकार  से  केरल  के  संसद  सदस्यों  तथा  अपने  राज्य  के  लोगों  की  ओर  से  ऐसे
 समय  में  बड़े  पैमाने  पर  सहायता  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  जबकि  हम  वास्तव  में  अभूतपूर्व
 भस्खलन  ओर  समुद्र-क्षरण  के  कारण  विवश  हैँ  ।  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 ]

 क्री  राम  भगत  पासवान  :  सभापति  हमारे  क्षेत्र  में  बाढ़  भोर  सूख्षा  हर
 समय  छड़ी  रहती  है  ओर  वह  क्षेत्र  ह ैउत्तरी  बिद्वार  ।  जहां  पर  हर  साल  बाढ़  के  साथ  प्राकृतिक  विपदायें
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 भी  आती  रहती  जैसे  बाढ़  और  सूखा  ।  इनका  काल  चक्र  वहां  पर  हर  समय
 चक्षता  रहता  हूँ  ।  वहां  की  जनता  को  धन्यवाद  देना  जो  कि  हर  साल  इतने  बड़े  कष्ट  को  भुगत
 करके  भी  वह्टां  पर  रह  रहे  हूँ  ।

 सभापति  आपको  पता  होगा  कि  उत्तर  बिहार  में  बाढ़  एक  साल  नहीं  हर  साल  वहां  की
 जनता  के  लिये  स्थायों  कष्ट  बन  गई  इसका  असर  यह  होता  हूँ  कि  हमारे  कृषि  व  आवागमन
 की  क्षति  होती  मानव  के  लिये  तीन  तरह  के  कष्ट  होते  उदर  व्याधी-कष्ट  और  गृह
 कष्ट  ।  गरीब  जनता  के  धर  टूट  जाते  खड़ी  फसल  बह  जाती  है  और  वे  लोग  मूखों  मरने  लग  जाते

 बाढ़  के बाद  भयंकर  भयंकर  बीमारियों  का  वहां  की  जनता  को  शिकार  होना  पड़ता  जान  4
 माल  के  नुकसान  के  साथ-साथ  जानवरों  से  भी  हाथ  धोना  पड़ता  इसका  अभो  तक  कोई  हल  नहीं
 निकल  पाया  सरकार  इन  विपदाओं  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  अरबों  रुपए  खर्च  करती  लेकिन

 कोई  स्थायी  हल  नहीं  निकल  पाता  है  ।  अभी  हाल  में  मेरे  ही  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  सिंचाई  मंत्री
 थी  ने  उत्तर  दिया  था  कि  अरबों  रुपए  का  अनुदान  दिया  गया  है  और  इसके  लिए  चार-पांच  स्कीमें
 भी  यदि  थे  सकी में  पूरी  हो  जाती  तो निश्चय  ही  मानव  जो  कि  प्राकृतिक  प्रकोप  के  शिकार  होते

 उससे  सुरक्षित  हो  लेकिन  अधिकारियों  द्वारा  वहां  की  जनता  के  साथ  मखौल  हो  रहा
 किसी  के  लिए  बाढ़  और  किन्हीं  के  लिए  बहार  ।  एक  तरफ  जनता  बाढ़  में  डबी  जाती  है  और  दूसरी
 तरफ  अधिकारियों  के  बड़े-बड़े  महल  बनते  हैं  ओर  रिलीफ  लेकर  उनको  ठगा  जाता  रिलीफ  के  नाम

 पर  सरप्षार  के  करोड़ों  रुपए  खर्च  हो  जाते  रिलीफ  वहां  की  जनता  को  नहीं  क्योंकि  रिलीफ

 वहां  तक  नहीं  पहुंच  पाता  रिलीफ  अब  जनता  के  लिए  नहीं  रिलीफ  हो  गए  हैं  वहां  के

 कारियों  के  इन  स्कीमों  के  तहत  जो  बांध  बन्धता  बह  सुरक्षा  प्रदाव  नहीं  करता  बांधों  को

 बांधते  हुए  कहीं  बीच  में  ही  ले  जाकर  छोड़  दिया  जाता  उसको  जहां  तक  ले  वहां
 तक  नहीं  ले  जाया  जाता  है  ।  ब्रांध  को  कोठराम  तक  छोड़  दिया  गया  जिसको  कि

 फ्हया  तक  ले  जाना  चाहिए  था  ।  लेकिन  उसको  बीच  में  ही  छोड़  दिया  गया  पिछले  साल  आपवे

 सुना  होगा  कि  पूर्वी  कोसी  तटबन्ध  टूट  गया  था  और  इसकी  वजह  से  एक  रात  में  हजारों  घर  बह  गये
 बे  ।  कितने  ही  लोगों  की  जान-व-माल  का  वहां  नुकसान  इन्जीनियर्स  लोग  भी  वहां  पर  गए  और

 सरकार  की  तरफ  से  भी  आदेश  जाता  है  कि  जहां-जहां  तटबन्ध  टूटे  हुए  उनको  सूखाड़  के  समय  में  ही

 सरम्बत  हो  जाना  धन  एलॉट  कर  दिया  जाता  टेंडर  ठेकेदार  लोग  लेकर  बैठ  जाते  हैं  ओर  बाढ़

 के  शमय  में  ही  उनको  बांधने  के  लिए  जाते  प्रवाहित  धारा  जहां  बह  रही  उस  वक्त  बांघ  बांधने

 के  जिए  जाना  जनता  की  आंखों  में  धूल  झोंकने  के  बराबर  ही  है  |  उनको  सूखाड़  वे  समय  में  ही  बांध

 बांधना  जबकि  वहां  पर  मिट्टी  उपलब्ध  होती  भग्रवानपुर  बन्ध्र  दूटा  हुआ  रजवाड़ा  बन्ध

 दूढा  हुआ  कमला-बलान  बन्ध्र  टूटा  हुआ  है  ओर  अन्ध  कई  जगहों  पर  कमजोर  भी  उसकी  मरम्मत

 के  लिए  सरकार  की  तरफ  से  करोड़ों  रुपया  दिया  जाता  लेकिन  उसका  सही  रूप  में  प्रयोग  से  करके

 जनता  के  साथ  खिलवाड़  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  इन  बातों  पर  नियंत्रण  रखा  जाए  तो  इसका

 परमानेंट  सोल्यूशन  निकल  सकता

 वहां  मजबूत  बांध  दोनों  तरफ  बनाया  बाढ़  एरिया  को  सुखाड़  एरिया  से  कनेक्ट  किया

 जाय  नहर  का  पानी  सुखाड़  एरिया  में  तब  वहां  सुख्ाड़  की  प्रावलम  नहीं  हमारे  यहां
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 जितनी  भयंकर  बाढ़  है  उतनी  ही  भयंकर  सूखाड़  इस  समय  हमारे  यहां  समुद्र  बना  हुआ  बाढ़

 के  पानी  से  त्राही  मची  १ई  यह  प्राकृतिक  का  प्रकोप  जितने  पानी  की  हमको  आवश्यकता

 है  प्रकृति  उस  पानी  का  सौ  गुना  पानी  हमको  दे  रही  फिर  भी  हम  उसको  यूटिलाइज  नहीं  कर  रहे

 उत्तर  बिहार  की  जनता  की  रीढ़  की  हड्डी  टूट  चुकी  वहां  पर  किसान  खेती  करना  छोड़  चुके

 कुशेशर  सभी  स्थानों  पर  समुद्र  का  दृश्य  उपस्थित

 बहाव  के  लिए  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  थी  लेकिन  वह  भी  नहीं  की  गई  जगह-जगह

 बड़े  गड़ढे  हो  गए  हैं  |  वहां  पानी  की  निकासी  की  व्यवस्था  की  जा  सकती  कुशेशर  स्थान

 का  इलाका  उस  पानी  को  गंगा  में  प्रवाहित  किया  जा  सकता  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  मेरा

 अनुरोध  है  कि  कमला-बालन  बामती  योजनाओं  को  जल्द  से  जल्द  पूरा  करा  हमे
 जिससे  वहां  की  जनता  को  राहत  मिल  सके  ।  प्रकृति  के  इस  प्रकोप  से  हजारों  एकड़  जमीम  बरबाद  हो
 जाती  है|  हजा''ों  घर  बरबाद  हे  जाते  घरों  की  बास  को  जाने  हजारों  गांव  बरबाद  हो
 रहे  अन्दाजा  है  कि  20  करोड़  रुपये  की  क्षति  तो  अकेले  उत्तर  बिहार  में  हो  चुकी  इसलिए
 इनका  कोई  परमानेन्ट  साल्यूणन  रिलीफ  देकर  जनता  को  मत  रिलीफ  से  तो  अफसरों

 का  रिलीफ  हो  रहा  आप  जितना  धन  देते  आप  उसको  देखिये  कि  उसमें  से  कितना  खर्च  हुआ
 जनता  को  कितना  फायदा  हुआ  इसकी  जानकारी  प्राप्त

 सूखाड़  इतनी  बड़ी  विपत्ति  है  जिसकी  चपेट  में  हुर  साल  हजारों  एक्ट  जमीन  आ  जाती
 आप  वहां  पर  लिफ्ट  हरिगेशन  की  व्यवस्था  कर  सकते  लेकिन  ऐसा  न  करके  स्टेट  टयबवेल  देते
 मैं  स्टेट  टयबवेल  का  विरोध  भहीं  कर  रहा  वह  भी  जरूरी  लेकिन  वहां  पर  नाले  नहीं  हैं  और
 सब  कुछ  वैसे  ही  बेकार  पडा  हुआ  इसलिए  स्टेट  ट्यूबबेल  भी  होने  नाले  भी  होने  चाहिमे

 ओऔर  लिफ्ट  इरिगेशन  की  व्यवस्था  भी  होनी  एक  डेढ़  9%  नदी  बह  रही  यदि
 सरकार  चाहती  तो  बह  श्राप  न  बनकर  आशीर्वाद  हो  सकती  वहां  की  भूमि  बहुत  उपजाऊ
 लैकिन  आज  श्रापमय  बनी  हुई  आप  थाहते  तो  वह  आशीर्वाद  बन  सकतो  लेकिन  ऐसा  नहीं  हो
 रहा  मैं  मनन््त्री  महोदय  से  आग्रह  करूंगा  कि आप  जिहार  को  बहुत  घनराशि  देते  लेकिन  उसका
 जो  उपयोग  होना  वह  नहीं  हो  रहा  हम  चाहेंगे  कि  परमानेंट  सोल्यूशन
 कमलाबलान  बांध  तटबन्ध  को  गण्डक  योजना  को  पूरा  कीजिये  और  ऐसा  बांध्र  बंधाइये  जो

 मजबूत  हो  और  टूट  न  वहां  के  अधिकारी  और  इन्जीनियस  कहते  हैं  कि  बांध  की  मरम्मत  कर

 दी  इसलिए  सब  पैसा  उसमें  खर्च  हो  गया  हम  काम  को  आगे  बढ़ाना  चाहते  लेकिन  थे  लोग

 कुछ  करना  नहीं  चाहते  खुले  आम  वहां  का  स्टाफ  जनता  के  साथ  खिलवाड़  कर  रहा  मैं  आशा  करता

 हैं  कि आप  इस  तरफ  बिशेष  रूप  से  ध्यान  देंगे  ताकि  आपके  दिये  हुये  घन  का  लाभ  जनता  तक

 धरातल  तक  पहुंचे  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 शी  तम्पन  थासल  :  सभापति  सातवें  बिश  आयोग  ने  कहा  है  कि  यदि
 किसी  राज्य  में  आई  विपत्ति  अत्यन्त  उप्र  है  तो  केन्द्र  सरकार  को  100  प्रतिशश  मुआबजा  देना

 चाहिए  ।
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 जहां  तक  केरल  की  हाल  ही  की  बाढ़  का  सम्बन्ध  इसे  अत्यन्त  उग्र  समझा  जाना  चाहिये
 ओर  शत  प्रतिशत  मुआवजा  दिया  जाना

 मैं  मानतीय  कृषि  मम्त्री  का  धन्यवाद  करता  हूं  जिन्होंने  हमारे  राज्य  का  दोरा  किया  ।  ओर  यदि

 भाप  शत  प्रतिशत  मुआवजा  दें  तो  मैं  दोहरा  धन्यवाद

 केरल  की  बिशिष्ट  जलवायु  मैं  अप्रल  में  जब  वहां  था  तब  सूखे  की  स्थिति  मैंने  लोगों
 को  पेय  जल  के  लिए  प्रदर्शन  करते  हुए  देखा  ओर  आयुक्त  ण  केम्द्र  सरकार  के  किसी  अधिकारी  ने  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  का  दौरा  भी  किया  था  जो  इस  समय  बाढ़  और  सूखे  से  अत्यन्त  प्रभावित  परन्तु  जब

 अधिकारी  वहां  आय  उस  सथय  वर्षा  ही  रही  थे  सूचना  प्राप्त  होने  के  पन्द्रह  दिन  बाद  वहां

 बहां  मई  के  प्रारम्भ  में  बाढ़  आती  है  जब  कि  अप्रैल  के  अन्त  तक  भयंकर  सूखा  होता  है  ?  मई  और

 जून  तक  भयंकर  बाढ़  आ  जाती  वे  अचानक  एक  के  बाद  एक  आते  रहते  जब  केन्द्रीय

 सरकार  के  व्यक्तियों  ने  इस  क्षेत्र  का  दोरा  किया  वे  समझ  नहीं  पाये  कि  वास्तव  में  क्या  नुकसाल
 हुआ  है  और  इसका  राज्य  की  अर्थ  व्यवस्था  पर  क्या  कुप्रभाव  यह  मेरे  राज्य  की  विशिष्ट
 स्थिति

 मेरे  विचार  में  कुछ  क्षेत्रों  को  स्थायी  रूप  से  दु्धटना  ग्रस्त  अथवा  प्राकृतिक  विपदा  ब्रस्त  बोधित

 करना  होगा  और  इनसे  निपटने  के  लिये  कुछ  स्थायी  उपाय  करने  चाहे  यह  दशक  में  एक  ही  बार
 क्यों

 इस  सम्बध्ध  में  मैं  दो  सुन्लाव  एक  शो  मेरा  राज्य  अभाव  की  स्थिति  का  सामना  कर  रहा
 है  वहां  एक  किलो  चावल  की  कीमत  पांच  रुपये  और  एक  किलो  मछली  को  कीमत  35  रुपये  है  और

 बाढ़  तथा  अकाल  की  स्थिडि  के  कारण  सभी  आवश्यक  बस्तुओं  के  दाम  बढ़  गये  इस  प्रकार  की
 स्थिति  का  सामना  ध्णवहारिक  वृष्टिकोण  अपनाकर  करता  सबसे  पहले  अन्य  क्षेत्रों  स ेआवश्यक

 बस्तुएं  वहां  भेजनी  होंगी  धाकि  कीमतों  में  कमी  लाई  जा
 सके

 ।  बहू  सबसे  बड़ी  सेवा  यह  बहुत  बड़ा
 काम  है  जो  सरकार  अधिक  धन  खर्च  विये  बिना  पूरा  कर  सकती  सहकें  अब  क्षति  ग्रस्त  हैं  जैसा  कि
 मेरे  मित्र  ने  कहा  है  बाढ़  या  सूखा  सड़कें  तो  बनानी  पड़ेगी  ।  मेरे  राज्य  में  प्राकृतिक  विपत्तियां  तो

 आती  रहती  हैं  ताथ  ही  मानव  निमित  चीजों  के  कारण  अन्य  दुघ्ंघटनाएं  भी  होती  रहती  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  आधी  जनसंख्या  बांध  के  टूटने  की  आशंका  से  ओर  क्षेत्र  की  अधिकांश  जनसेंख्या  के

 बह  जाने  की  आशंका  से  भयभीत  रहती  इसे  एक  प्रमुख  समाचार  के  रूप  में  प्रकाशित  किया  जा
 घकता  है  वहां  पर  कालड़ा  नाम  का  एक  बांध  उसमें  इस  समय  16  वर्ग  किलोमोटर  क्षेत्र  में  136

 फुट  की  ऊंचाई  तक  पानी  भरा  हुआ  समाचार  है  कि  बांध  रिस  रहा  यह  भोपाल  से  भी  बड़ी

 दुर्घटना  यह  भारी  वर्षा  कीप्राकृतिक  बिपदा  और  साथ  ही  पानी  के  वहां  जमा  होने  के  कारण

 हुआ  परन्तु  इसमें  सनुब्य  का  भी  योगदान  है  उसने  उचित  सीमेंट  और  सामग्री  का  समुचित  ढंग  से

 उपयोग  किये  बिता  बांध  सरकार  इस  सम्बस्ध  में  क्या  करमे  जा  रही  है  ।

 मैं  एक  और  मामले  का  भी  उल्लेख  करना  चाहता  वहां  एडामल्यार  बांध  है।यहू  एक
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 तम्पत  थामस  ]

 पन  बिजली  परियोजना  लोग  इसकी  जांच  करने  गए  थे  ।  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  यह  किसी  भी

 समय  टूट  सकता  है  क्योंकि  पानी  चटूटानी  क्षेत्रों  में  प्रवेश  कर  गया  है  जिससे  विस्फोट  की  आशंका

 उस  क्षेत्र  में  पानी  के  दबाव  के  कारण  यह  ज्वालामुद्दी  की  तरह  बाहर  निकल  आया  समाचार  पत्रों

 में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  कि  के  रल  में  पूर्वी  क्षेत्र  में  अत्यन्त  खतरनाक  स्थिति  पैदा  हो  गई

 इन  बांधों  की  स्थिति  अत्यन्त  खतरनाक  पानी  रिसने  की  बात  हमारे  सभी  समाचार  प्रों

 में  चित्रों  क ेसाथ  प्रकाशित  हो  चुकी  है  ,  मैंने  एक  चित्र  देखा  था  जिसमें  केरल  का  एक  अन््त्री  वहां
 जाकर  क्षेत्र  का  मुआइना  कर  रहा  वहां  एक  खतरनाक  स्थिति  पैदा  हो  गई  यह  मनुष्य  भौर

 प्रकृति  दोनों  द्वारा  पैदा  की  गई  इन  सबके  लिये  कौन  जिम्मेबार  वे  लोग  कौन  हैं  जिन्होंने
 सप्लाई  किये  गये  सीमेंट  का  इस्तेमाल  नहीं  किया  ?  उन  सरकारी  धन  को  लूटने  बालों  का  लगाया
 जाय  ओर  उन्हें  दण्डित  किया  जाये  मैं  यह  धुझ्लाव  इसके  साथ  ही  जांच  दल  को  जाकर  यह

 सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  ऐसा  देश  के  किसी  भी  भाग  में  फिर  न  हो  ।

 मैं  यह  माननीय  मन्त्री  महोदय  के  ध्यान  में  ला  रहा  हूं  कि  केरल  में  यह  एक  अत्यम्त  खतरनाक
 स्थिति  है  जिसके  साथ  अत्यन्त  सावधानी  और  ईमानदारी  से  निपटना  कया  मैं  एक
 और  सुझाव  दे  सकता  हूं  ?  वर्तमान  हालात  में  भारत  में  कट्टीं  भी अकाल  की  घोषणा  करने  का  मापदण्ड

 ब्रिटिश  संहिता  में  निर्धारित  मापदण्ड  से  भिन्न  नहीं  इस्तमें  अभी  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  |  यहां
 तक  कि  स्वतन्त्रता  के  बाद  भी  हम  किसी  क्षेत्र  को  अकाल  ग्रस्त  घोषित  करने  के  लिये  ब्रिटिश  प्रणाली

 का  पालन  कर  रहे  वे  मापदण्ड  आजादी  से  पहले  निर्धारित  किये  गये  सबसे  पहले  उनमें
 परिवतेन  करना  होगा  ।  मौजूदा  संदर्भ  में  क्रिन्हीं  क्षेत्रों  को अकाल  ग्रस्त  घोषित  करने  क ेलिए  एक  नई

 संहिता  बनानी  होगी  ।  इसके  बाद  मैं  दो  शब्द  इसके  र[जमीतिक  पहल्  के  बारे  में  भी  कहूंगा  ।

 यह  मानवीय  महत्व  का  विषय  इस  पर  मानवीय  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  इन
 घटनाओं  को  कभी-कभी  तो  राजनीतिक  प्रचार  और  राजनीतिक  लाभ  करे  लिए  इस्तेमाल  किया  गया

 मैं  सुझ्लाव  देता  हूं  कि  जहां  कहीं  भी  अकाल  पड़े  तत्काल  कार्यवाही  की  मैं  सुझाव
 देता  हूं  कि एक  सवंदलीय  समिति  बनाई  जाए  जिसमें  प्रत्येक  राजनीतिक  दल  को  साम्मलित  किया

 जाए  और  राहत  कार्य  में  सहयोजित  किया

 मैं  एक  और  सुक्षाव  देना  चाहता  ऐसे  मामलों  में  अफसरों  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा
 म  की  जल्य  मुख्य  मन्त्री  का  कहना  है  कि  स्थिति  गम्भीर  है  तो  तत्काल  कुछ  किया  मैं  बह
 बात  खुशी  से  कहता  हूं  कि  1978  में  जब  जनता  पार्टी  सत्ता  में  उसने  शमिलनाडु  और  आस्भ्र  में

 तत्काल  कार्यवाही  की  थी  ।

 दोनों  मुख्य  जो  जनता  पार्टी  के  नहीं  ने  इस  बात  को  प्रशंसा  की  कि  राहत  कार्य  के

 लिए  शीघ्र  ही  मौके  पर  कार्यवाह्दी  को  गई  ।  इसलिए  मेरा  विनम्र  निवेदन  है  कि  हमें  सूखे  के  मामले  में
 अफसरों  को  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  इस  देश  में  ऐसा  दोबारा  नहीं  होना  इस
 सम्बन्ध  में  मेरे  यही  सुझाव  हैं  ।

 का

 भी  सोलनाथ  रण  :  भारत  के  विभिन््त  में  बाढ़  और  सूखा
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 जैसी  प्राकृतिक  विपदायें  लगातार  आती  रहती  अतः  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  एक  ऐसी
 व्यवस्था  कायम  की  जाये  जिससे  सूखा  और  बं|ढ़  आने  का  पहले  से  पता  लगाया  जा  हालांकि
 अस्थायी  सहायता  दी  जाती  लेकिन  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  प्राकृतिक  विपदाओं  से

 प्रभावित  राज्यों  की समस्पाओ  को  स्थायी  रूप  से  किस  प्रकार  अच्छे  ढंग  स ेहल  किया  जा  सकता

 उड़ीसा  एक  ऐसा  राज्य  जहां  गरीबी  अधिक  इस  राज्य  में  करीब  हर  वर्ष  प्राकृतिक  विपदाएं
 भाती  हैं  ।  प्राकृतिक  विपदाओं  से  उड़ीसा  में  भारी  जन-धन  की  क्षति  हुई  वास्तव  में  इससे  राज्य  की

 आधिक  स्थिति  को  ही  खतरा  पैदा  हो  गया  पिछले  उड़ीसा  के  सात  जिले  सूखे  से  प्रभावित  थे  ।

 जिसकी  वजह  से  फसलें  पूरी  तरह  से  नष्ट  हो  उड़ीसा  का  गंजम  जिला  और  मेरा  निर्वा  यन  क्षेत्र

 पिछले  वर्ष  और  इस  बाढ़  से  सर्वाधिक  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  किसानों  ने  या  तो

 घारों  तरफ  फैलाकर  या  क्यारियां  बनाकर  बीज  बोये  वर्षा  के  लिए  अब  वे  आसमान  की  तरफ  देख

 रहे  और  पोध  और  धान  के  पोधे  बुरी  तरह  से  नष्ट  हो  गए  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  उड़ीसा  के  प्रति  काफी

 उदार  रही  स्व०  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  हन्दिरा  गांधी  गे  हमेशा  ही  राज्य  की  सहायता  की  यहां
 तक  कि  अपने  जन्म  दिन  पर  भी  वह  उड़ीसा  में  थीं  और  प्राकृतिक  विपदाओं  से  प्रभावित  लोगों  से

 चीत  कर  रही  हमारे  वरंमान  प्रधान  मन्त्री  कल  उन  जिलों  का  दौरा  करने  जा  रहे  हैं  जोकि  सूखे  से

 बुरी  तरह  प्रभावित  हैं  ओर  जहां  ज्यादातर  हरिजन  और  आदिवासी  रहते  ये

 बानी  और  सम्बलपुर  जिले  के  कुछ  क्षेत्र  ।

 5.00  म७  १०

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  राज्य  के  एक  क्षेत्र  के  लोग  तो
 प्तारी  रात  इसलिए  नहीं  सोसे  कि  नदी  में  बाढ़  आई  है  ओर  उन्हें  बाढ़  से  होने  बाले  नुकसान  का  खरा

 जबकि  उड़ीसा  के  अन्य  भाग  में  लोग  वर्षा  की  प्रतोक्षा  कर  रहे  हैं  और  भगवान  इन्द्र  से पानी  के  लिए
 प्राथंना  कर  रहे  हालांकि  कई  बड़ी  नदियां  हैं  किन्तु  उनका  सारा  पानी  समुद्र  में  चला  जाता  है  और

 सिंचाई  के  काम  में  नहीं  आता  |  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  नदियों  छोटी  पहाड़ियों  को
 काटकर  आपस  में  जोड़ा  जाना  चाहिए  |  छोटी  सिच!ःई  योजनाओं  और  लिफ्ट  सित्राई
 परियोजना  को  महच्व  दिया  जाना  चाहिए  और  उनको  देखभाल  की  जानी  चाहिए  ।  राज्य  को  पर्याप्त

 सहायता  दी  जानी  चाहिए  ताकि  वह  सिंचाई  सुविधाओं  का  प्रयोग  कर  सके  और  नदियों  में  बह  रहे
 पानी  का  पूरा  इस्तेमाल  कर  जोकि  अन्यथा  नहरों  और  नदियों  के  तटबंधों  को  तोड़कर  तबाही
 मचाता  रहता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  द्वारा  उसे  मंजूरी  के  लिए  भेजी  गई  बड़ी  सिंचाई
 बोजनाओं  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  करानी  सर्वप्रथम  केन्द्रीय  भरकार  द्वारा  राज्य
 सरकार  को  वर्तमान  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  कराया  जाना

 1983-84  3-84  के  दोरान  कृषि  मंत्रालय  ने  उड़ीसा  को  भूमि  कटाव  को  रोकने  और  जल  संचय
 व्यवस्था  के  लिए  3  करोड़  रुपये  की  धनराशि  दी  थी  |  इस  जल  संचय  व्यवस्था  द्वारा  भूमि  कटाव  को
 रोका  जा  सकेगा  और  रबी  की  फसल  नहीं  तो  खरीफ  की  फसल  के  लिए  सिचाई  की  जा  सकेगी  ।  मैं  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बह  इस  बे  जल  संचय  व्यवस्था  जोकि  काफी  सफल  रही  है  के  लिए
 कम  से  कम  करोड़  रुपये  की  धनराशि
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 सोमनाथ

 मेरे  निर्वाचन  गंजम  सूखे  से  सबसे  अधिक  प्रभावित  रहा  हाराभंगी  की  बड़ी

 सिंचाई  परियोजना  के  निर्माण  में  जो  बढुत  धीमे  चल  रहा  तेजी  लाई  जानी  छोटी  सिवाई
 परियोजनाओं  और  नहूरों  की  मरम्मत  और  रखरखाव  का  कार्य  भी  किया  जाना  इसी
 जब  तक  ऋषिकुलल्य  नदी  पर  जलाशय  का  निर्माण  नहीं  किया  तब  तक  पूरे  जिले  के  रेगिस्तान  बन

 जाने  की  आशंका  है  ।  गेल्लेरी  के  नजदीक  नुपलली  में  जलाशय  बनाने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  चाहिएं  ।

 बित्लुमेम्स  और  कुप्पटी  की  छोटी  परियोजनाओं  का  कार्य  भी  शुरू  किया  जाना  इसके
 अलावा  लिफ्ट  सिंचाई  परियोजना  के  लिए  भी  शीघ्र  कदम  उठाये  जाने  चाहिएं  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  प्रधान  मन्त्री  को  धन्यवाद  अदा  करता  जोकि  कल्

 हमारे  राज्य  का  दोरा  करने  वाले  हैं  और  आदिवासियों  की  स्थिति  और  सूखे  से  बुरी  तरह  प्रभावित

 कालाहांडी  ओर  अन्य  क्षेत्रों  का मौके  पर  जायजा  इससे  निश्चिय  ही  उड़ीसा  के  लोगों  को
 सान्त्बता  राहत  मिलेगी  और  उन्हें  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  हिम्मत

 श्री  टो०  बशीर  :  बड़े  दुःख  ओर  व्यथा  के  साथ  मैं  सभा  और  मम्त्री  महोदय
 को  अपने  छोटे  से  प्रदेश  केरल  की  जोकि  हाल  में  हुई  वर्षा  क ेकारण  आई  समुद्री  जल  से
 घरती  का  कटाव  और  भूस्खलन  से  हुई  के  बारे  में  बत्ताना  चाहता  हूं  |  मैं  नुकसान  का  ब्यौरा  नहीं
 बताने  जा  क्योंकि  मेरे  अन्य  सहयोगियों  ने  इस  बारे  में  पहले  कह  दिया  लेकिन  इस  अवसर  पर
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  फि  हाल  की  बाढ़  से  सभी  क्षेत्रों  में  राज्य  की  अर्थव्यवस्था  अस्त-व्यस्त  हो
 गई

 नुकसान  बहुत  अधिक  हुआ  दै  और  सामान्य  स्थिति  लाने  में  कई  वर्ष  लग  भयंकर
 वर्षा  के  कारण  वहां  अभूतपूर्व  ब्राढ़  आई  है  और  समुद्री  जल  से  भूमि-कटाव  ओर  भू-स्खलन  हुआ
 इस  प्राकृतिक  विपदा  को  भयंकरता  को  शब्दों  में  व्यक्श  नहीं  किया  जा  ऐसा  अनुमान  लगाया
 गया  है  कि  राज्य  की  52  प्रतिशत  से  अधिक  जनसंख्या  इससे  प्रभावित  हुई  1416  गांवों  में  से
 900  गांत्र  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  करीब  5  लाख  बे  र्क॑  और  पक्के  भवन  गिर  गए  हजारों
 लोग  बेधर  हो  गए  वे  अब  राहत  शिविरों  में  रह  रहे  उन्होंने  अपना  सब  कुछ  खो  दिया  सारे
 राज्य  में  किसानों  की  फसल  नष्ट  हो  गई  राज्य  सरकार  के  अनुमान  के  अनुसार  कृषि  क्षेत्र  में  कुल

 करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुआ

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  सबसे  अधिक  प्रभावित  लोग  मछुआरे  उनकी  पारम्परिक  जान

 आदि  नष्ट  हो  गये  हैं  । उनकी  आजीविका  समाप्त  हो  गई  केरल  सरकार  ने  लोगों  को  राहत  पहुंचने
 के  आवास  भादि  की  हर  संभव  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कदम

 उठाए

 हम  केन्द्रीय  सरफार  के  आभारी  हैं  कि  उन्होंने  स्थिति  की  नजाक़त  को  देखते  हुए  तेज  मति  से

 इस  काये  में  सह/यता  प्रदान  की  |  माननीय  मन््त्री  श्री  बूटासिहू  जो  ओर  श्री  के  ० आर०ताराबणन  ने  केरल

 के  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  केसरी  य-दल  पहले  दी  वहां  पहुंच  गया  है  ओर  के  बहुत  जल्द  अपनी
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 रिपोर्ट  पेश  कर  देगा  ।  राज्य  में  सभी  क्षेत्रों  में  हुई  क्षति  को  पूरा  करने  के  राहुत  देने  क ेलिए  और
 पु्ननिर्माण  करने  के  लिए  लगभग  743  करोड़  रुपये  का  खर्चा  आने  का  अनुमान  केरल  सरबार  ने
 इस  बारे  में  एक  ज्ञापन  दिया  राज्य  सरकार  ने  अपने  ज्ञापन  में  क्षति  का  बिस्तृत  ब्यौरा  दिया  है  और
 निवेदन  किया  है  कि  राहत  और  पुननिर्माण  के  लिए  शीघ्र  धनराशि  उपलब्ध  कराई

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  फि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  पैदा  हुई  बाढ़  की  स्थिति
 को  राष्ट्रीय  रंकट  माना  मैं  इस  बारे  में  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने
 का  एक  सामान्य  ढांचा  अर्थात्  75%  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुदान  देना  और  25
 प्रतिशत  राज्य  सरकार  द्वारा  ।  लेकिन  केरल  राज्य  को  खर।ब  वित्तीप्र  स्थिति  को  देखते  मैं  भारत
 सरकार  सै  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  सन्दर्भ  में  सारा  खर्चा  वहन  इसमें  कोई  मुश्किल  नहीं
 होगी  !  इस  सन्दर्भ  में  सातवें  और  अःठवें  वित्त  आयोग  ने  ऐसी  द्वी  सिफारिशें  की

 मेरे  कुछ  मित्रों  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  धन्यवाद  दिया  मैं  इस  बारे  में  अपनी  राय

 सुरक्षित  रखता  हूं  ।  इस  स्थिति  के  लिए  उन्होंने  जो  कुछ  उसके  लिए  हम  निश्चित  ही  उनके  कृतज्ञ

 मुझे  आशा  है  कि  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  पश्व/त्  केखीथ  सरकार  स्थिति  से  निपटने  के  लिए
 पर्याप्त  धनराशि  प्रदान  करेगी  ।

 इस  सन्दर्भ  मैं  सभा  पटल  पर  कुछ  क्षेत्रों  मे ंआई  बाढ़  से  सम्बन्धित  फोटो  रख  हूं  ।

 श्रीमतो  बाजव  राजेश्वरी  :  सभापति  गत  तीन  वर्षों  से  लगातार  हम
 कर्नाटक  में  भयंकर  सूखे  का  सामना  कर  रहे  इस  वर्ष  स्थिति  ने और  भी  अधिक  गंभीर  रूप  धारण

 कर  लिया  173  तालुकों  में  ते  केवल  100  तालुकों  में  खरीफ  की  बुआई  का  काम  हुआ
 भौर  शेष  73  तालकों  में  बुआई  का  गाम  नहीं  हुआ  है|  यह  वर्तमान  स्थिति  इसके  अलावा  तटीय

 क्षेत्रों  में  भी  वर्षा  बहुत  कम  हुई  मलांड  क्षेत्र  में  चिकमगल्र  जिला  में  पीने  के  पानी  की  भारी  कमी

 राज्य  क ेलगभग  सभी  जलाशय  पूरी  तरह  भरे  हुए  नहीं  मुख्य  लिगानमक्की  बांध  में  पर्याप्त
 मात्रा  में  पानी  नहीं  ह ैऔर  यह  बांध  म्ुर्य  रूप  से  पूरे  कर्नाटक  राज्य  के  लिए  बिजली  पैदा  करता
 पिछले  केन्द्रीय  सरकार  ने  कर्नाटक  में  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  करीब  30  करोड़  रुपये
 देगै  की  व्यवस्था  की  राज्य  सरकार  ने  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  पहले  ही  167  रुपये

 की  राशि  व्यय  कर  ली  वित्तोय  कठिनाईथों  का  सामता  करने  के  कारण  राज्य  सरकार  हस  प्रयोजन
 के  लिए  इस  वर्ष  कुछ  छर्चा  नहीं  कर  सकती  मैं  सरकार  के  विचारार्थ  कुछ  स्थायी  सुझाव  देना

 चाहती  ताकि  राज्य  में  सूखे  की  स्थिति  से  निपटा  जा  सके  ।

 कर्नाटक  में  सभी  चालू  सिचाई  परियोजनाओं  को  जारी  रखा  जाना  चाहिए  तथा  सातवीं  योजना

 में  उसके  लिए  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  करांना  ताकि  सिंचाई  की  व्यवस्था  और  अधिक  क्षेत्रों  में  की

 जा  सके  ।  तालाबों  के  निर्माण  के  लिए  कुछ  और  धन  आवंटित  किया  जाना

 ताकि  कुओं  और  वेध  कुओं  के  साथ  भूमिगत  पानी  के  स्तर  को  भी  बढ़ाया  जा  छिड़काव

 ओर  ड्विपਂ  सिंचाई  को  बड़े  पैमाने  पर  प्रोत्साहित  किया  जाना  मैंने  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  है  कि

 छिड़काव  सिंचाई  योजना  के  लिए  बड़  किसानों  को  राष्ट्रीय  कृषि  सथा  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा

 भआाथिक  सहायता  बन्द  की  जा  रही  है  ओर  केबल  छोटे  किसानों  को  यह  गुधिधा  मिल  सकती  मदि
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 बाजव  राजेश्बरी  ]  पा

 छिड़काव  सिंचाई  को  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  तो  इससे  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  कम  पानी  की

 व्यवस्था  करके  उपयोगी  सुविधा  ही  नहीं  मिलेगी  बल्कि  इस  तरह  की  सिंचाई  अधिक  सस्ती  तथा
 यती  होगी  ।  इसलिए  छिड़काव  और  सिचाई  को  बड़े  पैमाने  पर  प्रोत्साहित  किया  जाना

 ताकि  राज्य  के  विभिन्न  भागों  में  सूखे  की  स्थिश्रि  का सामना  किया  जा  सके  ।

 किसानों  को  मुख्य  नहरों  और  शांखा  नहरों  से  जहां  कहीं  संभव  हो  जल  लेने  की  अनुमति  होनी
 ऊंचा  स्तर  होने  के  कारण  मुख्य  नहरों  स ेदाहिनी  ओर  की  बजाए  बाईं  ओर  से  पानी  लिया  जा

 रहा  मुप्त  बताया  गया  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  पहले  से  द्वी  दाईं  भर  से  भी  नहरों  से  किसानों  को  पानी

 लेने  की  अनुमति  दे  दी  है  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  सभी  राज्यों  में  उसी  तरह  की  प्रणाली  लागू  की  जानी

 कई  स्थानों  में  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  चारे  का  इस्तेमाल  ही  रहा  इसको

 पूरी  तरह  से  रोका  जाना  क्योंकि  लघु  कागज  मिले  ओर  अन्य  उद्योगों  की  तरह  कुछ  उद्योग
 चारे  को  अपने  कच्चे  माल  के  रूप  में  इस्तेमाल  कर  रहे  देश  में  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  चारे  के
 उपयोग  को  पूरी  तरह  से  बन्द  कर  दिया  जाना

 जैसाकि  मैं  पहले  ही  बता  चुकी  हूं  कि  कनटिक  में  बिजली  की  स्थिति  बहुत  गंभीर  हम
 भारत  सरकार  से  यह  अनु  रोध  करते  हैं  कि कर्नाटक  को  महाराष्ट्र  और  केरल  जैसे  पड़ोसी  राज्यों  से

 जहां  पर  बिजली  की  बहुतायत  उचित  दर  पर  बिजली  उपलब्ध  कराई  जाए  |  कृषि  और  उद्योगों  के
 लिए  बिजली  एक  मुख्य  आदान  पिछले  वर्ष  ग्रीष्म  ऋतु  में  बिजली  में  कटौती  किए  जाने  के  कारण
 ग्रीष्म  की फसल  ठीक  तरह  से  नहीं  उगाई  जा  सकी  ।  इसलिए  मैं  अनुरोध  करती  हूं  कि  पड़ोसी  राज्यों  से
 फर्नाटक  को  बिजली  की  व्यवस्था  करनी

 इस  बर्ष  कर्नाटक  के  लिए  अधिक  खाद्यान्न  आवंटित  किया  जाना  चाहिए  ।  कर्नाटक  राज्य  ने
 भारत  सरकार  से  पहले  ही  एक  प्रस्ताव  किया  है  कि  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  अधिक
 धन  और  खाद्यान्न  आवंटित  किया  इस  समस्या  को  मानवीय  आधार  पर  समझा  जाना  चाहिए
 और  युद्ध  स्तर  पर  हल  किया  जाना  चाहिए  ।

 हु

 हसके  ऐसे  बहुत  से  समस्या  ग्राम  हैं  जहां  खारा  या  अन्यथा  पानी  न  होने  के  कारण  हमारे
 सभी  प्रयासों  के  बावजूद  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं  है  और  कुछ  गावों  में  300-400  फीट  तक  मीचे
 खोदने  पर  भी  हमें  पानी  प्राप्त  नहीं  होता  है  ।  समस्या  वाले  गांवों में  पानी  के  खुदाई  करने  हेतु  कुछ
 प्रतिबंध  हैं  जैसे  केवल  2  किलोमीटर  के  दायरे  में  केवल  एक  लाख  रु०  खर्च  करना  है  ।  इन  सब
 को  पूरी  तरह  से  हटा  दिया  जाना  चाहिए  अन्यथा  हमें  ऐसा  कोई  गांव  नहीं  मिलेगा  जहां  हम  योजना  के
 अन्तगंत  पीने  के  पानी  की  संभावनाओं  का  पता  लगा  इसलिए  इन  प्रतिबंधों  को  हटाया  जाना

 जहां  कहीं  पीने  के  पानी  के  प्रयोजन  से  समस्या  वाले  गांव  हैं  उन्हें  उच्च  प्राथमिकता  देनी

 चाहिए  ओर  किसी  भी  स्रोत  से  पानी  प्राप्त  करने  के  लिए  अधिक  राशि  खर्त्र  की  जानी

 बड़ें  पैमाने  पर  वन  रोपण  किया  जाना  चाहिए  ।  केवल  यही  जो  कोई  पेड़  काटता  है  उसे
 कठोर  सजा  दी  जानी  पेड़ों  के  कटने  के  कारण  वर्षा  कम  होती  जा  रही  इसलिए  हमें  वन
 रोपण  के  बारे  में  उचित  रूप  से  मोजना  बनानी
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 5-18  भ०  प०

 .  महोदय  पीठासोन  हुए  ]

 जहाँ  तक  कृषि  का  सम्बन्ध  है  हमारे  पास  समुचित  योजना  होनी  आजकल  किसान

 वाणिज्यिक  फसल  या  नकदी  जो  भी  लाभदायक  की  खेती  करने  के  लिए  बहुत  उत्सुक
 एक  समुचित  योजना  होनी  चाहिए  उदाहरणार्थ  वाणिज्यिक  फसलों  और  तिलहन  प्रत्येक  के

 लिए  एक  तिहाई  भूमि  रखी  जानी  खाद्यान्न  की  कमी  और  उपलब्धता  की  निर्भरता  पर  हमें
 समुचित  योजना  बनानी  ताकि  खाद्यान्त  या  चारा  किसी  प्रकार  की  समस्या  का  सामना  न  कर
 सके  ।

 अन्त  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  राज्य

 सरकार  द्वारा  मांगी  गई  200  करोड़  रुपये  की  धनराशि  के  मुक्राबले  में  वह  कम  से  कम  50  करोड़

 रुपये  आवंटित  की  ।  हमें  केन2्रीय  दल  के  वहां  स्थिति  का  मूल्यांकन  और  उसके  रिपोर्ट  की

 प्रतीक्षा  नहीं  करनी  इसमें  काफी  समय  तब  तकतो  लोग  राहत  कार्य  न  होने  के

 कारण  भूखों  मर  जाएंगे  ।

 ओऔ  रामांध्रय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  अभी  हम  प्राकृतिक  विपदा  पर

 बात  कर  रहे  यह  हमारे  यहां  का  एक  स्थाई  स्वरूप  बन  गया  है  इसमे  एक  ऐसी  जड़  जमा  ली  है

 जिससे  हमारे  राष्ट्र  को  बहुत  ही  नुकसान  हो  रहा

 हमारे  राष्ट्र  के  किसी  हिस्से  में  बाढ़  है  तो  किसी  में  सुखाड़  अभी  हमारे  माननीय  सदस्यों  ने

 कई  जगहों  का  जिक्र  किया  जैसे  केरल  में  बाढ़  तो  उड़ीसा  सुखाड़  बिहार  में  अगर  बाढ़  है  तो

 उत्तर  भ्रदेश  में  सुखाड़  इस  तरह  से  बाढ़ओऔर  दोनों  ने  हमारे  यहां  जमाव  कर  लिया  है  और

 एक  स्थाई  ढे  रा  बना  लिया

 हम  इस  ब्रात  के  लिए  आपसे  अनुरोध  करेंगे  कि  इस  चीज  का  जब  तक  आप  परमानेन्ट  कोई

 रास्ता  नहीं  निकालते  तब  तक  हमारे  देश  में  जों  अच्छे  किसान  वह  कंगाल  होते  जा  रहे  हैं  और

 अन्न  के  लिए  मोहताज  होते  जा  रहे  आप  देख  सकते  हैं  कि  यह  बाढ़  हमारे  यहां  अभिशाप  के  रूप

 राक्षस  के  रूप  में  बनकर  बैठी

 हमारा  पड़ोसी  देश  चीन  जनसंख्या  के  मामले  में  सबसे  बड़ा  वहां  इस  तरह  के  बाढ़  और

 सुखाड़  आंते  रहते  थे  जिससे  वहां  के  लोग  जअजंर  हो  गये  कंगाल  हो  गये  और  लोगों  के  बढन  से  बू
 आती  भी  ।  वहां  की  नदी  हुआंग  राक्षस  कहलाती  वह  नदी  वहां  के  लिए  अभिशाप  ही  बल्कि

 लोग-उसे  शोक  कहते  थे  ।  ध्यांगकाई  शेक  जब  तक  ससा  में  वह  उस  पर  काबू  नहीं  पा  सका  |  हमसे
 उत्तकी  आजादी  2  साल  पीछे  मिली  वहां  1949  में  आजादी  मिली  और  वहां  पर  समाजवादी

 कॉर  का  गठन  हुआ  और  उस  सरकार  ने  इस  राक्षस  पर  काभू  पाया  और  आज  वह  नदी  चीन  में  देवता

 के  स्वरूप  में  मानी  जाती  ।
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 रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  ]

 हम  बाढ़  सुखाड  की  बात  को  10  साल  विधान  सभा  में  बोलते  रहे  हैं  और  आज  लोक-सभा  में

 बोलने  का  मुझे  मौका  भिला  इस  तरह  के  सवाल  जवाब  बराबर  होते  रहे  38  साल  इस  देश

 में  आप  की  एक  ही  पार्टी  की  हुकूमत  रही  आप  ने  इस  38  साल  में  क्या  किया  ?  अभी  दो  माननीय

 सदस्यों  ने  कहा  कि  आपने  करोड़ों  रुपया  बाढ़  नियंत्रण  पर  खर्च
 '

 किया  है  लेकिन  वह  रुपया

 कहां  गया  ?  वह  रूपया  अधिकारियों  या  इंजीनियरों  की  जेव  में  लेकिन  आपने  कभी
 गौर  नहीं  किया  कि  इतने  करोड़  रुपया  आपने  जनता  की  कमाई  का  खर्च  किया  उसका  क्या  हो  रहा

 अगर  आपने  ध्यान  दिया  होता  तो  आज  हमारे  देश  की  क्या  हालत  हो  रही  इस  पर  हम  नहीं
 सोचते  i

 देश  में  अभी  अकाल  है  जो  देश  को  कमजोर  बनाता  बेकारी  ज्यादा  लाता  आज  बिहार
 में  बाढ़  की  स्थिति  क्या  है  !  उत्तरी  विह।र  में  मोतिहारी  और  मधुवनी  में  सब  जगह  लोग  बाढ़
 से  घिरे  बाढ़  कुछ  नये-नये  क्षेत्रों  में  आ  रही  यह  बाढ़  कोई  ऐसी  विपदा  नहीं  है  कि  10,20  बरस
 में  आ  गई  ।  यह  प्राकृतिक  प्रकोप  है  कि  जो  कि  बराबर  स्थायी  है  ।

 आप  हरियाणा  और  पंजाब  में  क्या  था  ?  आज  30  बरस  के  बाद  सुना  है  कि  वहां  नये-नये
 क्षेत्र  पैदा  १२  रहे  हैं  ।

 जमुई  सुखाड़  के  नाम  पर  प्रसिद्ध  लेकिन  अपरं  बढ़वा  बांध  था  टूट  गया  उससे  आज  वहां
 वांढ़  का  सवाल  पैदा  हो  गया  विहार  में  जो  हालत  बिहार  के  हमारे  तत्कालीन  मुख्य  मंत्री  के
 सामःे  बाढ़  आई  तो  पटनां  शहर  में  लोग  नाव  पर  चलते  यह  1974  की  बात  हमने  आंखों
 से  देखी  एम०  एल०  एज०  फ्लैट  में  सब  में  पानी  बाढ़  की  समस्या  ऐसी  है  जिस  पर  आप  काबू
 नहीं,पा  सके  हैं  ।

 आप  की  सैंट्रल  टीम  जाती  देखती  है  बाढ़  से  काफी  नुकसान  हो  गया  वह  टीम  हाई
 जहाज  से  सर्वेक्षण  के  बाद  रिपोर्ट  देती  है  ।  उससे  क्या  होता  है  कि  आप  कुछ  करोड़  रुपये  दे  देते  हैं  ।
 लेकिन  जिनकी  जान  माल  सारीचोीजें  नष्ट  हों  जैसे  कनिष्क  विमान  के  खत्म  हो  जाने  से  उसमें
 सवार  जो  परिवार  सदा  के  लिए  खत्म  हो  उन्हें  अब  इस  देश  से  क्या  लेना  उसी  प्रकार  बाढ़  से
 जो  परिवार  खत्म  हो  जाते  उन्हें  इससे  क्या  लाभ  हो  सकता  है  ?  अगर  आप  रुपया  देते  हैं  तो आप  को

 पही  मायने  में  उस  पर  नजर  रखनी  चाहिए  कि  उसका  सही  सदुपयोग  हो  रहा  है  या

 आपने  कई  ऐसी  स्कोम  बनाई  जो  बाढ़  सुखशाड  को  रोकने  के  लिए  बनाई  वह  स्कीम

 मुहाना  डम  यह  दक्षिण  बिहार  के  लिए  वरदान  स्वरूप

 वह  आज  अभिशाप  के  रूप  में  हैं  ! बाढ़  ओर  सुखाड़  को  रोकने  के  लिए  स्कीम  बनाते  सेकिन

 वह  10-10  साल  तक  य॑  हो  पड़ी  रहती  उसको  कोई  देखने  वाला  नहीं  आपका  यही  उत्तर  होगा
 कि  हमारे  पास  रुपये  की  कमी  इसलिए  आप  उसे  नहीं  बना  सकते  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  सुझाव
 देता  हूं  कि  जहां  पर  वह  स्कीम  बनने  वाली  वहां  70  फीट  ऊंची  जमीन  और  70  फीट  ऊंची  जमीन
 से  पानी  आना  है  ।  अगर  पक्का  वाध  नहीं  बांधते  हैंतो  ठीक  लेकिन  अगर  नहर  निकाल  देते  हैं  यहां
 पर  तो  बाढ़  और  सुखाड़  दोनों  समाप्त  हो  जायेंगी  ।
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 गत  वर्ष  बाढ़  से  कुछ  गांव  ऐसे  बरबाद  हो  गए  हैं  कि  अभी  तक  वहां  उन  गांवों  को  बचाने  का
 काम  नहीं  किया  गया  बिह्वार  में  गया  जिले  में  जो  पिरोथा  गांव  यह  बाढ़  से  नष्ट  हो  गया  है  अगर

 इसको  रोका  न  गया  तो  बहुत  से  लोग  और  जानवर  मर  जायेंगे  ।  यह  बहुत  कलंक  की  बात  है  कि  अभी

 तक  उस  गांव  को  बचाने  का  काम  नहीं  किया  गया  आप  कहेंगे  कि  यह  राज्य  सरकार  का  काम

 अगर  यह  राज्य  सरकार  का  काम  है  तो  सर्वेक्षण  के  लिए  क्यों  यहां  से  टीम  भेजी  जाती

 हम  लोग  ऐसी  जगह  से  आते  हैं  जहां  बाढ़  का  प्रकोप  होता  कर्था  प्रखण्ड  जो  हमारे  जिले
 में  पड़ता  गत  बष  बाढ़  से  उसका  पूरा  इलाका  बरबाद  हो  गया  ।  एक  महीने  तक  पूरा  गांव  जल  मग्न

 रहा  और  वहां  की  फसल  नध्ट  हो  एक  पुनपुन  परियोजना  भी  पड़ी  हुई  अगर  उस  परियोजना
 को  स्वीकृति  देकर  भेज  देते  हैं  तो  सदा  के  लिए  बाढ़  और  सुखाड़  समाप्त  हो  इसी  बाढ़  और

 सुथाड़  की  वजह  से  जो  किसान  खेती  छोड़  रहे  वह  फिर  से  खैती  में  लग  जायेंगे  उनके  बच्चे  बेकार  नहीं
 देश  हर  मामले  में  समृद्धिशा ली  बनेगा  और  देश  की  आजादी  भी  मजबूत  होगी  ।

 श्री  रास  प्यारे  पतिका  :  उपाध्यक्ष  यह  बात  सही  है  कि  देश  के  विभिन्न

 अंबचलों  में  करोड़ों  इंसान  परेशानी  में  पड़े  हुए  जहां  तक  पिछले  वर्षों  का  प्रश्न  उसमें  बाहे
 कर्नाटक  आन्ध्र  तमिलनाडु  या  उड़ीसा  सबको  प्राकृतिक  विपदाओं  का  सामना  करना

 पड़ा  ।

 पिछले  ब्ष  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  3]  जिलों  में  सूखे  का  प्रकोप  रहा  |  इस  साल  इन  वो  महिनों
 में  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  पश्चिमी  और  पूर्वी  अंचल  इस  तरह  से  सूखा  से  प्रभावित  हो  गये  कि  पेय
 जल  का  संकट  उत्पन्न  हो  कहीं  कहीं  पर  तो  पानी  के  लिए  मर्डर  तक  हो  गए  ।  हमारे  यहां  डाला

 एक  ऐसा  स्थान  हूँ  जहां  पर  दे  रुपये  का  एक  टीन  पानी  मिलने  लगा  ।

 यह  बड़ी  कठिन  समस्या  रद्दो  है  और  हमें  तो  याद  आ  जाती  है  दुनिया  के  अन्दर  इथियोपिया
 भौर  धूडान  की  हालत  की  अभी  बी०  बी०  सी०  ने  उसकी  जो  रिपोर्ट  टी  वी  पर  दिखायी  उसको  देख  कर
 कोन  ऐसा  होगा  जिसके  अन्दर  इंसान  का  दिल  होगा  और  वह  मर्माहत  न  हो  जाय  ?  यह  विभिषिका
 किसी  न  किसी  रूप  में  सबंदा  से  रही

 इससे  बचने  के  लिए  दो  उपाय  होते  हैं--एक  तो  तात्कालिक  और  एक  लांग  रेंज  सकी म  ।  हमारे
 देश  की  भूतपूर्व  प्रधानमन्त्री  जी  ने  ड्रउट  प्रोन  एरियाज  के  लिए  डी०  पी०  ए०  पी०  का  प्रोग्राम  बनाया

 लेकिन  मुझे  दुख  है  कि  जो  योजनाएं  उन्हें।ने  दीं  उनको  सफलता  आज  ae  नहीं  मिली  ।  उत्तर
 में  योजना  के  अन्तगंत  बहुत  सी  स्कीम्स  बनीं  **  मैं  अपने  जिले  मिर्जापुर  की  बताऊ  कि
 परियोजनाओं  का  उन्होंने  अपने  हाथ  से  शिलान्यास  किया  सोन  लिफ्ट  बकहूर  बेलन

 बल्लन  परियोजना  और  अदवा  बांध  इन  सबका  शिलान्यास  हुआ  था  और  इसके  अलावा  36
 बन्धियों  के  निर्माण  का  उनके  द्वारा  आदेश  हुआ  वह  सारी  की  सारी  अधूरी  पड़ी  हुई  कुछ
 बन  किसानों  की  जमीन  भी  ले  ली  गयी  ।  मगर  धन।भाव  के  कारण  या  पता  नहीं  किन  का  रणों  से

 केन्दीय  सरकार  ने  उनको  पोछे  ढकेल  यही  नहीं  देश  में  जो  छः  प्रकार  के  विशेष  इलाके  हैं  ड्राउट

 प्रोन  फ्लड  हिलो  ट्राइबल  एरियो  और  साइक्लीन  अफेक्टेड  एरिपाज  इन  सारे

 इसाकों  के  लिए  छठो  पंच  वर्षीय  योजेना  में  विशेष  धनराशि  की  स्यवस्था  की  गईं  लेकिन
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 राम  प्यारे  पनिका  ]
 सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  का  जो  प्रारूप  मैंने  देखा  उसमें  वह  कहीं  नहीं  इसलिए  सब  से
 ज्यादा  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  बाढ़  और  सूखा  इन  दोनों  विभिषिकाओं  से  छुटकारा  पाने
 के  लिए  जो  योजनाएं  ली  गई  हैं  उनको  तत्काल  पूरा  किया  जाय  और  ऐसे  इल,कों  का  विशेष  सर्वेक्षण
 करके  जो  नदियां  वर्गरह  हैं  उन  पर  बन्ध  बनाया  जाय  ।  यह  देखा  जाय  कि  सूखा  क्षेत्र  में कौन  ऐसी  नदियां

 हैं  ओ  एवर-फ्लाइंग  अ)१र  उनका  पानी  लिप्ट  कर  के  इन  क्षेत्रों  में  पहुंचाया  जाय  तो  इन  की  समस्या

 खत्म  हो  सकतो  जैसे  मैंने  कहा  कि  हमारे  देश  की  माननीया  प्रधान  मन्त्री  न ेसोन  लिफ्ट  परियोजना
 का  शिलान्यास  किया  अगर  उसका  पानी  उठा  द  तो  निश्चित  तौर  से  सारा  मिर्जापुर  जो  अब  तक

 ड्राउट  प्रोत  एरिया  रहा  है  उसकी  समस्या  हमेशा  के  लिए  खत्म  हो  जाय  और  उसको  अब  तक  पूरा  हो
 जाना  चाहिए  था  क्योंकि  1974  में  उसका  काम  शुरू  हुआ  तो  देश  में  मैं  चाहता  हूं  कि  जहां
 सूखा  प्रभावित  क्षेत्र  हैं  चाहे  वह  आन्भ्र  के  चाहे  कर्नाटक  के  तमिलनाडु  के  हों  या  दैश,के
 किसी  हिस्से  के  हो  उन  सभी  क्षेत्रों  के  लिए  आप  लांग  रेंज  पालिसी  अब  समय  आ  गया  है  कि
 सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  जो  आप  ने  काफी  लम्बी  चौड़ी  ।  लाख  80  हजार  करोड़  की  बनायी  है  उसमें

 कुछ  पैसा  निकाल  कर  इन  योजनाओं  को  पूरा  करें  और  यह  हर  साल  जो  करोड़ों  करोड़  रुपये  इंसानों
 को  बचाने  के  लिए  ख्  करते  हैं  उसको  इनके  लिए  स्थायी  हल  निकालने  के  ऊपर  खच  उसके

 सिए  आप  को  इन  सब  योजनाओं  को  पूरा  करना  होगा  ।

 इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  हमारा  एक  राष्ट्रीय  बाढ़  नियंत्रण  बो्ड  बना  लेकिन  जो  योजनाएं

 हमारे  पास  विभिन्न  राज्य  सरका रो  ने  यह  कह  कर  कि  हमारे  पास  संसाधन  नहीं  हैं  उनको  हाथ
 में  नहीं  लिया  जिससे  जहां  पर  बन्ध  बनाए  जा  सकते  थे  वह  नहीं  बनाए  जहां  पर  बाढ़  को  रोका

 जा  सकता  था  वह  नहीं  रोका  जा  सका  ज॑से  एक  स्कीम  थी  गंगा  जमुना  के  सारे  बेल्ट्स  में  जो

 स्टेशन  हुआ  है  बड़े  पैमाने  पर  वहां  पर  जंगल  लगाए  जायथ॑  और  बांध  वर्गरह  बनाए  वह  काम  भी

 नहीं  हो  रहा  निश्चित  तौर  से  क्गर  हम  स्टेट  गबनंमेंट्स  पर  इसके  लिए  निर्भर  करेंगे  तो  कभी  भी

 बाढ़  और  सूद  इन  दोनों  विभीषिकाओं  से  छुटकारा  नहीं  पा  सकते  |  82-83  का  ओला

 देश  को  याद  होगा  जब  कि  भारत  के  31  करोड़  इ  सान  जससे  परेशान  थे  और  करीब  5  करोड़  हेक्टेयर
 जमीन  बाढ़  से  बिरी  हुई  थी  ।  उस  जमाने  में  भी  कुछ  राज्य  ऐसे  लापरवाह  थे  जिन्होने  जो  पंसा  उनको

 दिया  गया  उसका  सदुपयोग  नहीं  माननीया  प्रधान  मन्त्री  ने  7  सो  करोड़  रुपया  हमारे  उत्तर

 प्रदेश  को  दिया  ।  लेकिन  हमारे  उत्तर  प्रदेश  ने  मेमो  रेंडा  समय  से  नहीं  बहू  सब  से  बुरी  तरह

 एफंक्टेड  एरिया  लेकिन  उसको  एक  पंसा भी  हस  टेकनिकल  ग्राउन्ड  पर  नहीं  मिला  कि  उसने

 मेमोरेंडा  बाद  में  दिया  ।  इसलिए  उसकी  मांग  खारिज  हो  तो  आज  समय  आ  गया  है  कि  हमको
 राज्यों  पर  निर्भर  करना  निश्चित  तौर  से  केन्द्रीय  सरकार  को  बड़ी  मजबूती  से  इन  दोनों  पहलुओं
 पर  विचार  करके  स्कीम  बना  कर  उनको  लागू  करना  यह  भी  में  कहना  चाहता  हमारे  विरोध

 पक्ष  के  लोग  बैठ  हैं  ।

 जब  यह  मामला  आता  तब  सेन्टर-स्टेट  का  मामला  उठा  दिया  जाता  मैं  निवेदन  करना

 चाहूंगा  कि  इस  देश  कीख  भगवान  के  इस  प्रकार  को  जो  समस्याएं  हैं  जो  कि  राष्ट्रीय

 पमस्याएं  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  आप  सेन्टर  स्टेट  का  झगड़ा  न  उठायें  और  सरकारिया  कमशीन  के  पास
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 रक्त

 न  आज  जो  साधन  इकट्ठा  किए  जा  रहे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  मैं  देख  रहा  था  कि
 विभिन्न  राज्य  कित्तने  संसाधन  इकठूठा  कर  रहे  हैं  तो  मैंने  पाया  कि  वे  मजबूर  राज्य  संसाधन  इकट्ठा
 नहीं  कर  सकते  इसलिए  आज  निश्चित  तौर  से  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  आज  इरीगेशन
 एग्रीकल्चर,फ्लड्स  इत्यादि  जो  सब्जेक्ट  हैं  उनको  आप  स्टेट  सब्जेक्ट  न  मैं  तो  कहूंगा  कि  इस  संबंध
 में  यदि  आवश्यकता  हो  हमारे  संविधान  में  संशोधन  करने  की  तो  उसको  भी  कर  देना  चाहिए  ।  हमने  टी
 वी  पर  बड़ा  मर्माहत  चित्र  देखा  था  कि  इथियोपिया  में  क्या  दशा  हुई  जहां  तक  इस  देश  का  सम्बन्ध

 हमें  गय॑  है  कि पिछले  30-35  सालों  में  सरकार  की  कार्यवाहियों  के  कारण  ऐसी  दंवी  आपदाओं  के
 बाद  भी  किसी  व्यवित  के  भूखे  मरने  की  बात  नहीं  आती  1982-83  में  कोई  भी  नहीं  कह  सकता

 है  कि  भूख  से  किसी  व्यक्ति  की  मृत्यु  लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि  भले  ही  तत्काल  कोई  भूख  से  न

 मरे  लेकिन  उनके  जीवन  पर  तो  असर  पड़ता  हो  है  ।

 मैं  अधिक  समय  नही  लेना  चाहता  ।  इस  वर्ष  सूखा  और  बाढ़  की  मद  में  राज्यों  को  पैसे  मिले

 खास  तौर  से  1982-83  में  उत्तर  प्रदेश  को  पैसा  नहीं  दिया  गया  जब  इस  देश  में  प्लानिंग
 भारम्भ्  हुई  तब  उत्तर  प्रदेश  का  नम्बर  सारे  देश  में  दूसरा  था  या  पहला  था  लेकिन  धीरे-धीरे  उत्तर
 प्रदेश  में  विकास  गति  बहुत  धीमी  हो  गई  ।  15-20  साल  में  सूले  और  बाढ़  से  वह  तबाह  हो  गया  तथा
 आवश्यक  इन्फ्रा-स्ट्रक्चर  वहाँ  पर  नहीं  तैयार  हो  वैसे  तो  हमारा  प्रदेश  बहुत  बड़ी-बड़ी  हस्तियां
 पैदा  करता  रहा  है  लेकिन  इसका  मतलब  यह-नहीं  है  कि  उसके  साथ  अन्याय  हो  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन

 है  कि  कृषि  मन््त्री  जी  को  स्टेट  गत्र्नमेंट्स  पर  निर्भर  नहीं  करना  चाहिए  ।  केरल  में  तो  ऐसे  समय  में  बाढ़
 आई  जब  कोई  सोच  भी  नहीं  सकता  आज  हमारे  देश  में  मेटेरियोलाजिकल  स्टडी  भी  गलत  सिद्ध

 हो  जाती  है  ।  हम  रेडियो  पर  सुनते  हैं  कि  यहां  पर  पानी  बरसेगा  और  बादल  रहेंगे  लेकिन  होता  कुछ
 नहीं  सूखा  और  बाढ़  के  सम्बन्ध  में  जो  पूर्वानुमान  होते  वह  सही  नहों  होते  हैं  इस  सम्बन्ध  में
 मैं  समझता  हूं  हमारे  वेज्ञानिकों  को और  अधिक  रिसर्च  करने  की  आवश्यकता  हमारे  देश  के  जो

 साइंटित्ट  हैं  उनके  हम  बड़े  आभारो  हैं  क्योंकि  उनके  प्रयास  से  ही  एग्रीकल्चर  में  इतनी  उन्नति  हो
 सकी  है  और  इतना  प्रोडक्शन  बढ़  सका  है  लेकिन  मैं  समझता  हूं  उनको  अभी  ओर  अधिक  सुविधाएं
 लब्ध  की  जानी  चाहिए  ताकि  सूखा  और  बाढ़  के  सम्बन्ध  में  भी  वे  ठोंक  प्रकार  से  पूर्वानुमान  दे  रा्के
 तथा  समय  से  देश  की  जनता  एवं  सरकार  को  सावधान  कर  सकें  ।

 आपने  जो  समय  दिया  उसके  लिए  हैं  आप  को  धम्यवाद  देता  हूं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  प्यारे  एक  ओर  तो  आप  बा  के  बारे  में  बात  करते  हैं
 और  दूसरी  ओर  सूखे  के  बारे  में  ।  इसके  बाद  आपने  मौसम  कार्यालय  तथा  उनकी  भविध्यवाणी  के  बारे
 में  उल्लेख  किया  इसका  समाधान  केबल  नदियों  के  श्ल  मार्ग  में  परिवर्तन  करना  है  यह  एक  राष्ट्रीय
 परियोजना  अन्य  बातों  का  समाधान  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 ]

 श्री  ह्रीह  राबत  :  माननीय  सदस्य  पनिका  भी  ने  यू  पी  के  सम्बन्ध  में  जिक्र  किया
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 हरीश  रावत  ]

 है  यू  पी  गवर्नमेंट  ने  डिटेल्स  भेज  दी  कृपा  करके  मन्त्री  जो  जल्दी  से  जल्दी  पैसा  वहां  भिजवा

 श्री  वढ्धि  चन्द्र  जन  :  उपाध्यक्ष  भूकम्प  आदि

 सभी  राष्ट्रीय  आपदायें  इन  राष्ट्रीय  आपदाओं  का  मुकाबला  करने  के  लिए  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार

 सहायता  नहीं  देगी  तब  तक  इन  आपदाओं  का  मुकाबला  हम  नहीं  कर  आज  कोई  भी  राज्य

 इस  प्रकार  से  सक्षम  नहीं  है  कि  वह  अकेले  इस  प्रकार  की  आपदाओं  का  मुकाबला  कर  आज

 केरल  में  इस  प्रकार  की  आपदा  पहले  बिहार  में  भूकम्प  आथा  था  और  इतती  प्रकार  से  रेगिस्तान
 क्षेत्रों  में  जिस  प्रकार  की  अकाल  की  स्थिति  पैदा  होती  इन  राष्ट्रीय  आपदाओं  का  मुकाबला  करने
 के  लिए  मेरा  सुझाव  है  कि  एक  नेशनल  कैलेमिटी  फंड  स्थापित  किया  एक  राष्ट्रीय  विपदा

 कोष  की  स्थापना  होनी  चाहिए  भोर  उसमें  हर  राज्य  से-पापुलिशन  के  आधार  इनकभ्  के  आधार

 पर  या  जो  भी  ऋराइटी  रिया  आप  इवाल्व  उसके  आधार  पर  पैसा  जमा  करके  नेशनल  कैलेमिटी

 फंड  बनाया  कोई  भी  राज्य  यदि  संकट  में  पड़  जाए  तो  उस  नेशनल  कैलेमिटी  फंड  से  उसको

 मदद  दी  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  हम  किसी  भी  सूरत  में  इन  बड़ी  विपदाओं  का

 मुकाबला  नहीं  कर  सकते  मेरे  दी  क्षेत्र  अकाल.भी  एक  साल  नहीं  दो

 तीन  चार  साल  लगातार  आता  रहा  लेकिन  उसका  मुकाबला  करने  के  लिए  राज्य  का

 सरकार  के  पास  पूरी  क्षमता  नहीं  होती  है  ।  केन्द्र  द्वारा  जो  शहायवा  दी  जाती  वह  बहुत  ही  अल्प

 सहायता  होती  है  ।  सहायता  देती  है  माजिन-मनी  एडवास  प्लान  की  और  फिर  थोड़ी  सीलिय

 फिक्स  करके  मदद  देती  जो  पर्याप्त  नहों
 '

 होती  है  ।  उन  लोगों  को  कोई  एम्प्लायमेंट  नहीं  मिलता

 है  ।  राजस्थान  को  सरका र  द्वारा  राहुत  कार्य  दिसम्बर  में  खोलना  लेकिन  वहू  दिसम्बर  में

 जनवरी  में  फरवरी  में  अप्रैल  ओर  मार्च  में  जाकर  वह  खोलती  है  और  बाद  में  लोगों

 को  मजदूरी  के  लिए  जाना  पड़ता  हरियाणा  जाना  पड़ता  पंजाब  में  जाना  पड़ता  है  या  गुजरात
 जाना  पड़ता  इस  प्रकार  उनकी  कोई  सहायता  नहीं  हो  सकती  इसलिए  यह  आवश्यक  और  जरूरी

 है  कि  जिस  प्रकार  बाढ़  के  लिए  75  प्रतिशत  नॉन-प्लान  के  लिए  एक्सपेंडिचर  दिया  जाता  उसी
 प्रकार  फैमिन  में  भी  मदद  दी  जानी  चाहिए  फंभिन  में  जो  मदद  दी  जाता  वह्द  बहुत  ही  अल्प  द्वोती  है  ।

 एडवांस  में  जो  सहायता  दं  जाती  वह  हमारे  ऊपर  कोई  उपकार  नहीं  करती  क्योंकि  राजस्थान
 का  छोटा  प्लान  जब  भयंकर  अकाल  हो  तो  उस  एडवांस  प्लान  से  क्या  कार्य  हो  सकता
 माशिन-मनी  भी  बहुत  कम  दी  जाती  इस  प्रकार  की  हाने  से  हम  लोगों  की  मदद  नही
 कर  सकते  जिसस  लोगों  में  भयंकर  असबन्तोष  फंलता  है  ।  इसलिए  मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि
 उसको  इस  सम्बन्ध  में  अवश्य  सोचना  चाहिए  और  नेचुरल  कंलेमिटों  से  निबटने  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  को  रिलीफ  देना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  राजस्थान  कंनाल  के  बारे  में  यदि  इस  कैनाल  को  सातवों  पंचवर्धीय  योजना
 में  पूरा  करने  का  लक्ष्य  रख  लिया  तो  राजस्थान  के  पीने  के  पानी  को  समस्या  का  श्रमाधान  हो
 सकता  राजस्थान  कंनाल  से  चरागाहू  की  व्यवस्था  की  जा  सकती  जिससे  जानवरों  के  लिए
 फॉडर  की  परमानैंट  ब्यवस्था  की  जा  सकती  जब  अकाल  पड़ता  तो  हमारे  कंटल  गंगानदी  के

 किनारे  चले  जाते  कभी  मध्य  प्रदेश  गुजरात  में  चले  जाते  है  ओर  75  प्रतिशत  तक  कंटल  मर

 3242



 3
 3  1907  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 भी  जाते  कैटल  पर  हमारी  इकानामी  डिपेंड  करती  है  ।  हमारे  यहां  बहुत  अच्छे  केटल  हैं  इनको
 बचाने  के  लिए  राजस्थान  कैनाल  का  काम  अपने  तीव्र  गति  से  करना  चाहिए  ।  जिस  प्रकार  से  हिल््ली

 एरियाज  डवसपमेंट  प्रोग्राम  क ेलिए  90  प्रतिशत  सब्सिडी  और  दस  प्रतिशत  लोन  देकर  सहायता  दी
 जाती  उसी  प्रकार  डैजर्ट  डवेलपमेंट  प्रोग्राम  को  लेना  चाहिए  ।  वहां  की  जनता  की  गरीबी  को  मिटाना

 जब  अकाल  पड़ता  तब  एन०  आर०  ई०  पी०  और  आर०  एल०  जी०  ई०  पी०  वक्स  के

 अन्दर  प्राथमिकता  दी  जानी  नाम्स  को  चेंज  कर  देना  ताकि  अकाल  की  स्थिति  में

 एन०  आर०  ई०  पी०  और  आर०  एल०  जी०ई०  पी०  में  कोई  परमानेंट  सोल्यूशन  हो  ।  अभी  जो  फैमिन

 में  ब््स  होते  ऐसे  रोडस  के  वर्क्स  तो  इसमें  मिट्टी  का  काम  लेकिन  उसके  बाद  का  प्रेवल
 काम  छोड़  दिया  जाता  लाखों  रुपया  खर्च  करके  काम  बीच  में  ही  छोड़  दिया  जाता  मेरा

 निवेदन  है  कि  जो  भी  का  हाथ  में  लिया  चाहे  सड़क  का  काम  सोयील  कन्जरवेशन  का  काम

 वह  काम  पूरा  हो  जाना  यदि  उसी  वर्ष  में  काम  पूरा  नहीं  किया  जाता  तो  वह  पैसा
 वेस्ट  चला  जाता  ड्रिकिग  वाटर  की  समस्या  फॉडर  की  समस्या  इन  समस्याओं  को  हल
 करने  के  लिए  हमें  पूरी  व्यवस्था  करनी  एडवांस  प्लान  के  अन्दर  भी  पैसा  दिया  जाता

 वह  अच्छी  तरह  से  श्र  नहीं  होता  जिससे  प्लान  का  पैसा  वेस्ट  चला  जाता  इसलिए  मेरी
 प्राथंना  है  कि  एडवांस  प्लान  में  जो  प्रोवीजन  रखा  गया  उसमें  विसी  प्रकार  की  दूसरी  कोई  व्यवस्था

 नहीं  होनी  भाहिए  ।

 मैं  इन  शब्दों  क ेसाथ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  धाढ़मेर  और  जैसलमेर  जिले  में  केबल  50
 परसेन्ट  एरिये  में  बरसात  हुई  तब  भी  हमारी  सरकार  ने  अकाल  राहत  कार्य  बन्द  कर  दिया  इस
 समय  यह  स्थिति  है  कि  अब  वे  लोग  कैसे  गुजारा  करें  ।  ब(सात  हो  तो  किस  प्रकार  खेती  उनके
 पास  साधन  नहीं  इसलिए  उन  लोगों  के  वास्ते  तकावी  लोन  की  व्यवस्था  होनी
 आपरेटिव  लोन  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ताकि  वे  खेती  कर  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  नेचुरल  कैलेपरिटीज  के  बारे  में  जो  विचार  मैंने  प्रकट  किए  हैं  उनके  बारे  में

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  लेकर  इस  समस्या  का  स्थायी  हल  करने  का  प्रयास  होना

 [  भ्रमुबाद  ]

 क्री  डी०  बो०  पाटिल  :  ण्ह  कहा  गया  है  कि  इलाज  से  परहेज  अच्छा
 लेकिन  यह  तर्क  दिया  जा  सकता  है  कि  जहां  तक  प्राकृतिक  विपदाओं  का  सम्बन्ध  है  बहां  यह  लाग

 नहीं  हो  सकता  ।  सूखे  की  स्थिति  को  समाप्त  करने  तथा  बाढ़ों  को  रोकने  के  लिये  खर्च  किये  गये  धन
 पर  यदि  आप  विचार  करें  तो  उपलब्धि  निराशाजनक  जहां  तक  बाढ़  नियंत्रण  कार्य#_्रम  का  संबंध

 है  तो  उपलब्धि  और  भी  निराशाजनक  लोगों  को  सूखे  और  बाढ़  दोनों  से  काफी  हानि  होती  है  ।

 बाढ़  में  सारी  फसल  की  क्षति  होती  है  ।  सम्पत्ति  नष्ट  हो  जाती  है  और  जानें  जातो  सूद्ले  में  भी
 फसलें  नष्ट  हो  जाती  हैं  और  पशुओं  की  जानें  जाती  जब  तक  इन  मलों  में  उपलब्धि  अच्छी

 नहीं  होती  ।  या  शत  प्रतिशत  सफलता  नहीं  मिल  जाती  है  तब  तक  तीनों  श्रेणियों  अर्थात  फसल  सम्पत्ति
 भौर  लोगों  का  रियायती  प्रीमियम  पर  बीमा  किया  जाना  यदि  सारी  फसल  की  हानि
 होती  है  तब  अधिक  से  अधिक  सरकार  दी  जाने  वाली  सहायता  और  राहुत  अर्थात  अल्प-अवधि
 के  ऋण  को  मध्यम  अवधि  के  ऋण  में  बदल  दिया  जाता  यदि  फश्नल  का  बीमा  होता  है  तो  उसे
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 डी०  बी०

 लाभ  होगा  |  जहां  तक  सम्पत्ति  का  सम्बन्ध  यदि  मकान  नष्ट  हो  जाता  तो  सरकार  अधिक  से

 आध्िक  सहायता  और  ऋण  देती  यदि  उसका  मकान  बाढ़  में  नष्ट  हो  जाता  है  तो  इसमें  उसका

 अपना  कोई  कप्त्र  नहीं  नये  मकान  को  बनाने  में  उसे  खर्च  क्यों  करना  इस  समय

 सरकार  लोगों  को  प्रति  मकान  दो  हजार  रुपये  के  हिसाब  शै्रे  सहायता  और  आठ  हजार  रुपये  ऋण
 के  रूप  में  देती  है  जो  पर्याप्त  नहीं

 अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  बाढ़  की  सम्भावना  वाले  इलाकों  में  सभी  सम्पत्तियों  का  बीमा  किया
 अगर  बाढ़  के  कारण  सम्पत्ति  नष्ट  हो  तो  उन्हें  बीमें  की  पूरी  राशि  मिले  ।  जहां  तक  उन  क्षोत्रों

 का  सम्बन्ध  है  जहां  बाढ़ें  अधिक  आती  रहती  हैं  वहां  तो  लोगों  का  भी  बीमा  किया  जाना

 बाढ़  वा  ले  इलाकों  की  पहचान  तो  की  ही  जा  चुकी  है  लेकिन  इस  क्षेत्र  में  जो सफलता  मिली  हूँ  वह

 बहुत  सनन््तोषजनक  नहीं  मेरा  सुझाव  हैँ  कि  ऐद्दे  क्षेत्रों  में  सभी  तरह  की  फसलों  का  बीमा  किया

 जाए  |  कृषक  तथा  खेतीहर  मजदूर  भूमि  पर  ही  आश्रित  होते  अगर  फसल-बीमा  किया  जाए  तो

 कृषकों  को  फायदा  जहां  तक  खेतीहर  मजदूरों  का  सम्बन्ध  हे  सूखा  तथा  बाढ़  की  स्थिति  में

 उनकी  जीविका  का  साधन  ही  मारा  जाता

 मद्दाराष्ट्र  में  रोज़गार  गारन्टी  योजना  है  यह  योजना  उस हर  क्षेत्र  में  लागू  की  जानी  चाहिए

 जहां  बाढ़  आती  इस  योजना  को  लागू  करने  से  यट्  गारन्टी  रहेगी  कि  फसलें  नष्ट  होने  की

 स्थिति  में  खेती  हर  मजदूरों  और  यहां  सक  कि  कृषकों  को  भी  कुछ  आपकी  गारन्टी  होगी  ।  अतः  उक्त

 योजना  हर  जगह  लागू  की  जानी

 इस  समय  महाराष्ट्र  में  ऐसे  सेकड़ों  गांव  हैं  जहां  बेलगाड़ी  या  ट्रकों  द्वारा  पेय  जल  की  सप्लाई

 की  जाती  ऐसा  इसलिए  किया  जाता है  क्योंकि  उन  क्षेत्रों  मे ंपानी  की  कमी  कुछ  सूखाग्रस्त  क्षेत्र
 :  हम  बारिश  को  तो  वहां  बरसने  के  लिए  बाध्य  नहीं  कर  ऐसा  हम  कर  नहीं  अतः

 सरकार  को  ही  उपलब्ध  साधनों  के  माध्यम  से  उम  क्षेत्रों  तक  जल  पहुंचाना  होगा  और  ध्यान  रखना

 होगा  कि  फसलें  जल-संकट  से  प्रभावित  न  होने  अगर  पानी  के  स्रोत  किसी  दूर  स्थान  पर  स्थित

 हों  तो  भी  पीने  तथा  सिंचाई  कार्यों  क ेलिए  उसे  नलों  द्वारा  पहुंचाना  ऐसा  करने  पर  ट्रकों  या

 बैलगाड़ियों  से  पेय  जल  की  सप्लाई  करने  की  जरूरत  नहीं  जुलाई  आ  गया  महाराष्ट्र  में

 मानसून  आमतौर  पर  जून  महीने  में  आ  जाता  है  लेकिन  इस  बार  बारिश  न  होने  के  कारण  वहां  पेय  जल

 की  कमी

 जैसा  कि  मेरे  एक  मित्र  ने  इस  समय  राज्यों  को  सहायता  देने  का  सूत्र  यह  है  कि  केन्द्र
 सरकार  75%  अनुदान  देती  है  तथा  25%,  अनुदान  राज्य  देता  लेतिन  इसकी  भी  एक  सीमा

 सोमा  यह  है  कि  अगर  यह  किसी  राज्य  विशेष  को  एक  वर्ष  के  लिए  आबंटित  धनराशि  का  50%  या

 उससे  अधिक  होगा  तो  पांच  प्रतिशत  तक  के  बाद  की  सारी  धनराशि  का  भुगतान  राज्य  सरकार  को  ही
 करना  होगा  ।  यह  ठीक  तहों  मझे  यह  बात  समझ  नहीं  आई  ।  बाढ़  या  सूखा  पड़ता  है  तो  राज्यों  का

 क्या  दोष  है  ?  यह  तो  प्राकृतिक  आपदा  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  उपरोक्त  सूत्र  को  बिना  कोई  सीमा

 निर्धारित  किए  लागू  किया

 महोदय  ।
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 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  उपाध्यक्ष  प्रकृति  के  दो  बाढ़  ओर
 ये  ऐसे  प्रकोप  हैं  जो  किसी  एक  राज्य  की  समस्या  नहीं  रह  गए  हैं  बल्कि  यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  बन  गई

 है  और  बहुत  गंभीर  समस्या  है  लेकिन  अभी  मैं  अपने  क्षत्र  तक  ही  अपने  को  सीमित  करना  चाहती  हूं  ।

 मेरे  संसदीय  क्षेत्र  मे  6  विधान  सभा  क्षेत्र  जिनमें  4  ऐसे  विधान  सभा  क्षेत्र  जहां  बाढ़  की

 बहुत  बड़ी  दुर्घटनाएं  हुआ  करती  हैं  और  अगर  आप  उधर  तो  देखेंगे  कि  एक  छोड़ा  सा  समुद्र
 भारों  ओर  लहराता  1972  और  1977  में  मैंने  विधान  सभा  के  सदस्य  के  रूप  में  जिस  समस्याओं

 की  ओर  बिहार  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  आज  भी  संसद  1972  के  बाद  अब  1985

 है  और  1980  में  जब  मैं  संसद  में  अ|ई  इन्हीं  समस्याओं  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित

 किया  फर्क  इतना  है  कि  उस  समय  मैंने  पंचायत  समिति  से  लेकर  जिला  स्तर  तक  की  समस्याओं

 की  तरफ  मुख्य  मंत्री  का  ध्यान  आकधित  किया  था  और  यहां  आने  के  हमारे  भारत  सरकारे  के

 मंत्री  श्री  बूटा  सिंह  बैठे  हुए  हैं  और  मैं  समझती  हूं  कि  श्री  बूटासिह  का  ध्यान  इस  ओर  इसके

 पहले  भी  जब  राव  बीरेन्द्र  सिह  या  गनी  खां  चौधरी  साहब  मंत्री  मैंने  बार-बार  अपने  संसदीय  क्षत्र

 की  दो  समस्याओं  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया

 नं०  समस्याओं  समस्या  जो  वह  कटाव  की  समस्या  गंगा  वयूल  से  और  हरोहर  इन
 तीन  नदियों  से  भयंकर  कटाव  होता  एक  नदी  ही  पर्याप्त  है  किसी  को  डुबाते  के  लिए  और  धन

 ओर  सम्पत्ति  की  क्षति  के  लिए  लेकिन  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  तीन  नदियां  जिनसे  10  पंचायतें  अभी  भी

 कटती  चली  आ  रही  हैं  और  ऐसा  लगता  है  कि  नदी  के  गर्भ  में  य ेविलीन  हो  जाएंगी  ।

 भारत  सरकार  की  राशि  हो  या  बिहार  सरकार  की  राशि  सिंचाई  परियोजनाओं  के  ऊपर
 अपार  और  बेशुमार  धन  व्यय  होने  के  बाद  भी  जनता  सूखे-में  सूखती  ही  रहती  है  और  जब  बाड़  आती

 है  तो  जनता  पानी  में  डूबती  ही  मंत्री  महोदय  से  मैं  इस  समय  हतना  ही  कहुना  चाहती  हूं  कि कटाब
 की  जो  योजनाएं  हैं  उनको  पूरा  कर  के  मेरे  क्षेद्र  की  दस  पंचायतों  को  जल  में  डूबने  से  बचाईये  ।

 इसके  लिए  अल्पकालीन  नहीं  बल्कि  दीघंकालीन  योजनाएं  बननी  तब  जा  कर  लोगों
 को  लाभ  पहुंच  पायेगा  नहीं  तो  योजनाएं  बर्बादी  ही  करेंगी  ।  क्यों  नहीं  सरकार  कोई  दीर्घधकालीन  योजना
 बसा  कर  उसको  पूरा  करती  है  ?  हमारी  तरक्की  तो  जरूर  हो  गई  टे  कि  हम  विधान  सभा  से  संसद  में

 पहुंच  गये  हैं  लेकिन  मुझे  अभी  भी  ऐसा  लगता  है  कि  मेरा  वह  क्षेत्र  बैलगाड़ी  के  युग  में  ही  वहां
 टापू  बना  हुआ  न  वहां  दवा  पहुंच  पाती  न  न  उवंरक  और  न  खाद्य  पदार्थ  हो  पहुंच  पा  रहे

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  यातायात  बिल्कुल  ठ८्प  पड़ा  हुआ

 उपाध्यक्ष  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहती  जैसा  कि  पहले  हमारे  एक
 नीय  सदस्थ  ने  भी  कहा  कि  बाड़  नियंत्रण  आयोग  और  सिखाई  आयोग  बनाये  बाढ़  नियंत्रण  पर
 1954-55  में  जहां  दस  लाख  रुपया  खर्च  हुआ  था  और  उससे  1.32  लाख  हैक्टेयर  क्ष  त्र  लाभाग्वित

 हुआ  था  कहां  छठी  पंत्रवर्षीय  योजना  के  दौरान  129.76  लाख  रुपया  खर्ज  हुआ  ओर  उससे  120.17
 लाख  हैकटेयर  क्षत्र  लाभान्वित  हुआ  बाढ़  के  कारण  जो  क्षति  हुई  वह  1951  में  ।।  करोड़  रुपये
 की  हुई  थी  जो  कि  1982  मैं  जा कर  1734.0?  करोड़  रुपये  की  हो  मेरा  सुझाव  है  कि  इस
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 कृष्णा  साही |

 सम्बन्ध  में  बड़ी  गंभी  र  स्थिति  सबसे  दुखद  स्थिति  यह  है  कि  मानव  निर्मित  जल-अभाव  की  स्थिति

 से  भी  मेरे  क्षेत्र  के  वासियों  को  गुजरना  पड़  रहा  है|

 मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  भारत  सरकार  के  तत्कालीन  निर्माण  और  आवास  मंत्री  ने  15  जुलाई
 1980  को  बिहार  सरकार  को  एक  पत्र  लिखा  जिसमें  यह  बताया  था  कि  भारत  सरकार  ने  पेयजल  पूर्ति
 के  लिए  एडवांस्ड  प्लानिंग  के लिए  7.04  करोड़  रुपये  की  बिहार  सरकार  को  अस्सिटेंश  ढी  उसके

 बाद  से  आज  मैं  पुनः  आप  से  अनुरोध  कर  रही  हूं  कि  16  1985  को  वहां  के  एक  मंत्री  ने  मुझको
 पत्र  लिखा  और  उसके  बाद  2।  1985  को  वहां  के एक  जिला  अधिकारी  ने  हमको  एक  पत्र

 लिखा,जिस में  उन्होंने  कहा  है  -

 कारणों  के  जलस्तर  नीचे  चले  जाने  के  कारण  अन्य  वर्षों  के सदुश  इस
 वर्ष  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कूपों  में  पानी  बहुत  कम  हो  गया  है  ।  इस  वर्ष  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कुओं  में  पानी

 नहीं  होने  से  हम  जलपूर्ति  की  योजनाएं  पूरी  करने  में  सक्षम  नहीं  हो  सके  चापा  कल  की  खराबी  के
 कारण  लोगों  को  पेयजल  की  पूर्ति  हम  नहीं  कर  पा  रहे  स्वास्थ्य  अभियंत्रणा  विभाग  की  इसमें
 उदासीनता  है  जिसके  कारण  हम  लोग  पेयजल  उपलब्ध  नहीं  करा  सकते  ।

 हमारे  लिए  कितने  दुःख  की  बात  है  कि  1964  1967  से  सिचाई  को  योजताएं  लम्बित
 चली  आ  रही  वे  योजनाएं  चाहे  मध्यम  योजनाएं  हों  या  बड़ी  योजनाएं  अगर  ये  योजनाएं
 लम्बित  चली  जाती  रहीं  तो  इसका  अर्थ  होता  है  कि  इन  पर  राशि  व्यय  बढ़ता  चला  जाता  है  और  थो
 लाभ  आम  जनता  तक  पहुंचना  चाहिए  वह  नहीं  पहुंच  पाता

 मैं  अनुरोध  करना  चाहती  हूं  कि  सबसे  बड़ी  समस्या  जो  कटाव  की  है  इसको  आप  दूर  कीजिए  ।
 हमारे  क्षेत्र  में  पर्यावरण  का  बड़ा  असंतुलन  है  ।  अभी  मैं  बीस  सूत्री  कार्य क्रम  की  बंठक  में  गई  थी  ।  उसमें
 मैंने  पूछा  कि  फोर॑स्ट  आफिसर  कहां  हैं  |  तो  एक  व्यक्ति  खड़े  हुए  ।  मैंने  उनसे  पूछा  --  की  वनों
 की  फटाई  कैसी  हो  रही  है  ?'  उन्होंने  कहा  कि  हम  तो  बनरोपण  के  लिए  जब  हमने  उनसे  उत्खनन
 अधिकारी के  बारे  में  पूछा  तो  कहने  लगे  कि  वे  चार  महीनों  की  छुट्टी  पर  गये

 मेरे  कहने  वा  मतलब  यह  है  कि  जब  हमारी  सरकार  कहती  हमारे  प्रधान  मंत्री  कहते  हैं  कि
 पर्यावरण  में  संतुलन  बनाये  रखना  बहुत  आवश्यक  है  और  इतके  लिए  उन  लोगों  को  बार-बार  आगाह
 करते  हैं  फिर  भी  हस  तरह  कः  कार्य  होता  मेरे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  भी  पर्यावरण  असन्तुलन  की
 बड़ी  दुखद  स्थिति  की  ओर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाते  हुए  मैं  सरकार  से  अपेक्षा  करती  हूं  कि  वह
 इस  सम्बन्ध  में  कारगर  कदम  उठायेगी  और  बिहार  सरकार  को  निर्देश  देगी  ।

 6.00  भण०  प०

 श्री  जाज  जोसफ  सुंडाकल  :  उपाध्यक्ष  मेरे  राज्य  केरल  को
 समद्री-कटाव  तथा  भू्-स्थलन  के  कारण  बहुत  अधिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 हमारे  प्रिय  मुख्य  मन्त्री  तथा  उसके  मंत्रिमंडल  के  सहयोगियों  के  नेतृत्व  में  के  ल  सरकार  ने
 समय  पर  कारंवाई  करके  पीड़ित  लोगों  की  सहायता  की

 दक्षिण  भारत  तथा  उत्तर  भारत  में  पैदा  की  जाने  वाली  फन्नलों  में  यह  अन्यर  है  कि
 केरल  में  नारियल  आदि  जैसी  नकदी  फसलें  पैदा  की  जाती  नारियल  के  पेड़  से
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 8-10  साल  बाद  आमदनी  होनी  शुरू  होती  एक  बार  उस  पर  नारियल  लगने  शुरू  हो  जाएं  तो  अगले
 30-40  सालों  तक  उससे  जामदनी  होती  रहती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कृपया  कुछ  देर  के  लिए  अपनी  सीट  पर  बैठ
 बश  गए  हैं  ।  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  को  अभी  बोलना

 एक  साससोय  सदस्य  :  कितने  सदस्यों  को  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  10-15  को  ।  आज  हम  इसे  समाप्त  करना  चाहते  आपको
 सोमा  का  पालन  करना  मैं  घंटी  बजातः  रहता  हूं  लेकिन  कोई  नहीं  सुनता  ।

 श्री  पी०  एम०  सइंद  :  कम  से  कम  कुछ  समानता  तो  होनी  किसी  को  पांच
 मिनट  मिलते  हैं  तो किसी  को  10  मिनट  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समय  तो  निर्धारित  है  अर्थात्  3  घंटे  ।  सचेतकों  द्वारा  सूचियां  दे  दी
 बहुत  से  सदस्य  बोलने  के  इच्छुक  आप  लोगों  को  सहयोग  करना  माननीय  सदस्यों  से

 अनुरोध  है  कि  वे  समान  मुद्दों  को  नहीं  दोहराएं  ।

 श्री  हरि  कृष्ण  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  कृपया  एक  घंटा  समय  और  बढ़ा
 दीजिए  ।  उसके  बाद  माननीय  मंत्री  जवाब  दे

 भी  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  कुछ  सूखे  पर  बोलेंगे  और  कुछ  बाढ़  पर  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तथा  सदन  की  सहमति  से  मैं  एक  घंटा  और  बढ़ा  दूं  ?

 कुछ  भाननोथ  सदस्य  :  जी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  सहयोग  देना  होगा  अन्यथा  अन्य  सदस्य  भाग  नहीं  ले

 सकेंगे  ।

 प्रो०  मधु  बण्डधते  :  उपाध्यक्ष  अगली  वार  आप  शुरू  में  बोलने  बालों  को  कम  समय  और
 बाद  में  बोलने  वालों  को अधिक  समय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननी  प  सदस्य  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  जाज  जोसफ  मुंडाकल  :  केरल  में  उगाई  जाने  वाली  सालाना  फसलें  दीर्धावधि

 वासी  फश्नलों  से  भिन्न  अगर  रबड़  या  ना  यल  की  फसल  नष्ट  हो  हझाए  तो  उतल्लादक  की  जिन्दगी

 ही  बर्बाद  हो  जाती  हैं  क्योंकि  वह  दोबारा  उसे  लगाकर  आय  प्राप्त  करने  के  लिए  अगले  10  सालों  तक

 इन्तजार  नहीं  कर  सकता  ।  ऐसा  करना  बहुत  मुश्किल  अतः  केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिए  कि  उन

 लोगों  को  अधिक  सहायता  दे  जिनकी  दी्ध  अवधि  वालो  फसलें  नष्ट  हो  गई  केन्द्र  सरकार  से  मेरा

 अनुरोध  है  कि  वह  ऐसे  कृपकों  के लिए  फसल  बोमा  शुरू  करें  तथा  उन्हें  दीर्धावधि  तथा  ब्याज  रहित  ऋण

 दिए  जाएं  ।  सहकारी  सषितियों  को और  अधिक  पैसा  दिया  जाए  जिससे  वे  उसे  कृषकों  में  वितरित  कर

 सकें  ।  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  को  नि:शुल्क  खाद  वितरित  की  केरल  में  740  करोड़  रुपए
 का  नुकसान  हुआ  है  ।  100  लोगों  की  जानें  गई  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  के  ल  में  एक  ही  आर

 अर्थात्  दो  साल  पहले  सूखा  पड़ा  अब  वहां  यह  दूसरी  आपदा  दिल्ली  के  समीप  के  राज्यों  को

 केस  सरकार  से  अधिक  सहांयता  मिल  रही  लेकिन  केरल  जैसे  राज्यों  जोकि  दिल्सी  से  दूर  स्थित
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 है  को  इस  सहायता  का  उपयुक्त  हिस्सा  नहीं  मिल  रहा  मैं  यह  आपको  इसलिए  बता  रहा  हूं  ताकि
 आप  पता  लभा  सकें  कि  पिछले  38  सालों  में  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  केरल  को  अन्य  राज्यों  की

 तुलना  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  |  अगर  आप  इन  आंकड़ों  की  तुलना  करें  तो  पाएंगे  कि  केरल  राज्य

 को  हो  रही  भारी  हानि  के  मुकायले  बुत  कम  धनराशि  दी  जाती  मंत्री  जी  ने  इस  प्राकृतिक
 आपदा  तथा  उसके  फलस्वरूप  हुई  हानि  का  जायजा  लेने  के  लिए  हमारे  क्षेत्र  का  दौरा  किया  इसके

 लिए  मैं  उनका  आभारी  वहां  सारी  सड़कें  टूट  गई  हैं  ।  उनकी  मरम्मत  के  लिए  सौ  करोड़  से  भी

 अधिक  रुपयों  की  जरूरत  यही  नहीं  समुद्री-कटाव  को  रोकने  के  लिए  भी  कुछ  करने  की  आवश्यकता  -

 केरल  में  बहुत  अधिक  भू-स्खलन  होने  के  कारण  फसले  नष्ट  हुई  हैं  और  लोग  की  जानें  गई
 केन्द्र  सरकार  को  एहतियाती  उपाय  करने  चाहिए  ओर  के  रल  राज्य  को  अधिक  सहायता  देनी

 केन्द्र  सरकार  *  विनम्न  अनुरोध  है  कि  इस  ध्म्बन्ध  में  यथासंभव  किया  इसके  लिए  उम्रे  केरल  को

 100%  अनुदान  देना

 आशा  है  मैंने  आपका  अधिक  समय  नहीं  लिया  होगा  ।  मैं  मंत्री  श्री  बूटा  सिह  जी  को  हमारे
 क्षेत्र  का  दोरा  करने  तथा  बहां  जो  कुछ  हुआ  है  उसका  जायजा  लेने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  के  रल  को
 और  अधिक  सहायता  देने  के  लिए  मैं  उनसे  एक  बार  फिर  अनुरोध  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 श्री  पो०  एम०  सइंद  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभार  कम  से  कम

 मुझे  बोलने  का  मौका  तो  )
 हैं

 हर  साल  हम  सूखा  या  चक्रवात  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाली  प्राकृतिक  आपदाओं  की
 -  चर्चा  करते  हैं  । इस  साल  हम  खासकर  तटीय  क्षेत्रों  में  विशाल  पैमाने  पर  हुए  समुद्री  कटाव के  बारे  में

 सुन  रहे  यह  फिसी  एक  क्षेत्र  विशेष  की  समस्या  नहीं  रह  गई  सह  तो  शाष्ट्रीय  समस्या  बन  गई  है
 जो  असम  से  कन्याकुमारी  और  अण्डमान  से  निकोबार  तक  फैली  हुई  है  ।

 इस  साल  आई  बाढ़  का  सीधा  शिकार  केरल  हुआ  हैं  ।  मेरे  ख्याल  से  इससे  उसे  सर्वाधिक

 सान  हुआ

 एक  सानमोय  सदस्य  :  के  रल  बाढ़  के  मामले  में  पहले  नम्बर  पर

 शो  पो०  एम०  सइंद  :  जी  बाढ़  के  मामले  में  ।

 मैं  केरल  में  श्री  ककणाकरन  की  सरकार  को  समय  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 मेरे  विचार  से  इस  कार्यवाही  क ेकारण  कम  से  कम  और  आने  वाली  आपदाएं  तो  टल  गईं  |  केन्द्र  ने  भी

 केरल  को  समय  पर  सहायता  दी  ।

 जहां  तक  केरल  की  वित्तीय  स्थिति  का  सम्बन्ध  वाद-विवाद  शुरू  करने  वाले  मेरे  सहयोगी
 प्रोफेतर  थामस  तथा  उसके  बाद  इस  में  भाग  लेने  वाले  अन्य  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  बता  चुके

 आपने  कहा  है  कि  भाषण  संक्षिप्त  रखें  ।  अतः  मैं  उन्हें  दोहराऊंगा  नहीं  ।  मैं  सरका  *
 से  कहना  चाहता

 हूं  कि केरल  को  :00  प्रतिशत  सहायता  दी  जाए  क्योंकि  मैं  व्यक्तिगत  तौर  पर  जानता  हूं  कि

 स्थिति  बटुत  खराब  कई  बार  उनकी  स्थिति  ऐसी  भी  नहीं  होती  कि  वे  अपने  कमंचारियों  को  बेतन
 दे  सकें  ।  अगर  मेरी  जानकारी  सही  है  तो  उन्होंने  अनुमान  लगाया  है  कि  700  करोड़  रुपये  सहायता  के
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 तौर  पर  दिए  जाने  चाहिए  ।  केन्द्र  सरकार  को  पहल  करनी  चाहिए  और  इस  राशि  की  वापसी  की  आशा
 किए  बिना  इसे  शत-प्रतिशत  सहायता  के  रूप  में  मंजूर  करना  चाहिए

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  -  मैं  संक्षिप्त  रूप  से  कहूंगा  क्योंकि  आप  मुझे  चेतावनी  दे  चुके  अ
 पूर्व  समुद्री  कटाव  हो  रहा  पिछले  दो-तीन  दिलों  से  मुझे  सैकड़ों  टेलिग्राम  मिल  रहे  मेरा  निर्वाचन
 क्षेत्र  देश  में  सबसे  छोटा  निर्वाचन  क्षेत्र  यह  32.2  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  में  स्थित  आथिक  जोन
 के  साथ  मिलाए  जाने  पर  यह  50  हजार  किलोमीटर  क्षेत्र  में  फैला  हुआ  यह  आबादी  वाला  सबसे
 छोटा  द्वीप  यहां  27  करोड़  लोग  रहते

 बहुत  से  नारियल  के  मछली  पकड़ने  के  शेड  बह  गए  हैं  तथा  बहुत  सारी  भूमि  का  कटाव

 हुआ  मेरा  दुर्भाग्य  यह  है  कि  जब  बूटा  सिह  जी  ने  दौरा  जिनके  साथ  मेरी  दो  दशकों  से  दोस्ती
 उस  समय  पर

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आप  दुर्भाग्यवान  कैसे  हो  सकते  हैं  ?

 भ्रो  पो०  एम०  सइंद  :  मैं  दुर्भाग्यवान  था  क्योंकि  इन्होंने  केरल  का  दौरा  किया
 द्वीप  में  य६  विपत्ति  नहीं  आई  थी  ।

 कृषि  झौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  :  इनके  चुनाव  क्षेत्र  में  यह  दुर्घटना  मेरे
 केरल  के  दौरे  के  बाद  हुई  थी  ।

 श्री  पी०  एम०  सइंद  :  अभी  तक  मैं  उन्हें  लक्षद्वीप  ले  जाने  में  सफलता  प्राप्त  नहीं  कर  सका  हूं  ।
 अगर  ये  वहां  गए  होते  तो  स्थिति  को  अच्छी  प्रकार  से  समझ  सकते  ।  स्थिति  यह  है  कि  जैसे  ही  आप  इसे

 भूलेंगे  तो  एक.एक  करके  ये  द्वीप  लुप्त  प्रो  इस  27  एकड़  भूमि  में  200  से  भी  अधिक  लोग  रह

 रहे  विकराल  समुद्र  तथा  मानसून  के  कारण  पोत  सरलता  से  हर  समय  वहां  नहीं  जा  सकते  !  एक
 पोत  वहां  गया  था  और  नष्ट  हो  गया  ।  स्थिति  बहुत  ही  गंभीर  मैं  माननीय  मन्त्री  जो  मेरे  परम
 मित्र  आग्रह  करूंगा  कि  इस  दुर्घटना  के  कारण  द्वीप  को  कितना  नुकसान  हुआ  है  इसका  जायजा  लेने
 के  लिए  एक  दल  भेजें  ।  सौभाग्य  से  जो  लोग  भीतरी  क्षेत्रों  में  रह  रहे  हैं  व ेकुशल  हैं  और  बहां  जन-जीबन
 की  हामि  नहीं  हुई  क्योंकि  उनके  पास  सदियों  से  बचाव  के  तरीकें  हैं  तथा  अनुभव  सरकार  को  जो  पैं

 बताना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  यह  समस्या  बल  पिछले  दस  वर्षों  से  हमें  इसका  कोई  स्थायी

 घान  दुंढ़ना

 उदाहरण  के  धौर  कुछ  वर्ष  उत्तर  की  नदियों  को  दक्षिण  की  नदियों  से  जोड़ने  की

 कुछ  समस्या  थी  ।  अब  बाढ़  से  केरल  सबसे  अधिक  प्रभावित  राज्य  जेसाकि  तमिलनाडु  केएक  सदस्य

 कुछ  समय  पहले  कह  रहे  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  सूद  से  सबसे  अधिक  प्रभावित  अतः  इन  बातों
 का  समाधान  किया  जा  सकता  अगर  हम  उत्त  र  की  नदियों  मै  जल  दक्षिण  की  तरफ  ले  जाने  के  लिए

 ईमानदारी से प्रयास करें | मुझ्ते बंताया गया था कि यह करोड़ दुपये की योजमा परन्तु अगर इसे पूरा करता है तो सभी राज्यों को कुछ अंशदान देना चाहिए और हमें अपने बजट कसकर बनाने चाहिएं ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो सके । 329
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 पी०  एसम०

 जैसा  कि  श्री  जैन  ने  अभी-अभी  उल्लेख  किया  है  कि एक  आवर्ती  कोष  बनाना

 हमें  अध्ययन  करना  चाहिए  कि  दस  वर्षा  में  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  राशि  राहत  के  रूप  में  खर्च  की  गई
 उसी  के  अनुसार  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  कुछ  प्रतिशत  अंशदान  निश्चित  करना  चाहिए  जिसे  हस

 आवर्ती  कोष  में  उनके  द्वारा  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  इस  स्थायी  कोष  का  तुरन्त  इस्तेमाल  उन  सभी

 आपदाओं  से  प्रभावित  लोगों  तथा  राज्यों  को  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  किया  जा  सके  ।

 मैं  आपका  बहुत  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  मैं  केवल  सरकार  से  यही  कहना  चाहूंगा  कि

 एक  अप्यर्ती  कोष  बनाना  चाहिए  और  उत्तर  की  नदियां  को  दक्षिण  की  नदियों  से  जोड़ने  पर  गंभी  रता  से
 विद्वार  किया  जाना

 प्रो०  मधु  दंडवे  :  अगर  ऐसा  होता  है  तो  कर्नाटक  बह  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कर्नाटक  राज्य  को  भी  अब  जल  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 ]
 भरी  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  देश  भर  में  व्याप्त  प्राकृतिक

 विपदाओं  के  सम्बन्ध  में  आज  इस  सदन  में  चर्चा  हो  रही  सवाल  चाहे  बूढ़ी  गण्डक  का  अकाल
 का  हो  या  बाढ़  के  कारण  होने  वाले  नुकसान  का  प्राकृतिक  विपदायें  निश्चित  रूप  से  हिन्दुस्तान  में

 मैं  बिहार  प्ररेश  से  आता  जहां  बिहार  का  उत्तरी  भाग  बाढ़  से  प्रभावित  वहीं  दक्षिण  छोर

 अकाल  से  प्रभावित  उसी  बिहार  के  उत्तरी  छोर  पर  मेरा  संसदीय  क्षेत्रीय  गोपालगंज  स्थित  मेरे

 बगल  में  पश्चिमी  चम्पारन  का  इलाका  भी  पूर्वी  चम्पारन  का  इलाका  भी

 हम  आजादी  के  पूर्व  यह  उम्मीद  लगाये  बैठे  थे  कि हूम  आजाद  होंगे  तो  एन  विपदाओं  से  हमें

 मुक्ति  लेकिन  आजादी  के  38  वर्षों  के  बाद  भी  इसका  स्थाई  समाधान  हम  नहीं  ढूंढ़  सके

 हर  वर्ष  बिहार  का  आधा  बजट  बाढ़  पर  ही  खर्च  होता  लेकिन  आज  तक  इन  समस्याओं  का  समाधान

 नहीं  हो  सका  |  1970  में  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  खासकर  चम्पारण  और  उत्तर  प्रदेश
 के  लोगों  को  बाढ़  से  बचाने  के  लिए  पीपरासी  पिपरां  बांध  की  योजना  बनाई  थी  लेकित  हुआ  क्या  उस
 बांध  पर  करोड़ों  रुपए  खर्च  हम  लोग  उस  समय  बिहार  धिधान  सभा  के  मेँ  म्बर  वहां  पर  इमने
 इसके  ऊपर  प्रश्न  अंजाम  यह  हुआ  कि  जहां  करोड़ों  रुपयों  की  वह  स्कीम  थी  वहां  अब  वह  अरबों
 रुपयों  की  हो  गई  और  इतने  रुपए  खर्च  होने  के  बाद  भीजब  बाढ़  आती  है  तो  वह  बांध  बहकर  चला
 जाता

 आज  परिस्थिति  यह  है  कि  एक  तरफ  हमारे  ऊपर  प्राकृतिक  विपदायें  ली  हैं  तो  दूसरी  तरफ
 सरकार  की  विपदायें  भी  हमें  कष्ट  दे  रही  खासकर  के  गोपालगंज  में  जहां  कि  दिभवा  दिवौली  प्रखंड

 वहां  पर  बूढ़ी  गण्डक  के  भवंकर  कटाव  से  हजारों  घर  गंगा  की  बाढ़  में  बहू  गए  हैं  और  हजारों  की
 फतल  बर्बाद  हो  गई  स्कूल  भी  नदी  में  बह  गए  लेकिन  जब  मैं  यहां  के  लोगों  ते  मिला  तीं
 उन्होंने  मुझे  रो-रोकर  बताया  कि  एक  तरफ  हम  नदी  -  के  पानी  के  कटाव  पे  प्रभावित  हैं  और  दूसरी
 तरफ  हमारे  परिवार  के  सदस्य  पकड़-पकड़  कर  जेल  में  बन्द  किए  जाते  जब  मैंते  गहराई  से  जानना
 चाहा  कि  आख़िर  मूल  प्रश्न  क्या  तो  मैं  छानबीन  करने  के  पश्चात्  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  बहां  पर
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 हर  साल  लोन  की  वसूली  की  जाती  चाहे  वह  बैंक  का  लोन  हो  या  राजस्व  की  वसूली  सभी
 लोगों  को  वारण्ट  जारी  किए  गए  वहां  पर  एक  तरफ  कट।य  से  लोग  प्रभावित  हैं  और  दूसरी  तरफ
 बे  लोग  सरकार  से  परेशात  जो  उनकी  जमीन  थी  वह  तो  बूढ़ी  गंडक  की  गोद  में  विलीन  हो  गई

 लेकिन  अब  तक  किसी  भी  अधिकारी  ने  यह  जानने  की  कोशिश  नहीं  की  कि  हम  किस  जमीन  का
 लोन  बसूल  कर  रहे  वह  जमीन  है  भी  या  नदी  में  विलीन  हो  गई  है  ।

 .  बिहार  ऐसी  भूमि  है  जहां  पश्चिम  चम्पारण  जहां  से  बापू  ने  आन्दोलन  शुरू  किया

 जहां  सिवान  है  जहां  के  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  जी  मौलाना  मजऊलह॒क  जैसी  महान्  विभूततियों
 .  को  वहां  की  धरती  ने  जन्म  दिया  लेकिन  आज  बूढ़ी  बागमती  और  घाधरा

 के  भर्भंकर  कटाव  से  लोग  त्रस्त  लेकिन  सरकारी  सहायता  अभी  तक  वहां  पर  कुछ  भी  उपलब्ध

 नहीं  कराई  गई  इसलिए  मैं  खासकर  कृषि  मन््त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वहां  के  लिए  तुरन्त
 घनराशि  आबंटिश  की  जाए  और  केन्द्रीय  अध्ययन  दल  वहां  पर  भेजा

 मैंने  बिहार  में  देखा  है  कि  वहां  पर  सबसे  ज्यादा  भ्रष्टाचार  बाढ़  नियंत्रण  विभाग  और

 सिंचाई  विभाण  में  अगर  आप  हिन्दुस्तान  का  इतिहास  उठाकर  देखें  और  यह  देखना  चाहेंगे  कि
 सबसे  बड़ा  करप्शन  का  अड्डा  कहां  तो  आप  पायेंगे  कि  वह  बिहार  का  बाढ़  नियंत्रण  विभाग  और
 सिंचाई  विभाग  है  कि  जहां  कि  हिन्दुस्तान  के  इतिहास  में  सबसे  ज्यादा  भ्रष्टाचार  होता  है  और  वहां
 पर  हिन्दुर्तान  इतिहास  में  सबसे  ज्यादा  इंजीनियर  इन  विभागों  के  मुअत्तिल  हुए  मैं  एक
 इस्जीनियर  से  बात  कर  रहा  था  और  मैंने  उससे  कहा  कि  साहब  कम  से  कम  भगवान  पर  भरोसा
 रखकर  जो  इस  प्रकार  की  सरकारो  राशि  की  लूट  भाप  लोगों  द्वारा  की  जाती  उस  पर  तो  गौर
 किग्या  उन्होंने  कहा  कि  जब  मेरे  पास  पैसा  तो  मैं  फिर  छूट  इसलिए  मेरा

 आपसे  अनुरोध  है  कि  इसके  लिए  आप  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करें  कि  ड॑न््द्रीय  सरकार  बाढ़  से  गहां  के

 लोगों  को  बचाने  के  लिए  जो  धनराशि  प्रदान  उसका  सदुपयोग  बाढ़  के  प्रकोप  से  श्लाध्कर

 पश्चिम  चम्पारण  का  जो  बूढ़ी  गण्डक  का  नौतन  प्रखंड  हैं  गोपालगंज  का

 कुचा्ई  कोट  प्रखण्ड  है  जहां  कि  सबसे  ज्यादा  हजारों  की  संख्या  में  गांव  बह  गए  वहां  राहत  के

 नाम  पर  अभी  तक  कोई  भी  सरकारी  सहायता  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  उसके  लिए  प्रधान  मन्त्री

 महोदय  को  वहां  की  जनता  ने  मेरे  माध्यम  से  और  मैंने  स्वयं  भी  खासकर  दिघवा  दिधोली  पश्चिम

 चम्पारण  जिलों  के  लोगों  को  बाढ़  से  बचाने  की  अपील  की  लेकिन  उसका  अंजाम  यही  हुआ  कि

 बाढ़  के  पूर्व  जब  सूचना  दी  तो  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  लेकिन  जब  वहां  बाढ़  भाई  तो

 करोड़ों  रुपया  वहां  पर  खर्च  किया  जा  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  बाढ़  पर  आप  समय  पर  नियंत्रण

 करने  हेतु  अपने  स्तर  से  कोई  ठोस  कदम  उठायें  जिससे  कि  ब्रिहार  की  बाढ़  का  स्थायी  समाधान  हो

 क््का  ।

 [  प्रमुबाद  |

 *झी  जी०  एस०  बसवराज  :  उपाध्यक्ष  अब  तक  देश  में  विनाशकारी  बाढ़

 बा  सुखद  की  स्थिति  पर  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  वित्तार  से  चर्चा  की  अत  मैं  कर्नाटक  राज्य

 में  चल  रहे  अप्रत्याशित  सूखे  पर  ध्यान  केन्द्रित  ।

 +कन्नड  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 जी०  एस०  बसबयराज  ]

 एक  मेरे  राज्य  में  अभूतपूर्व  सूखा  पड़  रहा  राज्य  में  172  ताललुकों  में  हे  75  ताल्लुकों  में

 बीज  रोपण  का  काम  नहीं  किया  जा  सका  है  कई  ताल्लुकों  में  तो  इस  वर्ष  आधा  इन्च  वर्षा  भी  नहीं
 हुई  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  में  सूक्षा  राहत  कार्यक्रम  क ेलिए  29  करोड़  रुपए  की  राशि  स्वीकृत  की

 परन्तु  यह  राशि  वास्तविक  सहायता  के  लिए  बहुत  कम  अब  राज्य  को  खाद्य  जल  तथा

 बेरोजगारी  संकट  का  मुकाबला  करना  पड़  रहा  पशुओं  के  लिए  चारा  तथा  जल  उपलब्ध  नहीं
 लोगों  को  तथा  पशुओं  को  भुखमरी  से  बचाने  के  लिए  तुरन्त  कुछ  ठोस  कदम  उठाने

 अप्रस्याशित  सूखे  का  हसन  तथा  गृलबर्गा
 जनपदों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  किसान  बिना  काम  के  खाली  बेठे  अतः  मैं  माननीय  मंत्री
 श्री  बटा  सिंह  जी  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  मेरे  राज्य  क ेलिए  कम  से  कम  200  ब.रोड़  रुपए  की  सहायता
 दी  तरन्त  राहत  उपाय  के  तौर  पर  50  करोड़  रुपए  की  राशि  स्वीकृति  की  जानी  चाहिए  बाकी

 को  वूसरे  चरण  में  स्त्रीकृति  दे  दी  जाए  ।

 संसद  के  सत्र  में  भाग  लेने  के  लिए  यहां  आने  से  पहले  मैंने  अपने  सारे  चुनाव  क्षेत्र  का  15  दिन
 तक  दौरा  किया  मैंने  गरीब  ग्रामीणों  तथा  किसानों  की  दशा  को  देखा  इसलिए  केन्द्र  को  तुरन्त
 राहुत  उपाय  करने  इसी  मैं  अपनी  केन्द्र  सरकार  से  निवैदन  करता  हूं  कि  सूखा  राहत
 कोष  के  सम्चित  उपयोग  पर  नजर  रखने  के  लिए  एक  समितिਂ  का  गठन  किया  जाना

 चाहिए  ।  मुझे  डर  है  कि  कहीं  उस  राशि  का  कर्नाटक  राज्य  सरकार  के  एजेंटों  द्वारा  दुरुपयोग
 न  रिया  आजकल  हमारे  राज्य  के  मुख्य  मन्त्री  मारत  के  दान  श्र  कर्ण  ”  बन  गए  वह
 गैर  योजना  कार्यक्रमों  पर  धन  खर्च  कर  रहे  हैं।धन  बहुत  से  एजेंटों  की  जेब  में  जा  रहा  है  और  यह
 जरूश्तमंद  किसानों  तक  नहीं  पहुंच  रहा  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्री  ने
 किसानों  बी  उपेक्षा  कर  दी  वह  अमीर  लोगों  के  पक्ष  में  कार्य  कर  रहे  केन्द्र  द्वारा  भेजे  गए
 अधिकारी  भी  ठीक  रो  कार्य  नहीं  कर  रहे  केन्द्र  को  सूखा  राहत  कायेक्रम  हेतु  काम  करने  के

 लिए  अच्छे  अधिकारियों  के  एक  दल  का  चयन  करना  होगा  ।

 हमारे  देश  में  बाढ़  और  सूखे  की  समस्या  एक  स्थायी  समस्या  है  मैं  कुछ  स्थायी  हलों
 का  सुझाव  देना  चाहता  नदियों  के  जल  का  ठीक  से  प्रयोग  करने  से  मेरे  राज्य  में  40  लाख  एकड़

 सूखी  भूमि  को  सिचित  भूमि  में  परिवर्तित  किया  जा  सकता  काबेरी  तथा  तुंगभद्रा
 नदियों  के  जल  का  ठीक  से  प्रयोग  करना  हमारे  राज्य  के  मुख्य  मम्त्री  सिंचाई  पर  खर्च  करने  के
 पक्ष  में  नहीं  कर्नाटक  एक  समृद्ध  तथा  खुशहाल  राज्य  था  परन्तु  अब  दुर्भाग्य  से  देश  में  एक  सबसे

 पिछड़ा  राज्य  बन  गया  अगर  पश्चिम  की  ओर  बहुने  वाली  नदियों  का  जल  पूर्व  की  ओर  मोड़ा

 जाए  तो  कम  से  कम  16  लाख  एकड़  भूणि  की  सिंचाई  हो  सकेगी  ।।  नेत्रवती  नदी  की  सिंचाई

 परियोजनाओं  को  उच्चतम  प्राथमिकता  देनी  अपर  भद्र  परियोजना  और  अपर  तुंग  परियोजना

 को  शीघ्र  से  शीघ्र  पूरा  किया  उपरोक्त  परियोजनाओं  के  लिए  10,000  करोड़  रुपए  की

 राशि  की  आवश्यकता  है  ।  यह  स्थायी  हल  होगा  ओर  इससे  राज्य  प्रति  वर्ष  कई  सौ  क  रोड़  रुपए  कमा
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 एक  बार  फिर  से  मैं  केन्द्र  सरकार  से  50  करोड़  रुपये  अग्रिम  राहत  कोष  के  तौर  पर

 देने  की  प्रार्थना  करूंगा  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि  हमारे  माननीय  मंत्री  कर्नाटक  राज्य  को  200

 करोड़  रुपये  की  कुल  राशि  इस  अप्रत्याशित  सूखे  की  स्थिति  के  संकट  से  निपटने  के  लिये  स्वीकृत

 श्रो  जो०  एम०  बनातवाला  )  :  प्राकृतिक  आपदाओं  से  हमारे  देश  के  कई  भागों
 में  जो  नुकसान  हुआ  है  उस  पर  मैं  बड़े  भारी  दिल  से  बोलने  के  ठिये  खड़ा  हुआ  हर  वर्ष  इस  सभा  को

 बाढ़  तथा  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  द्वारा  हुये  विनाशों  पर  चर्चा  करनी  पड़ती  यह  मुनासिब  समय

 है  कि  ज्यादा  जोर  निवारक  कार्य  वाहियों  पर  दिया  मैं  एस  बात  पर  भी  जोर  देना  चाहूंगा  कि

 निवारक  कार्यवाहियों  पर  जोर  देने  में  और  देरी  नहीं  की  जानी  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रमों  को

 उच्च  प्राथमिकता  दी  जाये  ।

 इसके  अलावा  यह  जानकर  भी  बहुत  चिन्ता  हुई  कि  हमारी  सरकार  के  प|स  कसी  राज्य  में

 हुई  क्षति  का  अनुसान  लगाने  तथा  उसके  लिये  सहायता  की  आवश्यकता  के  बारे  में  बताने  के  लिये

 कोई  तन्त्र  नहीं  ऐसे  तन््त्र  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ताकि  राहुत  या  कोई  सहायता  तुरन्त  पहुंचाई
 जा  सके  |  राहत  प्रबन्धों  की  यह  देरी  अपने  लोगों  के संकट  तथा  मुसीबत  को  और  भी  अधिक  कर

 देती  है  ।  समय  की  कमी  के  का*ण  मैं  स्वयं  को  केरल  राज्य  तक  सीमित  रखूंगा  ।

 केरल  में  भारी  वर्षा  के  कारण  बाढ़ें  आई  भूस्खलन  हुये  हैं  और  समृद्री  तट  का  कटाव

 हुआ  के  रल  राज्य  में  अर्थ  व्यवस्था  के  प्रत्येक  क्षेत्र
 पर  इसका  बुरा  प्रभाव  पड़ा  अगर  हम  यह

 महसूस  करें  कि लगभग  52  प्रतिशत  जनता  इन  आपदाओं  से  बुरी  तरह  प्रभावित  हुई  है  तो  हम  क्षति

 का  अन्दाजा  लगा  सकते  अब  आवश्यकता  यह  है  कि  केन्द्र  बड़े  पैमाने  परਂ  केरल  राज्य  की

 सहायता  विशेषकर  इसलिये  क्योंकि  केरल  राज्य  वित्तीय  स्थिति  की  वजह  से  भी  स्वयं  को

 कठिनाई  में  महसूस  कर  रहा  अब  केरल  राज्य  के  लिये  और  आंतरिक  संसाधन  जुटाना  बहुत

 मुश्किल  ही  नहीं  बल्कि  असम्भव  एक  तरफ  तो  हमारे  केरल  राज्य  को  वित्तीय  कठिनाई  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  तथा  दूसरी  तरफ  हमारे  यहां  अभूतपूर्व  तबाही  हो  रही  पिछले  60  वर्षों

 अभूतपूर्व  1926  से  हमने  ऐसे  संकट  के  बारे  में  नहीं  सुना  जिस  संकट  से  आजकल  हम  अपने

 राज्य  केरल  में  गुजर  रहे  सहायता  देने  का  यह  आम  तरीका  है  कि  75  प्रतिशत  केन्द्र  तथा

 25  प्रतिशत  राज्य  देगा  इन  हालातों  में  केरल  राज्य  पर  नहीं  लागू  किया  जा  सकता  क्योंकि  अगर  ऐसा

 किया  जाता  है  तो  केरल  राज्य  की  अर्थ  व्यवस्था  न्ट  हो  जायेगी  ।

 अतः  मैं  प्रबलता  के  साथ  बल  देकर  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  मुसीबत  के  इन  दिलों  में

 को  शत-प्रतिशत  अनुदान  दिया  जाता  चाहिए  ।

 हमारे  देश  में  आई  वर्तमान  प्राकृतिक  आपदाओं  से  के  रल
 सर्वाधिक  प्रभावित  राज्य  कुल

 743.63  करोड़  रुपये  की  हानि  प्रावकलित  की  गई  है  और  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  यह  पूर्णतया

 श्यक  है  कि  केस्द्र  द्वारा  शतप्रतिशत  अनुदान  प्रदान  किया  जाना

 केन्द्र  को  उसके  द्वारा  25  करोड़  रुपये  को  अग्निम  राशि  तुरन्त  वहां  भेजने  के  लिए
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 हादिक  केरल  सरकार  के  प्रयात्  भी  प्रसंशनीय  मुख्य  मन्त्री  श्री  करुणाकरण  के  योग्य

 नेत॒त्व  में  केरल  सरकार  ने  राहत  एवं  पुनर्वास  कार्य  का  वहांध्यापक  अभियान  चलाया  था  समय  केः  अभाव
 में  मैं  आप  को  यह  नहीं  बता  पाऊंगा  किस  प्रकार  सरकार  ने  लोगों  के  दुख  और  संकट  की  घड़ी  मेंउस
 तक  पहुंचने  में  कोई  कसर  नहीं  उठा  रखी  ।  1.20  लाख  लोगों  को  सामयिक  राहत  प्रदान  की  जानी  थी  ।

 यह  बड़ा  ही  कठिन  कार्य  अर्थव्यवस्था  ओर  सामाजिक  जीवन  के  सभी  बिभिनन  क्षेत्र  प्रभावित  हुए
 यदि  आप  मकानों  को  ही  लें  तो  4.78  लाख  मकानों  को  क्षति  पहुंची  बहुत  से  मामलों  में  तो

 केवल  मकान  नष्ट  हो  गये  हैं  बल्कि  जमीन  भी  बह  गई  अतः  लगभग  1.20  लाख  घरों  को  नई  जगहों
 पर  फिर  से  बसाने  की  आवश्यकता  इस  भारी  वर्षा  के  कारण  राज्य  के  लगभग  98  प्रतिशत  मछुए
 धुरी  तरह  प्रभावित  हुए  बन्दरगाह  पर  बने  भवन  नष्ट  हो  गये  हैं  और  उनकी  मरम्मत  के  लिए
 2.19  करोड़  रुपये  की  लागत  का  अनुमान  लगाया  गया  मल्लपुरम  जिले  में  बन्दरगाह  पर  बने
 भ्रनेतव  भवन  प्रभावित  हुए  पोन्नानरी  बन्दरगाह  पर  12  लाख  रुपये  के  नुकसान  का  अनुमान
 लगाया  गया  है  जिसका  कारणभारी  गांद  का  जमा  होना  है  और  5  लाख  का  नुकसान  घाट  और  भवमों

 को  हुई  क्षति  के  कारण  हुआ  सड़कों  को  भारी  क्षति  पहुंची

 जहां  तक  केरल  का  सम्बन्ध  एक  महस्वपूर्ण  बात  समुद्र  का  कटाव  भी  के  रल  का

 समुद्र  तट  बड़ा  ही  नाजुक  अतः  समुद्र  तट  पर  दीवाल  बनाना  बड़ा  ही  महत्त्वपूर्ण  परन्तु  पर्याप्त

 धन  उपलब्धनहीं  है  और  समुद्र  तट  पर  जहां  दीवालें  नहीं  हैं  वहां  इतना  भारी  नुकसान  हुआ  है  कि  इन

 समुद्री  कटावों  क ेकारण  सभी  मकान  और  भूमि  बह  गयी  क_्षमुद्र  तट  पर  दीवाल  बनामे  के  काम
 को  गति  प्रदान  करनी  होगी  इसके  लिए  अतिरिक्त  धन  की  आवश्यकता  भी  है  तथा  नो  जिलों  में
 27  करोड़रुपये  की  अतिरिक्त  घनराशि  अकेले  मल्लापुरम  जिले  में  इस  विशेष  परियोजना
 के  लिए  रुपये  की  आवश्यकता  है  ।

 जब  अर्थव्यवस्था  का  प्रत्येक  क्षेत्र  प्रभावित  हुआ  तो  एक  अन्य  महत्त्वपूर्ण  मुद्दा  है  बुरी  तरह
 से  प्रभावित  इन  लोगों  के  लिए  रोजी-रोटी  की  व्यवस्था  करना  दूसरे  शब्दों  में  हमें  रोजगार  जन्य

 ऋरम  अतः  इन  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  बहुत  सी  धनराशि  की  आवश्यकता  है  ।

 मैं  अन्त  में  यह  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहूंगा  कि  ज़ब  आप  घन  की

 कुति  देते  हैं  तो कभी-कभी  स्वीकृति  प्राप्त  धनराशि  और  दी  जाने  वाली  धनराशि  में  अन्तर  होता
 उदाहरण  स्वयं  केरल  वर्ष  1982-83  में  केन्द्र  सरकार  ने  वहां  सूखे  के  मामले  में  4.10

 करोड़  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  थी  और  उसमें  से  मुश्किल  से  2.0  करोड़  रुपया  ही  दिया  गया

 फिर  1983-84  3-84  42.46  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  की  स्वीकृति  दी  गई  थी  और  वास्तव
 में  38.35  करोड़  रुपये  ही  दिये  गये  थे  ।  अतः  जब  शतप्रतिशत  अनुदान  की  स्वीकृत  दी  जाती  है  तो

 इसे  प्रदान  भी  किया  जाना  चाहिए  और  इसलिए  मैं  आशा  करता  हूं  कि  केरल  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 किसी  भी  तरह  कम  नहीं  होगी  ।

 ह

 *  श्रो  बी  ०एस  ०  बिजय  उपाध्यक्ष  सर्वप्रथम  प्राकृतिक  आप

 __
 +  मलयालम  प्रें  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपाम्तर  ।
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 वाओं  पर  चर्चा  जो  लगभग  4  घंटे  से  हो  रही  को  अनुमति  देने  के  अध्यक्ष  महोदव  का  धन्ववाद
 करता  हूं  |  के  रल  के  मेरे  कई  बाढ़ों  और  उससे  केरल  में  हुए  विनाश  के  बारे  में  विस्तार  से  बोले

 मुझे  और  विस्तार  में  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  मैं  इस  अवसर  पर  अपने  प्रिय  प्रधान  मंत्री  श्री
 भांधी  केरल  की  इस  दुख  की  घड़ी  में  सामथिक  सहायता  दिये  जाने  के  हादिक

 धन्यवाद  देता  जेसे  हों  बाठ  उन्होंने  राहृत  और  पुनर्वास  कार्य  क ेलिए  25  करोड़  रुपये  को

 सहायता  प्रदान  उन्होंने  कृषि  श्री  बूटा  सिंह  और  योजना  मन्त्री  श्री  के०  आर०

 ना  रायणन  को  भी  वहां  जाकर  बाढ़ों  द्वारा  किए  गये  विनाश  का  स्थल  पर  अध्ययन  करने  के  लिए  केरल
 बाद  में  एक  केन्द्रीय  दल  भेजा  गया  और  वह  दल  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  ही  करने  वाला

 कृषि  मन्त्री  महोदय  ने  स्वयं  भी  के  रल  में  प्राकृतिक  आपदाओं  द्वारा  किए  गए  विनाश  को  देखा  अतः
 जो  कुछ  वहां  पर  हुआ  है  मुझे  वह  सब  बताने  की  आवश्यकता  नहीं

 फिर  मैं  एक  या  दो  बातें  सभा  को  बताना  गत  30  वर्षों  के  केरल  को
 इतनी  विनाशकारी  बाढ़ों  का  सामना  नहों  करना  पड़ा  के  रल  के  कुल  1416  गांवों  में  से  900  गांव
 प्रभावित  हुए  146  लाख  लोग  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  हुए  जो  कि  केरल  की  कुल  जनसंख्या  का

 520  7400  लोग  घायल  हुए  हैं  और  लगभग  4.8  लाख  मकान  नष्ट  हुए

 नकदी  फसलों  को  बहुत  भारी  नुकसान  हुआ  145761  हेक्टेयर  कृषि  योग्य  भूभि  बाढ़ों  से
 अभावित  हुई  अधिकांश  नकदी  फसलों  से  उपज  प्राप्स  करने  में  कई  वर्ष  का  समय  लगता

 इन  फसलों  के  नष्ट  होने  का  अथथ  है  कि  हानि  काफी  लम्बी  अवधि  तक  उठानी  हानि  केवल
 किसानों  को  ही  नहीं  हुई  है  परन्तु  राजकोष  को  भी  हुई  क्योंकि  इन  नकदी  फसलों  में  से अधिकांश

 जैसे  खोपरा  आदि  हमारे  लिए  मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  कमातो  इस  सन्द्ष॑  में  मैं

 सरकार से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  उवंरक  और  अन्य  आवश्यक  वस्तुएं  किसानों  को  निःशुल्क  देकर

 उनकी  सहायता  करे  ।  इसी  प्रकार  ऋणों  के  भुगतान  को  स्थगित  किया  जाना  चाहिए  ।

 इससे  के  रल  के  मछुवारे  सर्वाधिक  प्रभावित  हुए  क्योंकि  वे  समुद्र-तट  पर  रहते  जब  कभी

 समद्री  कटाय  होता  है  तो उनकी  झोपड़ियां  तत्काल  बह  जाती  क्योंकि  ये  समुद्र-सट  के  निकट  होती  ,

 यहां  तक  कि  सामान्य  स्थिति  में  भी  उन्हें  अपनी  आजीविका  कमाना  बहुत  कठिन  पड़ता  है  ।  उनकी

 दुंशा  वर्णनातीत  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  उनकी  समस्याओं  पर  अधिक  गम्भीरता  से  ध्यान  दे  ।

 सरकार  को  उन्हें  समुद्र-तट  से  थोड़ा  हटकर  मकान  देने  हेतु  की एक  योजना  बनानी  चाहिए  और  उसका

 पूरा  खर्च  केन्द्र  सरकार  को  उठाना

 केरल  में  प्रतिवर्ष  समुद्री  कटाव  होता  है  ।  यद्यपि  समुद्री  तट  पर  दीवाल  बताने  की  एक

 थोजना  परन्तु  इसमें  अधिक  प्रगति  नटीं  हुई  है  ।  समुद्री  कटाव  भूमि  को  भारी  खतरा  पंदा  करता

 क्योंकि  समुद्र  प्रति  वर्ष  भूमि  के  टुकड़े  को  अपने  में  अंकित  कर  लेता  मैं  सरकार  से  निवेदन
 करता  हू

 कि  वह  सम्द्दी  कटाव  को  राष्ट्रीय  संकट  समझ  !  समुद्री  कटाब  को  शोकने  के  लिए  एक
 दींकार्ल

 न

 पोजना  बनाई  जानी  जाहिये  और  इसे  केस्द्रीय  योजना  का  हो  एक  अंग  होता  केन्द्र  के  वाषिक

 अजट  इसके  लिए  आवश्यक  प्रावधान  किया  जाना  चाहिये  ।

 एक  अन्य  समस्या  सड़कों  की  मरम्मत  और  उनके  पुननिर्माण  की  हाल  की  बाढ़ों  6300
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 बी०  एस ०  विजय  राधवन ]
 किलोमीटर  सड़कों  में  खराबी  भाई  है  ।  मानसून  के  दौरान  के  रल  की  अधिकांश  सड़कें  पानी  में  डूब  जाती

 हूं  ।  सड़कों  की  सतह  को  कड़ा  बनाने  के  लिए  कुछ  विशेष  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  जिससे  कि
 वे  बाढ़  के  पानी  के  प्रश्नाव  को  झेल  इस  सम्बन्ध  एक  दीघंकालीन  योजना  तैयार  करके  लागू
 की  जानी  चाहिये  ।

 अन्त  में  मैं  केरल  के  अपने  मित्रों  क्वरा  उठाई  गई  उन  मांगों  का  समर्थन  करूंगा  कि  केन्द्र  को

 केरल  को  आपदाओं  से  निपटने  के  लिए  अनुदान  देना  केरल  सरकार  ने
 प्रतिशत  गैर-योजना  अनुदान  के  रूप  में  743.36  करोड़  रुपये  की  मांग  प्रस्तुत  की  मैं  केन्द्र  सरकार
 से  केरल  सरकार  की  प्रार्थना  स्वीकार  करमे  का  निवेदन  करता

 अपनी  बात  समाप्त  करने  से  मैं  केरल  सरकार  द्वारा  मुख्य  मंत्री  श्री  के०  करुणाकरन  के
 योग्य  नेतृत्व  में  किये  गये  उत्तम  कार्य  की  सराहना  में  दो  शब्द  कहना  कम  से  कम  समय  के
 भीतर  सभी  प्रभावित  व्यक्तियों  को  राहत  प्रदान  की  गई  इस  प्रकार  केरल  सरकार  ने  एक
 नीय  कार्य  किया  जब  पीड़ित  लोगों  को  राहत  पहुंचा  दी  गई  तो  विपक्ष  में  बेठे  हमारे  कुछ  मित्रों  ने

 इसकी  आलोचना  की  और  इसमें  भी  राजनीति  देखने  का  प्रयास  किया  ।  मैं  तो  केवल  इतना  ही  कहूँगा
 कि  वे  तो  लोगों  के  संकट  में  भी  केवल  राजनीति  ही  देख  सकते  मैं  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।

 इसपर  चर्चा  की  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिये  मैं  एक  बार  फिर  अध्यक्ष  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं
 और  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  सो०  अंगा  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रीय  स्तर  पर  उत्तर  में  बाढ़  और
 दक्षिण  में  सूखा  पड़ता  इस  समस्या  के  समाधान  में  तालमेल  न  होमे  के  कारण  इस  सदन  में  हर  सत्र
 में  नेचुरल  कलेमिटी  के  ऊपर  चर्चा  करते  केरल  और  महाराष्ट्र  के  कई  क्षेत्र  जलमग्न  हो  जबकि
 आन्ध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  कई  स्थानों  पर  सूखा  पड़ा  हुआ  वहां  पर  पीने  का  पानी  नहीं  मिल  रहा

 '  पशुओं  के  लिए  घास  भी  नहीं  मिल  पा  रही  इस  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  श्री  के०  एल०
 राव  ने  एक  सुझाव  दिया  थः  कि  उत्तर  और  दक्षिण  की  नदियों  को  मिलाने  से  समस्या  दूर  हो  सकती  है  ।

 ज़मीन  में  पानी  न  होने  क ेकारण  धास  पैदा  नहीं  होती  ह ैऔर  इसकी  वजह  से  पशु  मर  रहे  हैं
 ओऔर  ज्यादा  पानी  की  वजह  से  जनता  मर  रही  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  बाढ़  आने  की

 बजह  से  बीमारियों  पैदा  हो  सकती  कुछ  लोग  तो  पेट  दर्द  की  वजह  से  मर  रहे  हैं  भोर  कुछ  पेट  में

 खाना  न  होने  के  कारण  से  मर  रहे  इनमें  तालमेल  करने  के  लिए  हमको  एक  प्ल।न  बनाना

 वह  प्लान  यह  है  कि  गंगा-कावेरी  को  मिलाने  की  जरूरत  जब  ज्यादा  बाढ़  आती  तो  वहां  पर

 तालाब  बनाकर  उसको  फोल्ड  में  जाने  से  रोकना  चाहिए  इसके  साथ-साथ  हमें  जो  सेन्टर  से  ऐड  मिलती

 वह  कम  होती  लेकिन  हमें  फिर  भी  बाढ़  भौर  सूखे  का  मुकाबला  करना  पड़ता  हमें  आज

 सेन्टर  से  जो  भी  सहायता  मिल  रही  वह  प्लान  एडवांस  है  इसके  सिवाय  कोई  एसिस्टेंस  नहीं  दी  जा

 रही  है  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  रिवालविग  फण्ड  बना  कर  उसमें  पैश्वा  जमा  करना  ताकि

 बाढ़  ओर  सूखे  का  मुकाबला  करने  के  लिये  राज्यों  को  एसिस्टेंस  दी  जा  मेरी  दृष्टि  में  इस  तरह
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 का  प्लान  एडवांस  नहीं  होना  जहां  पर  ज्यादा  बारिश  नहीं  होती  वहां  के  लिये  डाइट
 रजिस्टैंस  बीज  तैयार  करने  चाहिए  ।  इसकी  तैयारी  एग्रीकल्बर  रिसर्च  इन्स्टीचूट  में  की  जःनी
 इस  तरह  की  रिसर्च  करके  एग्रीकल्चर  प्रोडक्शन  बढ़ाना  बहुत  जरूरी

 अवनननननन-+-+नननननन-नननन+-न न  क

 इसी  प्रकार  से  जहां  ज्यादा  पानी  या  बाढ़  आ  जातो  वहां  हमारी  पैडो  की  फसल  को  बचाने
 के  लिए  5-10  दिन  पानो  में  रह  सके  और  खराब  न  इसके  बारे  में  रिसबं  होनी

 1982-83  2-83  में  आन्ध्र  में  सेन्ट्रल  एस्सिटेंस  क ेलिए  आप  लोगों  ने  369  करोड़  रुपया  असेश
 लेकिन  कु  54  करोड़  रुपया  दिया  और  वह  भी  अनुदान  नहीं  बल्कि  लोन-ए  स्सिटैंस  दिया  ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  इसमें  टिचकिचाने  की  क्या  जरूरत  जैसा  अभी  केरल  और  कर्नाटक  के
 साथियों  ने  आप  प्लान  एडवांस  दे  रहे  एस्सिटेंस  नहीं  दे  रहे  20  या  25  परस्लेम्ट
 अस्सिटेंस  और  75  परसेंट  प्लान  एडवांस  देते  हैं  ।

 आन्ध्र  में  जहां  प्लान-वर्क्स  होता  वहीं  पर  ड्राउट  रिलीफ  वर्क्स  भी  किया  जाता  जहां
 ज्यादा  बारिश  होती  वहां  प्लान  वर्क्स  चलता  है  लेकिन  जहां  ड्राउट  होता  वहां  एम्पलायमेंट  को
 जनरेट  करने  के  लिए  उस  पंसे  का  इस्तेमाल  नहीं  हो  सकता  जाहिर  बाल  है  कि  जहां  पानी  ज्यादा

 वहां  प्लान  व्कर्स  लेकित  जहां  पानी  नहीं  वहां  काम  कैसे  आपको  श्स
 पॉलिसी  को  बदलना  चाहिए  ।

 ॥

 1984-85  5  में  आन्ध्न  प्रदेश  सरकार  ने  342  करोड़  की  एसिस्टेस  मांगी  लेकिन  आपने
 सिर्फ  50  परसेंट  ऐसा  क्यों  होता  मेरी  समझ्न  में  नहीं  आता  इतना  फके  क्यों  आप
 पैसा  देने  में  क्यों  हिंचकिचाते  ऐसी  हालत  में  प्रान््त  सरकार  का  काम  कैसे  चलेगा  ?  अभी  मेरे  मित्र
 ने  बतलाया  कि  कर्नाटक  में  जो  पैसा  दिया  वह  जनता  तक  नहीं  पहुंचा  ।  बिह।र  के  बारे  में  भी

 ऐसा  ही  कहा  गया  है  ।  इन  परिस्थितियों  को  बदला  जाना  चाहिए  |  फैमिन  कोड  बदलना

 गंगा-काव ेरी  को  रिवाल्विग  फण्ड  क्रिएटर  करना  अगर  आप  ये  सब  काम
 शब  परमानेंट  सोल्यूशन  हो  सकता  है  ।

 |

 ]

 भरी  श्रीयललम  पाणिग्रहो  आज  हम  यहां  पर  प्राकृतिक  आपदाओ  पर  चर्चा  कर  रहे
 हैं  ।  देश  के  विभिन्न  भागों  में  हाल  ही  में  आई  बाढ़  से  उत्पन्न  स्थिति  पर  ही  अधिकांश  धर्चा  हुई
 अभी  उत्तर  बिहार  और  असम के  कुछ  प्रदेशों  में  विशाल  क्षेत्र  बाढ़  के  पानी  में  डूबे  हुए

 परन्तु  प्राकृतिक  आपदाएं  केवल  बाढ़  से  ही  सम्बद्ध  नहीं  हैं  ।  बक्रवात  ओर  अन्य  ऐसी  ही
 प्राकृतिक  आपदाएं  हैं  ।

 उड़ीसा  जहां  का  मैं  प्रतिनिधि  प्राकृतिक  आपदाओं  का  घर  ये  सभी  प्राकृतिक  आपदाएं
 यबा  उस  अभागे  राज्य  में  प्रायः  आती  ही  रहती  हैं  और  कभी-कभी  तो  एक  ही
 बर्ष  में  सारे  की  सारी  आ  जाती  जंसा  कि  अप  जानते  प्राकृतिक  आपद।ओं  से  गरोबी

 पनपती  है  ।  वे  तो  बहुत  ही  बच्छे  और  अन्तरंग  भित्र  हैं|  उड़ीसा  में  गरीबी  रेखा  से  नीच  रहने
 बाले  लोगों  का  प्रतिशत  देश  भर  में  सर्वाधिक  ओर  इसीलिए  राष्ट्रपिता  को  भी  वहां  की  गरीबी  ने
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 प्रभावित  किया  गांधी  जी  उड़ीसा  के  अपने  भ्रमण  के  दौरान  इसकी  अ्रयंकर  गरीबी  से  द्रवित  हो
 उठे  थे  तथा  उन्होंने  अपनी  आम  लम्बी  पोशाक  को  उतार  फेंकने  तथा  घुटनों  तक  की  धोती  और  शरीर
 के  ऊपर  के  अंग  पर  चादर  ओढ़ने  का  निर्णय  लिया  उड़ीसा  के  एक  लब्धप्रतिष्ठ  सुपुत्र  एक  महात्मा
 श्री  उत्ललमणिगोपाल  बन्धु  दास  जी  ने  उड़ीसा  के  बाढ़  पीड़ितों  के  कष्टों  को  दूर  करने  के  उनकी
 स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  अपना  सारा  जीवन  उत्सर्ग  कर  वहू  पहले  ऐसी  ही  पोशाक  पहना
 करते  थे  और  उसी  से  उड़ीसा  की  गरीबी  के  सन्दर्भ  उसे  अपनाने  के  लिए  राष्ट्रपिता  गांधी  जी  भो
 प्रभावित  हुए  थे  ।

 अब  मैं  कुछ  साक्ष्य  प्रस्तुत  करूगा  कि  वह  राज्य  प्राकृतिक  आपदाओं  से  आजकल  कैसे
 ग्रस्त  उड़ीसा  में  कुल  314  सामुदायिक  विकास  खण्ड  उनमें  से  201  खण्डों  14025  4025  ग्राम

 उड़ीसा  के  विभिन्न  जिलों  में  भीषण  सूलले  की  चपेट  में  हमारे  लिए  यह  चर्चा  इसलिए  भी

 महत्त्वपूर्ण  ह ैक्योंकि  आज  हम  संसद  में  प्राकृतिक  आपदाओं  अपने  प्रिय  प्रधान  मन््त्री  की  उड़ीसा
 के  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  दोरे  की  पूवंसंध्या  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  |  हमारे  प्रधान  मन्त्री  कल  और  परसों
 आदिवासी  बहुल  सूख  ग्रस्त  सम्बलपुर  ओर  फूलबनी  क्षेत्रों  का  दौरा  करेंगे  ।  इसी  पृष्ठभूमि
 में  मैं  यह  भी  निवेदन  करूंगा  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  बवन्डर  कभी-कभी  ही  आता

 परन्तु  यह  चिन्ता  की  बात  है  कि  इस  वर्ष  इस  बवण्डर  ने  पन्द्रह  दिनों  में  हमारे  राज्य  के  अमेक
 भागों  को  प्रभावित  किया  ।  हम  समुद्री-तूफानों  के  भादी  उड़ीसा  में  हृम  प्राकृतिक  विपदाओं  के  जीछ

 रहकर  प्राकृतिक  विपदाओं  के  आदी  हो  गए  इसी  कारण  आज  वह  राज्य  देश  में  सबसे  अधिक

 निर्धन  है  ।

 जैसाकि  मैंने  थोड़ी  देर  पहले  कहा  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  का  सर्वाधिक

 प्रतिशत  हमारे  राज्य  में  मैं  यहां  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  बवण्डर  की  चेतावनी  देने  की  कोई

 व्यवस्था  नहों  जबकि  समुद्री  तूफान  लोगों  को  पूर्व॑  सूचना  देमे  की  व्यवस्था  परन्तु  आश्चर्य

 की  बात  यह  है  कि  बवण्डर  चार  या  पांच  जिलों  ---  बालासोर  में  आ  चुका
 है  और  इससे  काफी  क्षेत्र  प्रभावित  हुआ  हम  जानते  हैं  कि  बवण्डर  स्थानीय  रूप  से  थोड़े  क्षेत्र  को

 प्रभावित  करते  हुए  भी  जान-माल  की  भारी  तबाही  लाता

 जब  मैं  उड़ीसा  सरकार  में  राजस्व  मंत्री  तब  मैंने  स्वयं  एक  बार  देखा  था  कि  तालाब  में

 एक  नौका  बवण्डर  के  कारण  उड़कर  पेड़  पर  जा  पहुंची  इतना  तेज  बवण्डर  था  इमारतें

 पूर्णतया  नष्ट  हो  गई  थीं  |  हजारों  एकड़  भूमि  प्रभावित  हुई  थी  ओर  हजारों  एकड़  में  खड़े  जिस

 पर  किसानों  की  मेहनत  ओर  उर्ब  रकों  पर  काफी  राशि  लगी  पूर्णतया  नष्ट  हो  गई  थी  ।

 इस  बार  इन्हें  कुछ  भी  हाथ  नहीं  लगा  यह  उड़ीसा  का  सर्वाधिक  चावल  उत्पादक  क्षेत्र

 परन्तु  यह  हमारे  लिए  अत्यन्त  हैरानी  की  बात  है  कि  दुर्भाग्यवश  सहकारी  ऋणों  को  अल्पअवधि

 से  मध्यम  अवधि  में  बदलने  की  भी  कोई  व्यवस्था  नहीं  इस  प्रकार  की  सूविधा  न  होने  के  कारण

 कृषकों  का  विस्तित  होना  स्वाभाविक  रिजय  बेक  इस  प्रकार  के  परिवर्तित  करनले  के  प्रस्तावों  को
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 स्वीकार  नहीं  करता  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  करपया  इस  म।मले  की
 गत  रूप  से  जांच  अन्यथा  उड़ीसा  के  सर्वाधिक  चावल  उत्पादक  क्षेत्र  में  खरीफ  की  फसल  पुनः
 प्रभावित  होगी  ।

 मैं  अब  अकाल  संहिता  के  संबंध  में  कुछ  सुझाव  दूंगा  ।  प्राकृतिक  विपदा  की  समस्यां  के  दो  पहलू
 इनमें  से  एक  प्रतिरोधक  हमारे  सभी  प्रयासों  के  बावजूद  जब  कभी  किन््हों  क्षेत्रों  में

 तिक  विपदा  भाती  तो  हमें  उसका  मुकाबला  कैसे  करना  है  और  प्रभावित  लोगों  को  अविलम्ब  कंसे

 राहत  पहुंचानी  है  ?  राहत  के  रूप  में  जो  कुछ  उपलब्ध  कराया  जाता  है  तो  वह  केवल  हमदर्दी  का  प्रतीक

 है  ।  हम  वास्तव  में  क्षतिपूर्ति  कर  ही  नहीं  सकते  ।  अकाल  संहिता  के  प्रावधानों  के  अनुसार  राहुत  कार्य
 चलाया  जाता  है  ।  अकाल  संहिता  पुरानी  हो  चुकी  यह  ब्रिटिश  काल  से  चली  आ  रही  है  और  इसमें
 कोई  विशेष  संशोधन  भी  नहीं  किए  गए  है  |  मैं  कृषि  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  सभी  राज्यों
 के  राजस्व  मंत्रियों  जो  राहत  कार्य  चलाते  एक  बेठक  आवश्यक  और  समय  अनुरूप
 संशोधनों  का  सुझाव  दिया  इसके  स्थान  पर  एक  नई  राहत  संहिता  बनाई  जाए  जो  देश  भर  में

 लागू  हो  ।  मंत्री  महोदय  को  विभिन्न  राज्यों  के  साथ  समन्वय  स्थापित  करना  चाहिए  ।  मानसून  आरंभ

 होने  से  पहले  जिला  और  राज्य  स्तर  पर  प्राकृतिक  विपदा  समिति  की  बंठकें  होती  मैं  सुक्षाव  देता  हूं
 कि  हमारे  केन्द्रीय  मनन््त्री  भी  इन  सभी  बातों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  साल  में  एक  बार  राजस्व  मंत्रियों  की
 बठक

 मब  राहत  के  लिए  दी  जाने  वाली  राशि  के  संबंध  में  ।  उड़ीसा  में  एक  मकान  जब  पूर्णतया  नष्ट

 हो  जाता  विलुप्त  हो  जाता  है  तब  आप  जानते  हैं  सरकार  द्वारा  कितना  मुअ।वजा  विया  जाता  है  ?

 यह  500  रु०  क्षतिग्रस्त  मकानों  के  जो  बड़ी  संख्या  में  हैं  और  जहां  गरीब  लोग

 रइते  यह  राशि  25  रु०  से  100  रु०  आज  के  जमाने  जिस  व्यक्ति  का  घर  क्षतिग्रस्त  हो  गया

 हो  उसे  100  रुपये  की  सहायता  दी  जाती  इससे  वे  मकान  की  क्या  मरम्मत  कर  पायेंगा  !

 सहकारी  ऋणों  की  अवधि  को  भी  अल्पावधि  से  मध्य  अवधि  के  ऋण  में  परिवर्तित  कर  दिया

 जाना  रिजवं  बैंक  को  इस  बारे  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  होनी  चाहिए  और  उसे  इस  परिवतंन

 के  मामले  में  सख्त  रवेया  नहीं  अपनाना  चाहिए  ।  आखिरकार  वे  ऋण  को  समाप्त  तो  नहीं  कर  रहे  ।  यह

 तो  मात्र  उन्हें  कुछ  और  समय  दिये  जाने  की  बात  जिससे  व ेऋण  अदा  कर  सके  ताकि  उनकी  फसल

 तैयार  हो  जाए  और  वे  एक  या  दो  वर्षों  के  पश्चात  बिना  ब्याज  ऋण  अदा  कर  सकें  |  कम  से  कम  इतना

 तो  कर  ही  देना

 अब  पीने  के  पानी  का  प्रश्न  उटीसा  के  हजारों  गांवों  में  इसकी  समस्या  जैसा  कि  मैंने

 पहुलें-कहा  भारत  एक  विशाल  देश  यह  एक  प्रकार  का  छोटा-बिश्व  है  ।  निश्चिय  ही  इसके

 विभिन्न  भाग  प्राकृतिक  विपदाओं  से  प्रभावित  हो  सकते  भारत  के  कुछ  राज्यों  में  पीऐे  के  पानी  की

 समस्या  है  तो  उसी  समय  कुछ  अत्य  झागों  में  भयानक  बाढ़  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा

 बह  हमारे  देश  में  विचित्र  स्थिति  है  इस  तरह  हमें  एक  एोकृत  रवैया  अपनाना  सवियों  को

 जित  करना  जलाशय  बनाने  होंगे  और  इस  प्रकार  बाढ़ों  पर  नियंत्रण  करना  इस  तश्ह  हम

 किसानों  को  फसल  पैदा  करने  के  लिए  पानी  उपलब्ध  करवा  सकते  जिससे  के  सिंचाई  कर  सकते
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 अब  कुछ  बातें  चत्रवातों  के  बारे  में  ।  हमें  चक्रवातों  के  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए  बड़े  पैमाने
 पर  पौधों  का  रोपण  करना  चक्रवात  और  बवंडरों  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  लेकिन

 इनके  कारणों  का  अध्ययन  किया  जा  सकता  जैसे  देश  के  कुछ  भागों  में  ही  क्यों  बार-बार  बवंडर  आते
 और  इस  बारे  में  क्या  किया  जा  सकता  हमें  चक्रवातों  को  समाप्त  करने  या  उनकी  आवृत्ति  कम

 से-कम  करने  के  बारे  में  कोशिश  करनी  इसी  प्रकार  बाढ़-नियंत्रण  एकीकृत  और
 सिंचाई  के  साधन  उपलब्ध  करवाने  पर  अधिक  जोर  दिया  जा  सकता  जिससे  कि  बाढ़  की  पुनरावर्ती
 रोकने  में  सहायता  मिलेगी  !

 अब  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  और  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  योजनाबद्ध

 रवेया  अपनायें  और  यह  कह  कर  न  टाल  दें  कि  यह  राज्य  का  विषय  अब  समय  आ  गया  है  जब

 क्रांतिकारी  और  व्यावहारिक  रवैया  अपनाने  की  आवश्यकता  है  ।  हम  यहां  भाषण  देकर  चले  जाते  हैं  ।
 लेकिन  परिणाम  क्या  निकलता  है  ?  कई  दफा  हमें  मात्र  मनोवेज्ञानिक  सन्तुष्टि  मिलतो

 7.00  भ्र०  प०

 केरल  के  एक  सदस्य  कह  रहे  थे  कि केरल  सरकार  को  प्रभाग्ति  लोगों  को  सहायता  या  ऋण
 देने  क ेलिए  25  करोड़  रुपये  की  अनुदान  की  राशि  दी  गई  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  बित्त
 आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  हुआ  सीमांत  राशि  वहां  अगर  प्रत्येक  राज्य  को  आवंटित

 सीमांत  राशि  समाप्त  हो  जाती  है  और  वे  राज्य  केन्द्रीय  सहायता  के  बिना  व्यय-भार  और  नहीं  उठा

 पाते  हैं  तो  वे  केन्द्रीय  दल  को  वहां  दौरा  करने  के  लिए  निवेदन  कर  सकते  केन्द्र  क्या  करता  है  ?  केन्द्र
 सरकार  केन्द्रीय  योजना  की  सिफारिशों  पर  ही  कुछ  ऋण  सहायता  भ्रदान  करता  कुछ  अग्रिम  राशि
 दी  जाती  है  जिसे  बाद  में  समायोजित  किया  जाता  जहां  तक  उड़ीसा  राज्य  का  सम्बन्ध  जहां
 बार-बार  प्राकृतिक  विपदाएं  आती  रहती  हैं  और  यह  एक  गरीब  राज्य  वह  इस  व्यवस्था  से  उन्नति

 नहीं  कर  सकता  ।  यह  तभी  उन्नति  कर  सकता  जब  इसे  100  प्रतिशत  राशि  अनुदान  के  रूप  में  दी

 जाए  |  अगर  आप  वतंमान  व्यवस्था  को  ही  बनाये  रखना  चाहते  तो  ये  राज्य  भविष्य  में  गरीब  ही
 बने  रहेंगे  और  इससे  न  तो  देश  को  कोई  लाभ  होगा  और  न  ही  देश  में  समान  विकास  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  जैसा  कि  आप  जानते  हमने  पहले  ही  इस  चर्चा
 समय  एक  घंटा  बढ़ा  दिया  अब  वह  समय  समाप्त  द्वो  गया  क्या  सभा  की  यह  राय  है  कि  इस
 चर्चा  का  समय  एक  धंटा  और  बढ़ा  दिया  ताकि  जितने  भी  सदस्यों  के  नाम  सूची  में  हैं  और  इस
 विषय  पर  बोलना  चाहते  चर्चा  में  भाग  ले  सकें  ?

 संसदीय  कार्य  मन््त्री  एच०  के०  एल०  :  मैं  सभा  को  मात्र  यह  बतानः  चाहता  हूं
 कि  सूची  में  अभो  भी  कई  सदस्यों  के  नाम  बाकी  हमने  रात  8.40  बजे  कमरा  संस्या  7  में  रात्रि  भोज
 को  व्यवस्था  की  क्योंकि  यह  विषय  राज्यों  में  बाढ़  आदि  बिधयों  से  संबंधित  यह  स्वाभाविक
 ही  है  कि  सदस्यगण  इस  पर  अपने  विचार  रखना  मंत्री  रात  8  बजे  अपना  उत्तर  देना
 जारम्भ

 झनेक  सासभीय  सदस्य  :  ठीक
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अतः  हमने  चर्चा  का  एक  घण्टा  और  या  जब  तक  चर्चा  जारी  तब
 के  लिए  बढ़ा  दिया

 ब्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  हमें  रात्री  भोज  नहीं  हम  चाहते  हैं  कि  मंत्री  अभी

 उत्तर  देना  आरम्भ  ताकि  हम  जल्द  घर  वापस  जा  सकें  ।

 थी  बसुदेव  प्राचाय  :  मन्त्री  कल  भी  उत्तर  दे  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  सदस्य  बोलना  चाहते  उनकी  संख्या  10  10  वक्ता  हैं  ।  प्रत्येक
 सदस्य  10-15  मिनट  लेना  बाहुता  इसे  जल्द  समाप्त  कर  पाना  असम्भव  हम  मन्धत्री  के

 उत्तर  को  आगे  नहीं  डाल  सकते  ।  कल  हमने  एक  मद  को  स्थगित  किया  प्रतिदिन  हम  हस  प्रकार
 मर्दे  स्वगित  नहीं  कर  क्योंकि  मंत्री  बाद  में  उत्तर  नहीं  दे  सकते  ।

 श्री  मलअन्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  इस  विषय  पर  बहस  करने  के  लिए  मैं  3
 लाख  42  हजार  स्क्वायर  किलोमीटर  की  जमीन  राजस्थान  से  बोल  रहा  हूं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता

 हैं  कि  मेहरबानी  करके  यह  सरकार  और  श्री  बूटा  सिंह  जी  एक  काम  कर  जितना  पैसा  फेमिन  पर

 खच  हुआ  उसकी  जांच  करवा  लें  ।  सब  जगह  इसकी  जांच  करवा  लें  ।  आप  देखिये  कि  यह  फेमिन
 का  पैसा  कहां  जाता  यह  एक  बड़ा  अच्छा  काम  हो  गया  चीफ  मिनिस्टर  अपने  क्षेत्र  में  इसके

 द्वारा  अपनी  नींव  मजबूत  करता  मंत्री  होता  वह  भी  अपने  क्षेत्र  में  पैथा  खर्च  करता

 यह  क्या  तरीका  है  काम  करने  का  ?  पहले  सेन््ट्रल  स्टडी  टीम  जाती  जब  हम  आकर  के  कहते  हैं  कि

 हमारे  यहां  अकाल  हुआ  हमारे  यहां  सेन्ट्रल  स्टडी  टीम  सेन्द्रल  स्टडी  टीम  15

 एक  महीना  डाक  बंगलों  में  बंठकर  अपनी  रिपोर्ट  देती  अच्छा  खाना  खाती  अध्ययन  कौन
 करता  मैं  कहता  हूं  कि  जब  वे  अपनी  रिपोर्ट  त॑यार  करते  उस  समय  क्या  कोई  गवरनंमेंट  का

 कोई  कोई  रेवेन्यू  आफिसर  उस  रिपोर्ट  को  बनाने  में  भागीदार  बनता  है  ?

 वह  रिपोर्ट  हाई  लेवल  बॉडी  के  पास  जाती  वह  हाई  लेवल  बॉडी  यह  नहीं  पूछनी  है
 कि  केरल  में  क्या  हुआ  ।  वह  कमेटी  उस  रिपोर्ट  को  देखती  है  और  एक  महीने  के  बाद  उसकी  मंजूरी
 हो  जाती  है  सेन्ट्रल  स्टडी  टीम  को  जब  इग्जामिन  करने  भेजें  तो  उसमें  गदनंमेंट  का  एक  नुमाइंदा
 चीफ  सेक्रेटरी  या  रेवेन्यू  सेक्रेटरी  होना  चाहिए  ।  वह  उसका  मंम्बर  होना  जब  स्टडी  टीम

 रिपोर्ट  दे  तो उसको  मालूम  होना  चाहिए  कि  यह  रिपोर्ट  दी  हाई  लेवल  कमेटी  केरल  की

 हटडी  करती  है  तो  उसमें  कोई  केरल  का  एम०  पी०  या  कोई  केरल  का  रिथ्रेजन्टेटिव  या  फाइनेन्स
 और  एप्रीकल्चर  डिपार्टमेंट  का  एक  आदमी  होता  स्टडी  करने  के  बाद  किसी  यह  हक  नहीं

 है  कि  स्टेट  का  कोई  प्रतिनिधि  उस  ररेपोर्ट  को  देक्ष  ले  ।

 ]

 नहीं  वे  इस  रिपोर्ट  पर  टिप्पणी  मांग  सकते  हैं
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 ॑-लन्न्नन»-«»--+न

 मल  खम्द

 माननीय  बूटा  सिंह  जी  को  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  स्टडी  वह  कमेटी  करती  है  उसकी

 रिपोर्ट  को  देखने  का  अधिकार  सरकार  को  होता  है  ।  जहां  पर  ड्राट  या  फ्लड  आता  उसके  बाद

 जो  कमीशन  बैठता  है  उसमें  तीन  या  चार  व्यक्ति  होते  वे  कह  देते  हैं  कि  इतने  लाख  रुपये  ग्रांट

 किये  गये  ।  जो  होशिमार  होते  वे  पहले  से  ही  हाथ  मिला  लेते  हैं  ।  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं
 कि  रुपया  कंसे  खर्च  होता  यह  कहा  जाता  है  कि  चीफ  मिनिस्टर  राजस्थान  की  कास्टीच्युएंसी
 वहां  पर  18  रिग  मशीनें  लगेंगी  ।  यह  डागा  की  कास्टीच्युएंसी  है  यहां  पर  एक  मशीन

 फमीन  की  आड़  में  लोग  अपना  शिकार  खेलते  मेहरबानी  करके  जांच  कराइए  जिससे  पता  लग

 सके  कि  यह  रुपया  कहां  जाता  है  ।  डी०  डी०  ए०  का  जो  पर्दाफाश  हो  रहा  उसे  देखकर  गर्दन

 नीची  होती  है  ।  फमीन  के  नाम  पर  देश  में  अरबों  रुपया  खर्चे  हुआ  डयूरेबल  असेसट्स  नहीं
 बनी  है  ।  प्रापर्टी  या  सड़कें  भी  नहीं  बन  पाई  ।  मिट्टी  डाली  सड़कें  बह  गई  ।  मैं  चैलेन्ज  करना

 चाहता  हूं  कि  अरबों  रुपया  गवरनमेंट  ने दिया  फिर  भी  ड्यूरेबल  प्रापर्टी  नहीं  बन  कोसी  बांध

 पिछले  बीस  साल  से  नहीं  बना  |  राजस्थान  कैनाल  1960  में  बननी  वह  आज  तक  नहीं  बन

 श्री  गोविन्द  बललभ  पन््त  ने  उसका  शिलान्यास  किया  था  ।  केरल  के  लोग  बड़ी  हिम्मत  के  साथ  बोलते

 हैं  कि 75  परसेंट  नहीं  बल्कि  सौ  परसेंट  ग्रांट  चाहिए  ब्योंकि  अखबार  में  नाम  आयेगा  कि  कुरूप
 साहब  ने  यह  कहा  क्या  आप  यह  बतारयेंगे  कि  फैमीन  और  फ्लड  में  जो  रुपया  दिया
 उसकी  जांच  करवाई  और  वह  रिपोर्ट  वहां  पर  डिस्कस  होनी

 +++न्कापफनककानक>ापम  »क  पनथ३»३+े  भ०  पाक  घातक  ७४  पक  भइथनथ++  बम  क्या इस संसद ने कभी इस रिपोर्ट पर चर्चा की है कि इतनी धन राशि पम्प

 [  प्रमुबाव  ]

 क्या  इस  संसद  ने  कभी  इस  रिपोर्ट  पर  चर्चा  की  है  कि  इतनी  धन  राशि  खर्च  करने के  पश्चात
 क्या  उपलब्धि  रही  ।

 ]

 आज  तक  करोड़ों  रुपया  हम  इन  कामों  पर  खचच  कर  चुके  क्या  मंत्री  जी  सदन  में  यह
 आश्वासन  देंगे  कि  इस  साल  फैमीन  और  ड्रौट  पर  जो  भी  पैसा  खर्च  किया  बांध  बनाने  पर
 जो  पैसा  खर्च  उसकी  वे  जांच  करवायेंगे  ।  उसकी  जांच  यह  होगी  कि  बड़े-बड़े  इंजीनियरों  के
 बंगले  बनेंगे  ।  जांच  यह  होगी  क़ि  बड़े-बड़े  मिनिस्टरों  के  घरों  में  पैता  जायेगा  ।  जांच  यह  होगी  कि
 उस  पैसे  का  दुरुपयोग  होगा  ।  घन्टी  बजाने  से  क्या  होगा'“'मेरे  पास  तो  टाइम  नहीं  बरता  मैं
 तो  आपको  सारे  आँकड़े  दे  सकता  हूं  ।

 प्रो०  संफुद्दीग  सोल  :  डागा  रात  तो  अपनी  है  «**

 झो  सूलचन्द  डागा  :  रात  तो  हो  जायेगी  अगर  भ्रष्टाचार  का  अंधेरा  इसी  तरह  से  बढ़ता
 चला  गया  और  फिर  हिस्ट्री  में  लोग  लिखेंगे  कि  हम  लोग  एम०  पीज०  थे  और  हमारे  जमाने  में
 यहां  फलां-फलां  भ्रष्टाचार  हुए  ।  हमारे  नाम  भी  हिस्ट्री  में  लिले  जायेगे  ।  हम  भी  नहीं  बचेंगे  ।
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 अब  मैं  कुछ  बातें  राजस्थान  के  बारे  में  कहना  चाहता  इसी  साल  वहां  फैमीन  से  33
 हजार  गांवों  को  खतरा  है  :

 [  श्रगुबाद ]

 एक  समाचार  के  अनुसार  :

 24  करोड़  रुपये  का  धाटा  :  जांच  की  मांग  कांग्रेस  के  सदस्य  श्री  सी०  पी०  जोशी
 ने  की  और  आरोप  लगाया  कि  इस  से  राजकोष  को  24  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  है  ।

 उन्होंने  आरोप  लगाया  कि  कुएਂ  खोदे  जाने  का  ठेका  240  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  पर  दिया
 जबकि  बाजार  दर  140  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  है  ।

 सीमेंट  प्लेटफार्म  निर्माण  का  ठेका  12.50  प्रति  पम्प  आबंटित  दिया  जबकि
 दर  350  रुपये  प्रति  पम्प  ही  थी  ।

 इस  तरह  24  करोड़  रुपये  का  लॉस  हो  गया  ।  कर्नल  आपने  मिलिट्री  फौज  में
 काम  किया  जरा  इस  फील्ड  में  भी  क्योंकि  यह  भी  बहुत  बड़ा  मैदान-ए-जंग  है  ।  यह  भी
 स्कैंडल  है  ।

 आप  मध्य  प्रदेश  का  उदाहरण  ही  ले  लीजिए  ।  जब  मैं  यह  कहूंगा  कि  स्केडल  है  तो  आप

 नहों  मासेंगे  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  प्राकृतिक  विपदाओं  के  लिए
 जो  पैसा  श्व्ज  करती  उस  पैसे  को  जांच  की  जानी  चाहिए  कि  वह  किन-किन  कार्यों  पर  खर्च  किया

 गया  ।  सरकार  की  ओर  से  ऐसी  कोई  जांच  नहीं  हो  पाती  ।  हमारे  फैमीन  मिनिस्टर  या  एग्रीकल्चर
 मिनिस्टर  साहब  को  फ्लड  या  फंमीन  होने  से  पहले  उसकी  जानकारों  होती  है  ।  क्षमा  मैं

 आपके  लिए  जो  भी  हिन्दुस्तान  में  फेमीन  मिनिस्टर  या  एग्रीकल्वर  मिनिस्टर  बनता  उसका
 काम  यह  होता  है  कि  वह  मौके  पर  जाकर  जब  हम  पैसा  मांगते  उस  समय  जब  काम
 चल  रहा  तब  आप  वहां  जाकर  देखें  कि  वास्तव  में  काम  चल  भी  रहा  है  या  मेहरबानी

 आप  इसके  लिये  समय  निकालें  और  दिल्ली  में  न  बैठे  रह  उन  कननों  पर  हवाई  जहाज
 से  धरती  पर  आकर  देखें  कि  कया  काम  हो  रहा  कोन  कर  रहा  है  और  कंसे  कर  रहा  है  ।

 हाई  कमीशन  या  दूसरी  लम्बी  चौडी  बातें  तो  सिफं  प्रोसीजर  मात्र  मैं  तो  सिर्फ  दो  ही  बातें

 चाहता  हूं  कि आप  अपनी  रिपोर्ट  सदन  में  लाकर  सदन  को  बताइये  कि  हमने  केरल  में

 इतना  रुपया  खर्च  किया  और  इस-इस  काम  पर  ।  उसके  बाद  केरल  के  मैम्ब्त  यहां  उस  पर  वार्ता
 करेंगे  ओर  देखेंगे  कि  रुपया  ठीक  खर्च  हुआ  है  या  नहीं  ।  यहां  पर  कुछ  लोगों  ने  फैमीन  कोड  बनाने
 की  बात  भी  लेकिन  फैमीन  कोड  बनाने  की  बात  तो  आज  से  नहीं  काफी  समय  से  चल्ली  आ  रही

 यह  कम्सैप्ट  नया  नहीं  फिर  भी  अभी  तक  कोई  फैमीन  कोड  नहीं  बन  अभी  भी

 हिन्दुस्तान  में  कई  जगहों  पर  फैमीन  चल  रही  है  और  राजस्थान  में  तो  इतना  बड़ा  ड्रौट  होते  हुए
 भी  क्या  पैसा  मिला  आप  खुद  देख  स्रीजिये  ।  चाहे  फ्सड  हो  या  ड्रीट  दोनों  को  आप  नेचुरल
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 मूल  अन्द

 कंलेमिटो  तो  मानते  हैं  लेकिन  फ्लड  के  लिए  75  परसैंट  और  ड्रौट  के  लिए  50  परसेंट  की  बात

 करते  हैं  ।

 यह  एक  बड़ा  अजीब  प्रकृति  का  तकाजा  हमारे  यहां  पर  पानी  की  बंद  आंखों  में

 पानी  और  कहते  हैं  कि  तुमको  सौ  रुपये  में  से  पचास  जहां  फ्लड  वहां  कहेंगे  कि  75

 परसेन्ट  क्योंकि  तुमने  गुनाह  किया  है  ।

 ]

 प्रो०  संफुद्दोीन  सोज  :  उपाध्यक्ष  हमारा  विशाल  देश  है  ओर  देश  के

 विभिन्न  भागों  में  हम  भिन्न-भिन्न  जलवायु  पाते  अगर  देश  के  एक  भाग  में  बाढ़  आती  है  तो

 देश  के  दूसरे  भाग  में  सूखा  पड़  सकता  और  हमें  अपने  जीवनकाल  में  इन  की  बारम्बारता  का

 अनुभव  हुआ  उससे  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  वे  हर  समय  इन
 विपदाओं  का  सामना  करने  के  लिए  तैयार  रहें  ।  हालाँकि  हम  चाहते  हैं  और  प्रार्थना  करते  हैं  कि

 न  कहीं  बाढ़  आये  और  न  ही  सूखा  पड़े  और  हम  खुशहाल  भारत  की  कामना  ओर  आशा  करते

 मेरे  विचार  इस  समस्या  का  मुख्य  पहलू  यह  है  कि  हमें  प्राकृतिक  विपदाओं  द्वारा

 ग्रस्त  सम्पत्ति  का  मूल्यांकन  करना  चाहिए  और  उसके  बाद  सहायता  का  समुचित  वितरण  करना

 चाहिये  ।  जहां  तक  नुकसान  के  मूल्यांकन  का  संबंध  मैं  कृषि  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  लाना  चाहता

 हूं  कि  भाग्यवश  वे  कमंशील  भी  हैं  और  बात  ध्यान  से  सुनते  हैं  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि  जो  कुछ
 हम  कहेंगे  उसे  वे  ध्यान  में  नुकसान  का  मूल्यांकन  कंसे  किया  जाता  हैं  ?  समाचारपत्रों
 द्वारा  काफी  शोर  मचाने  के  पश्चात  इस  बात  एर  निर्भर  करता  है  कि  एक  राज्य  कितना
 शोर  मचा  सकता  और  जैसे  ही  वह  दल  राज्य  का  दौरा  करता  वे  सीधे  सचिवालय  चले
 जाते  हैं  ओर  नौकरशाहों  तथा  अफसरों  के  साथ  लम्बी  बातचीत  करते  अब  श्री  डागा  ने  हमें
 बताया  है  कि  राजस्थान  में  निर्वाचन  क्षेत्र  को  चुना  जाता  है  या  वे  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस
 निर्वाचन  क्षेत्र  से  कौन  निर्वाचित  हुआ  और  निश्चिय  ही  अधिक  महत्वपूर्ण  ब्यक्ति  के लिए  उसके
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  अधिक  सहायता  दी  जायेगी  ।  लेकिन  मेरे  राज्य  )

 प्रो०  पी०  जै०  कुरियन  :  यह  सत्य  नहीं  है  कि  जब  केन्द्रीय  दल  ने  केरल  का

 दोरा  किया  तो  उसने  सभी  प्रभावित  क्षेत्र  नहीं  भाप  श्री  तम्पन  थामस  से  पूछिए  कि  क्या

 उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंदल  ने  दौरा  नहीं  आप  पास  बैठे  श्री  कुरूप  से  पूछिए  कि  क्या  उनके

 दल  ने  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  का  दौरा  नहीं  किया  ।
 |

 प्रो०  सेफुहोन  सोज  :  मैं  केरल  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहा  आप  कृपया  बैठ  जाइए  ।  भी

 राजस्थात  की  चर्चा  कर  रहे  थे  |  मैं  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  की  बात  कर  रहा  हूं  ।
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 भरी  झ्रजय  मुशरान  :  क्या  आप  केरल  में  दिलचस्पी  नहीं  रखते  ?

 श्रो०  लेफुहीन  सोज  :  मैं  भारत  के  प्रत्येक  भाग  में  रुचि  रखता  हूं  लेकिन  मैं  विशेष  रूप
 से  बताना  चाहता  हूं  कि  कंसे  केन्द्रीय  दल  ...  मैं  केरल  में  रुचि  लेता  लेकिन
 मैं  अब  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  की  चर्चा  कर  रहा  हूं  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  वे  आरोप  लगा  रहे  इसीलिए  मैंने  ऐसा  कहा

 प्रो०  संफुद्दोग  सोल  :  कोन  आरोप  लगा  रहा  है  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  उन्होंने  कहा  कि  केन्द्रीय  दल  उन्हीं  स्थानों  का  दोरा  करता  है
 जहां  महत्वपूर्ण  संसद  सदस्य  रहते  हैं  ।

 प्रो०  संफुद्रीन  सोज  :  क्या  आपने  श्री  डागा  का  भाषण  सुना  कि  जिसमें  उन्होंने  कहा
 था  कि  वहां  काफी  भ्रष्टाचार  इस  देश  में  काफी  अव्यवस्था

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है  उसका  स्वयं  मंत्री  उत्तर  देंगे  ।

 प्रो०  संफुद्दोध  सोज  :  जहां  तक  मेरे  राज्य  का  संबंध  है--यह  मेरा  व्यक्तिगत

 अनुभव  है  ओर  जब  श्री  डागा  बोल  रहे  तो  मैं  भी  यही  अनुभव  कर  रहा  था  कि  जम्मू  और
 काश्मीर  का  ड्रामा  राजस्थान  के  ड्रामे  से  भिन्न  नहीं  लेकिन  मेरे  राज्य  जब  मैंने  कृषि
 मंत्रालय  को  सात  तारें  उस  समय  राव  बीरेन्द्र  सिह  इसके  मंत्री  धे--जम्मू  और  काश्मीर
 में  हिमाचल  प्रदेश  के  साथ  ओलावष्टि  हुई  भारी  वर्षा  हुई  है  और  समय  से  पूर्व  हिमपात
 तब  कहीं  जाकर  केन्द्रीय  दल  ने  राज्य  का  दोरा  किया  और  जब  यह  दल  वहां  पहुंचा  यह
 सचिवालय  से  बाहर  नहीं  आया  और  न  ही  इसने  संसद  सदस्यों  को  बातचीत  के  लिए  बुलाया  ।
 आखिरकार  हम  जनता  के  प्रतिनिधि  मुझे  उनसे  निमन्त्रण  नहीं  जब  मुझे  पता  चला
 कि  दल  श्रीनगर  आया  हुआ  तो  मैं  मुख्य-सचिव  के  पास  गया  |  मुझे  बताया  गया  कि  दल  आया
 था  और  अब  वापस  दिल्ली  चला  गया  है  ।  ऐसे  दल  का  क्या  लाभ  ?  मैंसात  लाख  लोगों  का

 प्रतिनिधित्व  करता  हूं  और  मुझे  वहां  की  स्थिति  बताने  का  अवसर  नहीं  दिया  गया  ।  विशेषकर  उस
 स्थिति  में  जब  मैंने  खुद  सात  तारें  भेजी  सरवार  साहिब  खुद  जांच  कर  सकते  हैं  कि  मैंने  तारें
 भेजी  थी  कि  नहीं  ।

 जब  केन्द्रीय  दल  राज्य  की  राजधानी  में  जाता  है  तो  थे  उस  स्थान  का  दौरा  करते  है  जहां
 विपदा  भाई  हो  दल  में  शायद  नौकरशाह  ही  होते  मैं  नहीं  जानता  कि  इसमें

 कोई  जनता  का  प्रतिनिधि  या  मंत्री  भी  होता  छोटे  अधिकारी  ही  वहां  जाते  व

 कुछ  ग्राफों  को  सहायता  से  एक  कमरे  में  नुकसान  का  मूल्यांकन  करते  हैं  ओर  दी  जाने  बाली
 केन्द्रीय  सद्दावता  का  फंसला  करते  हैं  ।  जम्मू  और  काएमीर  में  भी  यही  हुआ  ।  इस  दल  ने  केबल

 1984  में  बहां  का  दोरा  किया  ।  बहू  दल  1982,  और  1983  में  बहां  नहीं  मया-+  माननीय  मंत्री  जी

 इस  बात  को  नोट  करें  कि  1982,  भोर  1983  के  दौरान  अक्लूथर  और  नवम्थर  के  अह्वीनों
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 सेफुद्ोन  सोज  ]

 में  हिमाचल  प्रदेश  तथा  जम्मू  और  काश्मीर  का  सारा  क्षेत्र  लगातार  भारी  वर्षा  और

 समय-पूर्व  हिमपात  से  पीड़ित  था  ।

 उस  साल  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  को  5.96  करोड़  रुपए  मिले  जबकि  जम्मू  और  कश्मीर

 राज्य  को  कुछ  भी  नहीं  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  को  राहत  नहीं  दो

 जानी  वहां  प्राकृतिक  आपदाएं  आई  थीं  इसलिए  राहत  दी  गई  अच्छी  बात  लेकिन  उस

 साल  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  को  कुछ  भी  क्यों  नहीं  मिलना  चाहिए  मैं  रिकार्ड  पेश

 कर  सकता  हूं  ।  माननीय  मंत्री  का  कार्यालय  भी  जानता  है  कि  उस  समय  जम्मू  और  कश्मीर  में
 कैसी  स्थिति  थी  ।  इस  मामले  को  मैं  अनेक  बार  उठा  चुका  हूं  ।  यहां  तक  की  वित्त  मंत्री  महोदय
 को  भी  हस्तक्षेप  करना  पड़ा  था  और  मूझे  बताया  गया  था  कि  राज्य  सरकार  ने  यह  मामला  केन्द्र
 के  पास  नहीं  भेजा

 ह

 मुझे  उद्दू  में  बताया  गया  कि  नहीं  आये  तफसील  नहीं  आई

 ]

 यहां  एक  मित्र  जो  कि  उड़ीसा  के  राजस्व  मंत्री  ने  अभी-अभी  कहा  कि  इस  मामले  को

 राज्य  सरकारों  पर  नहीं  छोड़ा  जा सकता  ।  हो  सकता  है  राज्य  सरकार  काहिल
 मंत्री  जी  को  डेस्क  कार्य  करना  होता  इसमें  उनकी  सरकारी  अधिकारी  सहायता  करते

 अगर  ये  अधिकारी  काम  नहीं  करें  तो  मंत्रालय  नहीं  चलेगा  और  जनता  को  परेशानी  का

 सामना  करना  पड़ेगा  ।  इस  मुद्दे  पर  हमारी  प्रेस  ने  भी  चर्चा  की  थी  कि  हिमाचल  प्रदेश  को
 6  करोड़  रुपए  मिल  सकता  है  तो  जम्मू  कश्मीर  को  उस  साल  के  दोरान  कुछ  भी  क्यों  नहीं  मिलना

 चाहिए  था  ?  अब  मैं  वितरण  की  बात  करूंगा  ।  मैं  इसकी  विशेष  रूप  से  चर्चा  इसलिये  कर  रहा  हूं
 ताकि  कृषि  मंत्री  महोदय  जान  सकें  कि  राज्य  भें  क्या  हो  रहा  1984  में  और  1985  में  भी

 कुछ  राहत  कौ  मंजूरी  दी  गई  थी  पर  उसमें  भी  बहुत  हुआ  था  ।  मुझे  नहीं  मालुम  कि  धपला
 शब्द  का  अंग्रेजी  अनुवाद  कया  होता  है  ।

 थ्ो  बटा  सिह  :  घपला  तो  घपला  ही  है  ।  इसका  कोई  अनुवाद  नहीं  होता  ।

 प्रो०  सेफुहोल  सोज  :  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  आप  वितरण  का  काम
 राज्य  सरकार  पर  नहीं  छोड़  सकते  ।  क्योंकि  पैसा  दे  रहे  हैं  तो  आपको  यह  भी  देखना  होगा  कि

 यह  पैसा  पीड़ित  व्यक्तियों  को  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  पैसा  उन्हें  नहीं  मिलता  ।
 कश्मीर  राज्य  के  $+.,,..  का  निर्वासन  क्षेत्र  ......  oe  बड़े  शर्म  की  बात

 वीक

 +#कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अमान

 है  कि  उन्होंने  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  अपने  समर्थनों  को  खाद्यान्न  वितरित  किया  और  इंगीवाचा
 तथा  अड़ोस-पड़ोस  के  गांवों  को  कुछ  भी  नहीं  मिला  ।  उन  लोगों  ने  इसकी  शिकायत  बारामूला  के
 उपायुक्त  को  की  ।  इस  संबंध  में  हम  गृह  मंत्री  जी  को  लि  चुके  हमारे  राज्यपाल  को  भी
 इसकी  पूरी  जानकारी  है  ।  मंत्री  जी  ने  डंगीवाचा  के  निवासियों  से  कहा  कि  फारूख  को  वोट  दिया
 है  तो  राहत  के  लिए  भी  उनके  हो  पास  चूंकि  तुम  लोगों  ने  को*वोट  नहीं  दिया  इसलिए

 तुम्हें  कुछ  भी  नहीं  मिलेगा  ।  आज  मैंने  इस  मामले  को  सदन  में  उठाया  है  तो  मैं  बहुत  गंभी  रता  से
 कह  रहा  हूं  कि  जम्मू-कश्मीर  में  स्थिति  बहुत  खराब  है  ।  भ्रष्टाचार  का  बोलबाला  इस  दिशा
 में  हमारा  राज्य  बहुत  आगे  बढ़  गया  यहां  तक  कि  कांग्रेसी  कह  रहे  हैं  कि  जी०  एम०  शाह  की

 है  ।  वड़ां  हर  तरफ  भष्टाचार  का  बोलबाला  है  ।
 वहां  के  लिए  जो  भी  राहत  मंजूर  की  जाती  है  वह  पीड़ितों  तक  नहीं  पहुंचती  ।  मैं  यह  बात  बताना
 चाहता  हूं  ।  मंत्री  जी  अगर  श्रीनगर  का  दौरा  करने  का  कष्ट  करें  तो  मैं  उन्हें  इसके  प्रमाण  में
 कागजात  दे  सकता  हूं  ।  उनसे  इस  बात  का  पता  चल  ओलावृष्टि  के  ताम  पर  जो  भी

 राहत  मंजूर  की  गई  थी  वह  वास्तविक  पीड़ितों  तक  नहीं  पहुंची  ।  .,**,  ,  को  खुश  करने  या
 उनके  समर्थन  में  चली  गई  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  पुनः  अनुरोध  करता  हूं  कि  राज्य  का  दौरा  करने  के  लिए  वह  वहां
 एक  केन्द्रीय  दल  भेजे  ।  इस  दल  के  साथ  विचार  विमर्श  करने  के  लिए  सभी  दलों  के  विधायकों  तथा
 संसद  सदस्यों  को  आमंत्रित  जब  तक  माननीय  मन्त्री  ऐसा  नहीं  करेंगे  हमें  संतुष्टि

 नहीं

 |

 मेरी  दरब्वास्त  यह  है  कि  84-85  का  डेमेज  असेस  करने  के  लिए  एक  कमेटी  फिर  से

 जाय  जो  वहां  के  एम०  एल०  एज०  को  उनमें  कांग्रेस  के  भी  होंगे  नेशनल  कान्फरेंस  के  भी
 सभी  पार्टियों  के  एम०  एल० ए०  होगे  ।

 |

 उक्त  दल  जहां  भी  जाए  वहां  कम  से  कम  उससे  मिलने  के  लिए  संसद  सदस्यों  को  तो
 जित  किया  होता  क्या  एक  दल  श्रीनगर  या  किसी  भी  राज्य  को  राजधानी  में  आता  है
 है  भौर  लोगों  के  प्रतिनिधियों  से  मिले  वगर  दिल्ली  लौट  जाता  आशा  है  मंत्री  जी  क्षति  का

 अनुमान  लगाने  तथा  पर्याप्त  राहत  को  मंजूरी  देने  के  लिए  जम्मू-कश्मीर  में  भेजने  के  लिए  एक  नया
 दल  बनाएंगे  ।  इत  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 भरी  झ्राई०  राजा  राब  :  महोदय  केरल  के  मामले  में  बहां  का  प्रतिनिधित्व

 *कार्यवाही-वुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 **कअफ्यक्ष  पीठ  के  आदेशानुसार  कायंवाद्दी-बृत्तांत  से निकाल  दिया  गया  ।
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 करने  वाले  मेरे  मिंत्र  बहुत  अच्छी  तरह  तकं  दे  चुके  मैं  वही  बातें  दोहराना  नहीं  चाहता  हूं  ।
 मैं  आपके  सामने  तथ्य  रखूंगा  किन्तु  उस  तरफ  बंठे  मेरे  माननीय  मित्र  ने  प्राकृतिक  आपदाओं  के

 कारण  हुई  हानियों  का  उल्लेख  किया  केरल  में  इन  आपदाओं  को  राष्ट्रीय  परिसम्पतियों  में

 परिवरतित  किया  जा  सकता  है  वहां  44  नदियों  तथा  असंख्य  क्षरनों  में  बहाने  वाले  पानी  में  से  कुल

 20%  पानी  का  ही  उपयोग  किया  जाता  शेष  पानी  समुद्र  में  चला  जाता  शेष  98%
 कोई  उपयोग  नहीं  किए  जाने  के  कारण  बेकार  चला  जाता  अतः  अनुसंधान  करके  इसे

 राष्ट्रीय  परिसम्पत्ति  में  परिवर्तित  किया  जा  सकता

 महोदय  गाद-जमा  हो  जाने  के  कारण  केरल  में  नदी  तल  ऊंचे  हो  गए  इसका  प्रमुख
 कारण  भूमि  कटाव  तथा  भूस्खलन  है  तथा  भूमि-कटाव  और  भूस्खलन  का  कारण  वनों  को  समाप्त

 किया  जाना  हम  इन  सबका  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  सड़कों  का  संबंध  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  केरल  में  हाल  ही  में  आई  बाढ़  के
 कारण  70,000  कि०  मी०  कच्ची  सड़कें  तथा  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  निरभित  18,000  किं०मी०
 लम्बी  सड़कें  टूट-फूट  गई  हैं  ।  इस  संबंध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करते  समय  हर  राज्य  की  जलवायु
 पर  विचार  किया  ग्रामीण  भूमिहीन  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अनुसार  सड़कें  बनाते  समय  उन  पर

 उसी  समय  तारकोल  भी  बिछा  दिया  जाता  है  ।  केरल  में  यह  सड़कें  धीरे-धीरे  टूटती  जा  रही  हैं
 क्योंकि  यह  जरूरी  कि  इन्हें  कम  से  कम  एक  साल  तक  स्थिर  होने  देना  चाहिए  ।  सड़कों  को

 टूट-फूट  से  बचाने  के  लिए  पानी  के  निकास  की  भी  सही  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 मछली  पालन  के  संबंध  में  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  समस्त  भारत  की  कुल
 तट  सीमा  10%  अर्थात्  लगभग  590  कि०मी०  तट  सीमा  केरल  में  फिर  भी  केरल  से  40%
 मछली  निर्यात  की  जाती  इसलिए  केरल  की  सीमा  पर  उपयुक्त  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 हमारे  राज्य  में  लगभग  1.25  लाख  मछुआरे  हैं  और  भी  बहुत  से  लोगों  की  जीविका  का  साधन

 मछली  हो

 590  कि०मी०  में  से  320  कि०मी०  तट  सीमा  समुद्र-कटाव  से  प्रभावित  है  ।  इस  तटीय  सीमा
 क्षेत्र  में  घती  आबादी  है  तथा  कुछ  स्थानों  पर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  तथा  रेलों  को  खतरा  बना  रहता
 केरल  में  समुद्री-कटाब  को  रोकने  के  लिए  अगर  उपाय  नहीं  किए  गए  तो  रेल-लाइनों  को  खतरा

 हो  सकता  तटसीमा  पर  बसे  अधिकतर  महत्वपूर्ण  शहर  तथा  9  जिला  मुख्यालय  सभी  खतरे  में  हैं

 सूचनाओं  के  अनुसार  केवल  90  कि०  मी०  लम्बी  तट  सीमा  के  लिए  उपाय  किए  शेष  के  लिए

 नहीं  करीब  एक  कि०  मी०  सीमा  को  बचाने  के  लिए  30  साख  रुपए  की  जरूरत  पड़ती  आप

 कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  समची  तट  सीमा  की  रक्षा  के लिए  कितनी  अधिक  धनराशि  की  जरूरत

 है

 मैं  बहुत  शीघ्र  समाप्त  करना  चाहता  हालैंड  में  डचों  के  मध्य  एक  कहावत
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 मशहूर  है  ने  सारी  भूमि  की  सृष्टि  की

 लेकिन  डच  लोगों  ने  हालैंड  की  सृष्टि  की  |  यह
 सच  है  कि  डच  लोगों  ने  शताब्दियों  लगाकर  अपसे  कौशल  पूर्ण  ढंग  से  भराव  के  द्वारा  हालैंड  का
 निर्माण  किया  किन्तु  हम  केरल  में  प्रति  वर्ष  भूमि  गंवा  रहे  कोचीन  के  पास  एक  जगह  है
 जहां  मीलों  लम्बी  तट  भूमि  बह  गई  25  सालों  में  लगभग  2  सौ  किलोमीटर  लम्बी  भूमि  बह  चुकी
 है  ।  केरलवासी  चाहते  हैं  कि  केन्द्र  उनकी  सहायता  करे  |  वैसे  उसने  समय  पर  उसकी  सहायता  की

 इसके  लिए  हम  केन्द्र  सरकार  खासकर  माननीय  मंत्री  श्री  बूटा  सिंह  जी  का  उस  क्षेत्र  का
 दौरा  करने  तथा  बाढ़  पीड़ितों  को  सांत्वना  देने  के  लिए  धन्यवाद  देते  हैं  ।

 भी  सुरेश  कुरूप  :  उपाध्यक्ष  महोदय  इस  दुर्घटना  के  कारण  केरल  किस  हद
 तक  प्रभावित  हुआ  इसका  उल्लेख  मेरे  सहयोगी  कर  चुके  हैं  ।  अतः  मैं  उसका  वर्णन  नहीं  करूंगा
 और  कुछ  मुद्दों  तक  ही  सीमित  रहूंगा  ।

 केरल  में  स्थिति  बहुत  दुःखद  यह  तीसरा  साल है  जब  हमारा  राज्य  प्राकृतिक  आपदा  से
 प्रभावित  हुआ  है  ।  दो  साल  पहले  वहां  अभूतपूर्व  सूखा  पड़ा  था  जिससे  लगभग  1000  करोड़  रुपए
 की  नकदी  फम्नल  नष्ट  हो  गई

 इस  साल  मानसून  से  अभूतपूर्व  बाढ़  आई  है  ।  हर  साल  हमें  हन  बाढ़ों  का  सामना  करना  पड़ता  है
 और  इन  बाढ़ों  की  दो-तीन  विशेषताओं  का  उल्लेख  यहां  किया  जाता  रहा  है  ये  विशेषताएं  हैं---कि
 धान  के  खासकर  मध्य  ट्रावनकोर  में  अर्थात  कुट्टानाड  क्षेत्र  जिसे  केरल  का  का

 कहा  जाता  पानी  में  डूब  ऊंचे  स्थानों  अर्थात्  विसाड  तथा  इबुक्की  जिलों  में  भू-स्खलन
 का  होना  तथा  अन्तिम  विशेषता  समुद्री  कटाव  को  होना  केरल  में  मानसून  से  आने  वाली  बाढ़  की
 ये  तीन  विशेषताएं  कुट्टानाड  में  हर  चोज  की  मंजूरी  दे  दी  गई  वहां  धान  के  खेत  के

 कांश  भाग  में  स्थिर  जल  का  उपयोग  किया  जाता  है  अर्थात्  जल  के  इदं-गिर्द  बड़े-बड़े  बांध  बनाए
 जाते  हैं  और  उसमें  से  पम्प  द्वारा  पानी  निकाला  जाता  इस  तरह  धान  के  अधिकांश  खेत  तैयार

 किए  जाते  हैं  ।  जब  ये  मानसूनी  बाढ़ें  आती  हैं  तो  उनसे  बांध  में  दरारें  पड़  जाती  इस  साल

 अभूतपूर्व  बाढ़  आई  जिससे  बांध  में  हर  जगह  दरारें  पड़ीं  और  धान  के  खेत  पूरी  तरह  पानी  में  डूब
 गए  ।  माननीय  मंत्री  इत  बारे  में  जानते  हैं  क्योंकि  वे  स्वयं  वहां  आए  थे  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि

 मंत्री  जी  कुट्टानाड  क्षेत्र  की  दु्दंशा  को  सुधारने  में  व्यक्तिगत  रूप  से  रुचि  वहां  बाढ़  की  स्थिति

 की  जांच  करने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  वेज्ञानिक  समिति  का  गठत  किया  किसी  स्वेच्छिक

 वेज्ञानिक  संगठन  ने  अध्पपन  किया  उदाहरण  के  लिए  केरल  को  शास्त्र  साहित्य  परिषद्  तथा

 पीपुल्स  साइंस  फोरम  ने  वहां  कुछ  अध्ययन  किया  केन्द्रीय  सरकार  को  भी  इसमें  रुचि  लेनी

 चाहिए  तथा  एक  उच्ब  स्तरीय  वैज्ञानिक  समिति  का  गठन  करना  चाहिए  ।

 दूमरी  बात  भू-स्खलत  के  बारे  में  दुसरे  पक्ष  के  कुछ  माननीस  सदस्यों  ने  स्पष्ट  उल्लेख

 नहीँ  किया  कि  भूस्खललन  होता  क्यों  मैं  योजना  मंत्री  की  सराहुना  करता  हूं  कि  वे  इदुक्की
 जिले  का  दौरा  करने  के  लिए  स्त्रयं  केरल  उस  समय  उन्होंने  साव॑  जनिक  तौर  पर  कहा  था  कि

 भू-स्खलत  बड़ी  संड्या  में  पेडों  को  काटने  के  कारण  होता  परिस्थिति  की  बे  शानिकों  तथा
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 सुरेद्ा

 वैज्ञानिकों  ने  बार-बार  चेतावनी  दी  है  कि  अगर  विताड़  तथा  इदुक््की  जिलों  में  पेड़ों  को  इसी  तरह
 काटा  जाता  रहा  तो  इन  सभी  क्षेत्रों  में  भारी  मात्रा  में  भू-स्खलन  होगा  ।  लेकित  केरल  सरकार  इस
 सबको  अनदेखा  कर  रही  दूसरा  अनुरोध  है  कि  केरल  की  इस  दुखद  स्थिति  में
 केन्द्र  सरकार  हस्तक्षेप  करें  ।  वहां  बड़ी  संख्या  में  वनों  को  काटा  जा  रहा  है  ।  हिमालय  का  उदाहरण
 हमारे  समक्ष  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  ।  बिनाड  तथा  इदुक्की  जिलों  में  भू-स्खलन  का  यही

 प्रमुख  कारण  है  ।

 »  1985 ्फ J |

 अब  मैं  समुद्री-कटाव  की  चर्चा  करूंगा  ।  सभी  आंकड़ों  का  यहां  उल्लेख  किया  जा  चुका
 जहां  तक  मुझे  समझ  आता  दो  साल  पहले  तक

 प्रो०  पी०  के०  कुरियन  :  क्या  मैं  एक  पल  के  लिए  हस्तक्षेप  कर  सकता  हूं  ।  केरल  सरकार
 एक  भी  पेड़  को  काटने  की  अनुमति  नहीं  दे  यह  मौजूदा  स्थिति  लेकिन  आप  तो  दो
 साल  पहले  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मैं  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  ।  केरल  में  बच्चा-अच्चा  जानता  है  कि  ऊंचाई
 वाले  स्थानों  पर  क्या  हो  रहा  है  ।

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियत  :  यह  कहता  सही  नहीं  है  कि  वतंसमान  पेड़ों  को  काटने  की
 प्रभमति  दे  रही  है  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 झो  सुरेश  कुरूप  :  चलिये  केरल  में  वनों  के  काटने  की  जांच  के  लिए  एक  केन्द्र  सरकार  एक
 समिति  का  गठन  कर  ले  ।

 थ्रो  प्रजय  मुझरान  )  :  उन्हें  पता  लगाने  दें  कि  कितने  पेह  आपके  दल  ने  काटे
 और  कितने  दूसरे  दल  ने  ।

 ह

 भी  सुरेश  कुकूप  :  सभी  जानते  हैं  कि  इसके  पीछे  किन  दलों  का  हाथ  मैं  उनका  न
 नहीं  ले  रहा  क्योंकि  समय  बहुत  कम  सरकार  को  इसकी  जांच  के  लिए  एक  जांच  आयोग  के
 गठन  करने  दे  ।

 प्मुद्री-कटाव  के  बारे  में  जहां  तक  मुझे  मालूम  इसे  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा
 किए  जाने  वाले  कुल  व्यय  का  3/4  केरद्र  सरकार  देती  लेकिन  अब  इसमें  कटोती  कर  दी  गई  है
 और  कुल  लागत  का  1/2  ही  दिया  जाता  मेरा  विनञ्र  अनरोध  है  कि  पूर्व  स्थिति  को  हो  बनावे
 रखा
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 १७  च्चडं  अब  यक्फऊअओसस  स  स  छ छभछझसस  सस  उपाध्यक्ष  नै  ्तष्ष्त'"तदतक्तहतहतह"क्तबहन..हह0ह0ह0त  पिन  +-  मनन  मनन

 ]

 ह  भो  माणिकराब  होडल्या  गाणित  उपाध्यक्ष  हमारे  महाराष्ट्र  में
 धूलिया  और  नासिक  जिले  में  यूक्षा  पड़ा  ट्राइबल  ज़िलों  में  पशुओं  को  चारा  नहीं  पीने  के
 पाजी  की  कठिन  परिस्थिति  अभी  में  जुलाई  को  बारिश  हुई  सिंचाई  का  काम  हमारे
 महाराष्ट्र  में  2.5  प्रतिशत  है  |  घूलिया  जिले  में  ढाई  परसेंट  हुआ  है  ।  हमारे  धूलिया  ज़िले  में  सिंचाई
 की  व्यवस्था  बहुत  ही  कम  सिंचाई  का  काम  बढ़ाने  के  लिए  बड़े  बांधों  का  होना  बहुत  ज्रूरी

 हमारे  यहां  नदी-नाले  का  पानी  बहु  जाता  है  और  लोगों  को  सूखे  का  सामना  करना  पढ़ता

 इसीलिए  मेरी  भारत  सरकार से  प्रार्थना  है  कि  महाराष्ट्र  के  धूलिया  जिले  में  सिंचाई  के
 प्रोजेक्ट  को  मंजूर  जैसे  अपर-ताप्ती  प्रोजैक्ट  जो  कि  303  करोड़  रुपये  का  प्रोजेक्ट
 उसको  मंजूरी  दी  उससे  धूलिया  और  जलगांव  जिलों  को  सिंचाई  के  लिए  पानी  उपलब्ध
 होगा  ।

 इतना  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  थालकथि  बरागी  मानमीय  उपाध्यक्ष  आपको  आपने
 समापन  की  बेला  में  मुझे  समय  दिया  |  करीब  पीने  चार  धन्टे  से  जो  बहुस  सदन  में  चल  रही
 उसके  बाद  मुझ  दो-तीन  बाक्य  ही  बोलने  क्योंकि  सब  कुछ  बोला  जा  चुका  है  ।

 गुरुदेव  रवीन्द्र  नाथ  टेगोर  ने  जो  राष्ट्र  गीत  हमको  दिया  उसका  एक-एक  शब्द  आज
 चायल  पोड़ा  से  छटपटा  रहा  हमारे  कृषि  मंत्री  जी  नोट्स  ले  रहे  इसलिए  मैं  दो-तीन
 बातें  ही  कहना  चाहता  हूं  ।  पहले  मनृष्य  प्रकृत्ति  के  साथ  जितना  ऋर  आज  भ्रक्ृति  उससे
 क्यादा  क्र  हो  पई  25-30  साल  से  जिस  तरह  से  एशिया  और  अफ्रीका  के  जंगल  काटे
 उसका  अभिशाप  आज  हमको  भुगतना  पड़  रहा  भारतबर्ष  में  ऋतुएं  बदली  प्रत्येक  मोसम
 40-45  दिन  इधर-ले-उधर  हो  गया  हर  साल  बाढ़ें  भाती  हैं  ओर  सूखे  पढ़ते  हम  समझते  हैं
 कि  इस  देश  में  हम  राज्य  कर  रहे  जनता  राज्य  कर  रही  लेकिन  सश्कारी  आंकड़ों  को  देखा

 भाए  तो  इस  देश  में  प्रतिबर्थ  40  प्रतिशत  देश  पर  प्राकृतिक  विपदा  र|ज्य  कर  रही  चाहे  बाढ़ें

 सूखा  देश  की  40  प्रतिशत  जनता  प्राकृतिक  बिपदाओं  से  थिरी  पड़ी  अभी  हमने  केरल
 से  लेकर  काश्मीर  कर्छ  से  लेकर  कामझ्या  तक  के  सदस्यों  के  भाषण  सुने  ओर  उन  भाषणों  से

 यह  स्पष्ट  होता  है  कि  40  प्रतिशत  लोग  इन  प्राकृतिक  विपदाओं  से  घिरे  हुए  हैं  ।

 कर्नल  मुशरान  साहब  बैढे  हुए  इनके  यहां  जबलपुर  के  दो  सौ  गा।ों  में  सूल्ला  पढ़ा  हुआ
 है  ।  जहां  तक  मेरे  क्षेत्र  मन्दसौर-जावरा  का  संबंध  दो  हजार  गांवों  में  सूखा  पड़ा  हुआ  है  ।

 प्रो०  के०  क०  तिथारी  :  बिहार  की  भी  यही  स्थिति  है  ।

 री  धालकथि  बरागी  :  सब  जगह  यही  स्थिति  सेकिन  मैं  सब  का  प्रवक्ता  नहीं  बनना
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 बालकवि  बेरागी  ]

 चाहता  मैं  पहली  बात  तो  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  विपत्ति  को  किसो  भी  सरकार  के

 भरोसे  उससे  पहले  हमारे  वेशानिक  या  जो  समस्या  को  समझ  कर  और  दुूरदृष्टि
 रखकर  लड़ने  वाले  लोग  उनके  ज़िम्मे  इस  प्रोग्राम  को  डालना  हम  वहां  पहुंचे  उससे

 पहले  वैज्ञानिक  वहां  पहुंच  और  समस्या  का  सही  समाधान  होना  चाहिए  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  एक  हजार  करोड़ਂ  रुपये  की  स्थाई  निधि  बनाई

 जिसको  सुनियोजित  तरीके  से  इस  समस्या  के  समाधान  पर  व्यय  किया  मैं  बूटा  सिंह  जी  से

 एक  बात  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  ।  यद्यपि  यह  आपके  दायरे  से  बाहर  की  बात  सेकिन

 मैं  चाहता  हूं  कि  आप  प्रधान  मंत्री  जी  तक  हमारी  इस  प्रार्थना  को  पहुचायें  ।  जब  देश  के  4)

 शत  भाग  पर  ५ाकृतिक  विपदा  राज्य  कर  रही  तो  इसका  एक  स्वतन्त्र  अलग  से  मंत्रालय

 कायम  करें  ताकि  समन्वित  आधार  पर  यह  लड़ाई  लड़ी  जा  सके  ।
 ह

 एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  प्राकृतिक  विपदा  के  कारण  एक  नया  उत्पात

 हमारे  देश  में  पैदा  हो  रहा  है  राजस्थान  के  जिन  क्षेत्रों  में  बारिश  महीं  हुई  वहां  आदिवासियों  की

 एक  प्रजाति  जिनके  यहां  रिवाज़  है  कि  यदि  बारिश  नहीं  होती  तो  वे  ऐसा  मानते  हैं
 कि  व्यवसाय  करने  वाले  लोगों  ने  बादलों  को  अपनी  तिजोरियों  में  बन्द  कर  रखा  हैं  ।
 अखबार  इस  बात  के  गवाह  राजस्थान  में  हजारों  की  तादाद  में  हमारे  आदिवासी  भाई  भाले  और
 बछियाँ  लेकर  उदयपुर  और  जयपुर  के  बाज्ञारों  में  टूट  पड़े  और  उनकी  तिगोरियों  से  बादल  छुड़वाते
 के  लिए  आन्दोलन  किया  ।  भूरिया  जी  यहां  बेठे  झाबुआ  में  भी  ऐसी  ही  भगदड़  मची  ।  वहां  पर

 ऐसा  होता  है  और  हुआ  इसलिए  मैं  आप  से  यह  कह  रहा  मैं  मध्य  प्रदेश  का  हूं  लेकिन
 राजस्थान  से  लगा  हुआ  मेरा  ज़िला  तिजोरियों  से  बादल  बाहर  निकाल  लाने  की  कोशिश  वे

 करते  ऐसी  हालत  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आप  उन  तीन  बातों  पर  ध्यान  दें  जो  मैंने  कही

 अन्त  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  केरल  के  हर  सदस्य  ने  यह  कहा  कि  बूटा  सिंह  जी  यहां
 आप  ने  बड़ी  कृपा  की  ।  मैं  बूटा  सिह  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  मुसीबत  भाए  और  आप

 तो  इससे  बेहतर  तो  यह  होगा  कि  मुसीबत  आए  ओर  उससे  पहले  ही  आप  हमारे  यहां  आ

 जाएं  ।  हम  आपको  निमंत्रण  देना  चाहते  आप  हमारे  यहां

 ह  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  वह  वहां  आते  हैं  तो  भारी  वर्षा  क्योंकि  केरल  में  उनके  दौरे

 से  हर  चीज  ठीक  हो  गई  है  ।

 ]

 झी  बालकवि  बेरागो  :  मैं  इनसे  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मैंने  अखबारों  में  लिखा  है

 कि  सरदार  बूटा  सिंह  तो  वे  हैं  ही लेकिन  हमारे  लिए  वे  संत  बूटा  सिंह  आजकल  हो  गये  आप
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 वहां  पर  तो  शायद  आप  के  चरण  पड़ने  से  वहां  से अकाल  और  महामारी  दूर  हो  जाये  ।

 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  उपाध्यक्ष  और  उम्मीद  करता  हूं  कि  सदन  ने  4  घंटे
 तक  इस  विधय  पर  बहस  की  और  बहस  का  परिणाम  हमारे  लिए  तो  कम-से-कम  हमारी  आगे
 आने  वाली  पीढ़ी  के  लिए  शुभ  होगा  और  हम  अगले  साल  छः  महीने  में  यहां  पर  एक  ऐसा  मंत्री
 अलग  से  जो  इस  विभाग  का  अलग  से  मंत्री  हो  और  वह  केवल  प्राकृतिक  विपदाओं  से  लड़ने
 के  लिए  इस  देश  में  संलग्न  रहे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  राम  रतन  शाय  :  उपाध्यक्ष  अभो  नेचुरल  केलेमिटोज  पर  जो

 बहुस  हो  रही  उस  संबंध  में  हम  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहेंगे  ।

 बिहार  का  उत्तरी  जो  उत्तर  बिहार  कहा  जाता  आज  से  नहीं  सदियों  से  बाढ़  से

 प्रभावित  रहा  है  ओर  हमेशा  से  बाढ़  से सफर  करता  रहा  कोसी  वहां  पर  एक  नदी  जिसे
 रोबर  श्लाफ़  सोरो  यदि  कहा  तो  कोई  अतिश्योक्सति  नहीं  होगी  |  अभी  डागा  साहब  ठीक  ही
 कह  रहे  थे  और  मैं  उनकी  राय  से  सहमत  हूं  ।  बाढ़  के  नाम  पर  उत्तरी  बिहार  में  जितनी  रकम  छर्च

 हुई  वास्तविकता  में  अगर  आप  तो  देखेंगे  कि  बह  पैसा  खर्च  नहीं  हुआ  उस  सारे  पैसे

 को  इकठठा  करके  हम  ईमानदारी  से  अगर  बाढ़  को  कन्ट्रोल  करना  तो  आसानी  से  बहुत  कम

 शपये  में  वह  कन्द्रोल  की  जा  सकतो  थी  लेकिन  आज  भी  बाढ़  के  प्रकोप  से  उत्तरो  बिहार  शक्तर
 करता  रहता  है  और  हर  एक  साल  वहां  अनेकों  जानें  जाती  हैं  और  मल  का  मुकसान  होता  है  ओर

 कितने  ही  मवेशी  वहां  मर  जाते  हैं  और  बह  जाते  वहां  की  भूमि  इतनी  अच्छों  है  कि  अगर

 बाढ़  को  कन््ट्रोल  कर  सकें,तो  बिहार  हमारा  एक  सरप्लस  एरिया  होने  के  साथ-साथ  दूसरे  प्रान्तों  को

 बहां  से  अनाज  दे  सकता  दूसरे  प्रान्तों  के  लोगों  को  हम  दिला  सकते  हैं  और  पंजाब  की  तरह

 बिहार  को  भी  बना  सकते  हैं  लेकेत  बिहार  में  बाढ़  का  प्रकोप  हमेशा  रहुता  जिससे  वहां  के
 लोगों  को  बहुत  परेशानी  होती  इसलिए  मैं  सरकार  से  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  आप  ने

 बहुत  से  बोड़ं  आप  ने  फ्लड  कन्ट्रोल  बोर्ड  बनाया  ओर  बहुत  काफ़ी  पैसा  खत्न  करने  की

 कोशिश  की  लेकिन  फिर  भी  आप  कन्ट्रोल  नहीं  कर  सके  ।  हम  आप  से  निवेदन  करना  चाहते  हैं  कि

 उत्तर  बिहार  की  उस  भूमि  को  आप  देखने  की  कोशिश  यही  नहीं  हतनी  उबर  शक्ति  बहां
 की  जमीन  में  है  कि  अगर  आप  बाढ़  को  कम्ट्रोल  कर  तो  वहां  की  जमीन  से  बहुत  ज्यादा  उपज

 हो  सकती  बाढ़  के  बाद  हमारा  सारा  धान  डूब  जाता  है  और  कितने  ही  मवेशी  मर  जाते
 अगर  हम  बाढ़  को  कन्ट्रोल  कर  लेते  तो  वहां  जान  व  माल  की  रक्षा  हम  कर
 जिस  क्षेत्र  से  मैं  आता  हूं  वहां  गंगा  और  गंडक  दोनों  का  छोर  है  और  गगा  ओर  गंडक  का  छोर  होने
 के  कारण  दोनों  गदियों  में  जो  बाढ़  आतो  उससे  सारा  हाजीपुर  वंशाली  जिला  डूबा  रहता

 हर  साल  वहां  के  लोग  परेशान  रहते  हैं  और  वहां  पर  अस्न  की  समस्या  के  साथ-साथ  पीने  के

 पानी  को  समस्या  भी  उत्पन्न  हो  जाती  पानी  जो  वहां  रहता  बहू  गस्दा  पानी  होता  है  भौर

 333



 लियम  193  के  अधौन  चर्चा  23  1988

 राम  रतन
 उससे  लोगों  में  बोमारियां  होती  इसलिए  हम  सरकार  का  ज़रूर  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहेंगे  कि

 हमारे  यहां  जो  रिलीफ  का  काम  हो  रहा  है  वह  बाढ़  के  कारण  सही  ढंग  से  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।

 बहां  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र  हाजीपुर  में  कई  टापू  बाढ़  के  कारण  बन  जाते  हैं  क्योंकि  हाजीपुर  का

 राधुपुर  दियार  गण्डक  और  गंगा  के  बीच  में  है  वहां  हर  साल  टापू  बन  जाते  इसो  तरह  से

 जंदाहा  भी  ऐसे  इलाके  हैं  जो  कि  बाढ़  से  घिर  जाने  के  कारण  टापू  बन  जाते
 हस  प्रकार  हमारे  क्षेत्र  के कई  हिस्सों  में  करीब-करीब  एक  दर्जन  टापू  बन  जाते  टापू  बने  रहने  से

 वहां  रिलीफ  का  सामान  नावों  से  पहुंचाना  पड़ता  नावों  की  स्थिति  भी  खराब  होतो  हर
 जगह  नाव  भी  हम  नहीं  दे  पाते  अगर  हम  उन  इलाकों  को  नाव  भी  न  दे  उन  इलाकों  में
 अनाज  भी  न॒पहुंचा  पायें  तो हम  किस  तरह  से  यह  दावा  कर  सकते  हैं  हम  जनप्रतिनिधि  हैं  और

 हमारी  सरकार  जनप्रतिनिधित्व  करती  है  ?  मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  कम-ते-कम  नार्थ

 बिहार  के  लिए  जहां  कि  हर  साल  बाढ़  का  प्रकोप  रहता  एक  बृहृत्  योजना  बनाएं  ।  कोसी  जो
 कि  रोवर  आफ  सोरो  कही  जाती  है  उस  पर  हम  अरबों  रुपये  खर्च  कर  चुके  हैं  लेकिन  फिर  भी  उसे

 हम  कंट्रोल  नहीं  कर  पाये  आप  कोई  ऐसा  रास्ता  निकालें  जिससे  कि  हम  कोसी  और  गण्डक  को

 कंट्रोल  कर  सके  ओर  उत्तर  बिहार  को  हर  साल  आने  वाली  बाढ़  से  राहत  पहुंचा  गंगा  के

 पानी  को  भी  कंट्रोल  करना  चाहिए  ।

 हम  बाढ़  पीड़ित  लोगों  को  तो  अनाज  पहुंचाने  को  कोशिश  करते  हैं  लेकिन  वहां  जागवरों

 को  रिलीफ  पहुंचाने  की  भी  हमें  व्यवस्था  करनी  उनकी  रक्षा  करने  का  भी  हमारा  फ़र्ऊ

 बनता  है  |  बाढ़  में  जानवर  भूख  से  मर  जाते  इसलिए  जानवरों  को  चारा  पहुंचाने  की  भो  हमें
 व्यवस्था  करनी  जअाहिए  ।

 जब  हम  जानते  हैं  कि  बाढ़  हर  साल  आती  है  तो  हमें  इसके  लिए  पहले  से  ही  योजना  बना

 कर  श्खनी  चाहिए  जिससे  कि  हम  समय  पर  मनुष्यों  के  लिए  अनाज  ओर  जानवरों  के  लिए  चारा

 पहुंचा  सकें  जिससे  कि  उनको  राहुत  मिल  सके  ।

 डागा  साहब  ने  ठीक  कहा  है  कि  अगर  हम  एक  इंक्यायरी  कमीशन  बिठा  दें  जो  इसको  जांच

 करे  कि  जो  हमने  अरबों  रुपया  रिलीफ  के  काम  के  लिए  खर्च  किया  है  उसका  सही  ढंग  से  इस्तेमाल

 हुआ  है  या  नहीं  तो  आपको  सही  स्थिति  का  ज्ञान  होगा  ।  हम  भी  यह  चाहेंगे  कि  जो  हम  अरबों

 रुपया  राहत  के  काम  के  लिए  खत  कर  रहे  हैं  वह  सही  ढंग  से  खज  हो  ।

 हमारे  यहां  दक्षिण  बिहार  में  आदिवासी  एरिया  है  जो  कि  पहाड़ो  एरिया  वहां  कई

 जगह  पर  सुखाड़  का  प्रकोप  भो  होता  सुखाह़  होने  से  वहां  अनाज  पैदा  नहीं  होता  ।  वहां  अनाज

 की  कठिनाई  होने  कारण  बहां  के  आदिवासी  वहां  से  निकल  कर  बाहर  चले  जाते  आपने  इस

 सदन  में  सुना  होगा  कि  बहां  के  आदिवासी  रोजी-रोटी  के  लिए  पंजाब  ओर  हरियाणा  तक  जाते

 डस  छोटानागपुर  की  धरतो  में  अनाज  की  काफी  उपज  हो  सकती  है  अगर  वहां  के  लिए  माइनर

 ५  रीगेशन  और  मीडियम  इरीगेशन  को  योजनाएं  आप  बना  कर  पूरी  कर  उस  इलाके  में

 सुक्ाड़  के  कारण  जो  रिलीफ  का  काम  होता  बह  भी  सद्दी  ढंग  से  नहीं  होता  है  ।

 है
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 हमारे  उत्तर  बिहार  में  गण्डक  और  गंगा  नदियों  में  जो  बाढ़  आती  है  और  जो  हमारे
 क्षेत्र  में  टाप्  बन  जाते  हैं  उनसे  लोग  काफी  कठिनाइयों  में  रहते  हमारे  क्षेत्र  के  लोगों  को  इससे
 राहत  दिला  कर  कम-से-कम  हमें  यह  कहने  का  मोका  दें  कि  हमने  उन्हें  राहत  पहुंचाई  मैं  कृषि
 मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  एक  दफा  वे  बाढ़  के  समय  हमारे  उतर  बिहार  आएं  और  हमार
 साथ  चलें  तब  उन्हें  स्थिति  का  सच्चा  ज्ञान  होगा  ।

 |

 भी  कमोदो  लाल  जाटव  माननीय  सभापति  आपने  मुझे  बोलने  का  समय
 इसके  लिए  मैं  आपका  आभार  व्यक्त  करता

 मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  तीन-चार  बातें  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  बाढ़  की  अवधि  में
 लाज  तक  मुरैना  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  पहुंची  है  जिसकी  कि
 लगता  द्वारा  सराहना  हो  ।

 मुरैना  निर्वाचन  क्षेत्र  एक  रिजञव्ड  सीट  मैं  भी  हरिजन  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  से
 क्यादातर  विरोधी  पार्टी  के  लोग  आते  रहे  इसका  कारण  यही  है  कि  वहां  के  लिए  केल्रीय
 सरकार  ने  कोई  योजना  नहीं  बनाई  |  इसलिए  मेरा  सुझाव  जैसा  कि  कई  माननीय  सदस्यों  ते  भी

 कहा  कि  बाढ़  के  बारे  में  जांच  कराई  कई  लोग  अन्य  बातें  कह  रहे  लेकिन  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र
 में  सिंचाई  के  लिए  गांधी  सागर  कताल  जहां  पर  गांधी  सागर  से  केवल  25  परसेंट  पानी  मिलता

 जिससे  मुरंना  क्षेत्र  क ेलिए  पुरा  पानी  नहीं  मिल  पाता  मैं  सरकार  से  निवेदल  करूंगा  कि

 अंबल  कैनाल  जो  दो-तीन  किलोमीटर  में  बह  रही  उससे  पानी  को  लिफ्ट  करके  कैनाल  में  डाला

 ताकि  मुरैना  क्षेत्र  को  पानी  मिल  सके  ।  इसी  तरह  से  हमारे  क्षेत्र  में  विद्यत  की  परेशानी  होती
 जिसकी  वजह  से  वहां  के  किसान  बहुत  परेशान  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  मुरैना  जिले  में

 चंबल  नदी  पर  विद्युत  के  लिए  कोई  प्रोजेक्ट  लगाया  ताकि  हपको  बिजली  मिल  सके  ।

 उपाध्यक्ष  आपने  देखा  होगा  कि  धौलपुर  और  मुरैना  के  बीच  में  काफी  जंगल
 लेकिन  उस  क्षेत्र  में  6-7  नदियां  बहती  हैं  और  जंगल  का  कटाव  होता  उस  कटाव  को  रोकने  के

 लिए  कृष्पकरण  करने  की  आवश्यकता  इससे  हजारों  लोगों  को  जमीन  मिल  सकती  है  और

 लोगों  को  रोजी-रोटी  मिल  सकती  है  ।

 बाढ़ों  की  चर्चा  यहां  पर  काफी  हुई  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  में  दो  विधान  सभा  क्षेत्र  ऐसे  हैं

 जहां  पर  सिंचाई  तो  क्या  पीने  के  पानी  की  भी  श्यतस्था  नहीं  ये  दोनों  आदिवामसो  क्षेत्र  यहां
 पर  कुएं  ओर  हैण्डपंप  भी  सफल  नहीं  होते  गिरधरपुर  आदि  गांवों  में  पीने  के

 पानी  का  अभाव  वहां  पर  नदी  बहती  अगर  सरकार  वहां  से  पानी  लिफ्ट  करके

 बासियों  के  लिए  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करे  तो  इससे  उनको  काफ़ी  लाभ  हो  सकता  इन
 शब्दों  के साथ  आपने  बोलने  का  समय  इसके  लिए  आभार  प्रकट  करता  हूं  ।

 शी  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  शीघ्र
 ही  अपनी  बात

 हमाप्स  करूंगा  |  मैं  उस  क्षेत्र  के  लोगों  की  बात  कर  रहा  हूं  जो  कि  लगातार  15-20  साल  से
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 दिलोप  सिह

 अपनी  रोटी-रोजी  के  लिए  जूझ  रहे  वहां  पर  हर  साल  सूखा  पढ़ता  है  और  सरंकार  हर  साल

 4  से  5  करोड़  रुपणा  हर  साल  स्केयरसिटी  के  नाम  से  वहां  पर  खर्च  करती  अभी  भी  वहां  पर

 सूखा  पड़ा  हुआ  है  और  वहां  पर  पीने  के  पानी  की  भी  व्यवस्था  नहीं  जानवरों  के  लिए  घास  नहीं
 लोगों  को  रोजगार  नहीं  मिल  रहा  अभी  हमारे  आदरणीय  प्रधानमंत्री  जी  भी  वहां  पर

 उनके  घरों  में  जाकर  देखा  और  कहा  कि  आप  लोग  किस  तरह  से  जिन्दा  रहते  हमें  बड़ी  खुशी
 है  कि  भारत  के  प्रधानमंत्री  आदिवासी  क्षेत्र  में  गए  और  उनकी  झोपड़ियों  में  जाकर  देखा  कि  वे  लोग

 किस  तरह  से  अपना  जीवनयापन  करते  वह  ऐसी  जगह  है  जहां  कंटीन्यूअसली  हर  साल  सूखा
 पड़ता  वहां  पर  कहीं  कोई  छोटा  नाला  या  तालाब  बनाने  से  काम  नहीं  वहां  पर  आपको

 बड़ी-बड़ी  योजनाएं  देती  ताकि  लोगों  को  10-20  साल  के  लिए  काम  मिल  सके  ।  रेल  मंत्री

 जी  यहां  बैठे  हुए  प्रधानमंत्री  जी  के  सामने  लोगों  ते  वहां  पर  मांग  की  थी  कि  इंदौर  से  दाऊद

 रेलवे  लाइन  का  काम  राहत  कार्य  के  लिए  दिये  गए  पैसे  से  शुरू  किया  ताकि  लोगों  को
 10-12  साल  तक  काम  मिल  इसी  तरह  से  बड़ी-बडी  सिंचाई  योजनाएं  बनानी  माही
 जोबट  हस  तरह  की  योजनाएं  हाथ  में  लेनी  होंगी  ओर  जहाँ  हर  साल  सुक्षा  पड़ता

 जहां  पर  लोग  जूझ  रहे  उन  लोगों  को  राहत  पहुंचानी  भ्रभी  बैरागी  जी  बोल  रहे  थे
 कि  लोगों  को  दो-तीन  रोज  तक  खाने  को  नहीं  मिलता  इसके  कारण  जहां  पर  अनाज  मिलता

 बहां  पर  लोग  जाते  हैं  और  एक-एक  मुट्ठी  अनाज  उठाकर  लाते  वहां  पर  आदिवासी  लोगों  को

 खाने  को  नहीं  मिलता  इसलिए  यह  रेलवे  लाइन  तैयार  करना  बहुत  जरूरी

 अभी  जंगल  के  कटाव  की  बात  कही  आज  जंगल  को  बढ़ाने  की  ज़रूरत  आदिवासी
 जंगल  में  ही  रहते  हैं  और  उसी  के  सहारे  अपना  गुजर-बसर  करते  आज  जंगलों  के  कटने  से  उनकी
 आर्थिक  अवस्था  गड़बहा  गई

 8.00  म०  प०

 आदिवासी  लोग  जंगल  से  लकड़ी  काटकर  बेचते  थे  या  शिकार  करते  लेकिन  आज  तो
 जंगलों  में  यह  बात  देखने  को  नहीं  मिलती  जो  लोग  मुसीबत  में  हैं  उनके  लिए  भारत  सरकार

 कोई  स्पेशल  योजना  बनाए  ताकि  वहां  के  लोगों  को  रोजगार  मिल  आपने  मुझे  बोलने  के

 लिए  सम्रय  दिया  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 [  प्रभुवाद  ]

 कृषि  तथा  प्रासीज  जिकास  मंत्री  बूटा  :  उपाध्यक्ष  हमारे  देश  के
 लोगों  द्वारा  भूंमि  भू-स्थलन  आदि  जैसी  प्राकृतिक  विपदाओं  के  परिणामस्वरूप

 बहुत  ही  कठिन  स्थिति  में  गंभीर  समस्याओं  का  जो  सामना  जाता  उसके  बारे  में  इस
 सम्मानित  सदन  में  मुझे  चर्चा  करने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  माननीय  अध्यक्ष  के  प्रति  अपनी
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 कृतशता  प्रकट  करता  इस  सदन  के  लगभग  तीन  दजन  माननीय  सदस्यों  ने  इस  चर्चा  में
 भाषण  यहू  स्वाभाविक  भी  क्योंकि  सम्बन्धित  निवचन  क्षेत्रों  में  हमारे  लोग  कष्ट  उठा

 रहे  और  जो  सोद  मूछीयल  में  हैं  उतकी  ओर  से  उन्हें  अवश्य  बोलना  यह  हमारे  राष्ट्रीय
 जीवन  का  कु  सत्य  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  देश  में  गंभीर  बाढ़  ओर  सूखे  की  स्थिति  उत्पन्न  होती  है  तथा

 कुछ  क्षेत्रों  प्ंत्रीय  क्षेत्रों  में  भोलावृष्टि  ओर  हिमपात  होता  तटीय  क्षेत्रों  में  भूमि  कटाव
 तथा  समुद्री  कटाब्र  तूफान  आता  है  ओर  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  में  आदि  आते  हैं

 वर्तमान  पद्धति  में  जितमें  हम  काम  कर  रहे  प्रक्रिग  तथा  नियम  बने  हुए  हैं  जिनके
 अन्तगंत  भारत  सरकार  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  इन  समस्याओं  को  हल  कर  रही  मुख्य

 जिसने  हमें  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  दिये  हमारे  देश  का  वित्त  आथोग  पिछले  वित्त  आयोग
 ने  हमें  मार्गदर्शी  सिद्धात्त  दिए  हैं  जिनके  आधार  पर  भारत  सरकार  देश  के  विभिन्न  भागों  में  कठिन

 स्थिति  में  लोगों  की  सहायता  कर  रही  आठवें  वित्त  आयोग  के  परिणामस्वरूप  सहायता
 जो  इस-तरह:की  स्थिति  से  उत्पन्त  तुरन्त  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों
 की  मदद-के  लिए  होती  है  वित्त  अध््योग  की  पहले  की  सिफारिशों  से  अब  बढ़ा  दी  गई

 यह  100.55  करोड़  रुपए  थी  और  इसे  अब  240.75  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  दिया  गया  हस  तरह
 की  स्थितियों  से  निपटने  के  लिए  आठवें  वित्त  आयोग  ने  कुछ  मानदंडों  में  संशोधन  किया  जैसा
 कि  मैंने  उल्लेख  किया  है  कि  जो  माननीय  सदस्य  बोले  हैं  और  जो  नहीं  बोले  हैं  उनकी  ओर से  मैं
 सबसे  पहले  अपनी  गहरी  सहानुभूति  उन  लोगों  के  प्रति  व्यक्त  करता  हूं  जो  सूखे  की  स्थिति  या  बाढ़
 की  स्थिति  के  कारण  प्रीड़ित  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  मुशे  विशेषरूप  से  निदेश  दिया  है  कि
 मैं  यूरे  देश  में  लगभय  सभी  प्रभावित  क्षेत्रों  में  यह  देखने  के  लिए  दौरा  करूं  कि  स्थानीय

 राज्य  प्रशासन  और  केन्द्रीय  सरकार  उन  जो  कठिनाइयों  में  हैं  की  स्थिति  को  सुधारने  के

 लिए  किस  प्रकार  से  कोशिश  कर  रही  आज  तक  सभी  क्षेत्रों  का  दौरा  करना  मेरे  लिए

 नहीं  हुमा  परन्तु  जैसे  ही  मुझे  मौका  मिलता  है  मैं  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  करता  हूं  ।

 मैं  केरल  गया  भौर  मैं  पंजाब  गया  और  मेरा  पूर्वोत्तर  राज्यों  का  दौरा  करने  का  विचार  मैंने

 वहां  दो  या  सीन  बार  जाने  की  कोशिश  लेकिन  मौसम  की  वजह  से  मैं  नहीं  जा  सका  |  मैं

 मध्य  बिहार  के  सभी  भागों  तथा  अन्य  भागों  का  दौरा  करने  जा  रहा  हूं  जो  कठिन

 स्थित्ति  में  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  यह  सब  कुछ  चाहे  यह  सूखा  या  बाढ़  है  अनिश्चित  मानसून  के  कारण

 होता  है  जब  मानसून  नहीं  आता  है  तो  सूखा  पड़ता  है  भौर  जब  मानमृन  जोर  गे  आता  है  तो  बाढ़
 आती  है  और  हम  भारी  बाढ़  से  प्रभावित  होते  हैं  इस  सदन  के  लगभग  राभी  सदस्य  सहमत  हैं  कि
 यर्ष  मौसम  भार  इन  स्थितियों  से  निपटने  की  कोशिश  करने  की  बजाय  देश  को  इस  तरह  की
 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  एक  दीर्थघकालीन  मीति  तैथधार  करने  पर  विचार  करने  की  कोशिण  करनी

 नहीं  है  कि  हम  इस  दिशा  में  कोई  काम  नहीं  कर  रहे  उन  प्राधिकरणों  द्वारा

 बहुश  मंभीर  प्रयास  किये  गए  हैं  जिनके  हाथ  में  हन  समस्याओं  को  निपटाने  का  काम  अधिकांश
 कार्य  सिंचाई  मंत्रालय  के  पास  है  जो  बाढ़  नियंत्रण  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  दीर्घावधि  योजनाओं
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 बूटा  सिह  ]

 का  कार्य  देखता  है  और  मझे  बताया  गया  है  कि  वह  हमारे  देश  में  बाढ़  स्थिति  से  निपटने  के

 लिए  एक  दीर्घावधि  नीति  के  बनाने  का  प्रयास  कर  रहा  बाढ़  को  स्थिति  से  निपटने  के  लिए

 कई  वर्ष  तक  नियमित  रूप  से  ध्यान  रखा  जाता  इसके  बाद  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  और
 बेन्द्रीय  जल  आयोग  इस  बात  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  स्थिति  से  किस  प्रकार  अच्छी  तरह  से
 निपटा  जा  सकता  है  और  कुछ  ऐसे  विधान  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  जिससे  दीधाविधि  के
 आधार  पर  इन  समस्याओं  को  निपटाया  जा  सके  ।  केन्द्रीय  जल  आयोग  तथा  केन्द्रीय  बाढ़
 आयोग  ने  एक  भादर्श  कानून  बनाने  का  प्रयत्न  किया  है  जिसके  द्वारा  उन  क्षेत्रों  जहां
 प्रतिवर्ष  बाढ़  आती  बेहतर  उपयोग  करने  में  मदद  मिल  उन्होंने  एक  देश-व्यापी  योजना
 तैयार  की  है  जिसके  द्वारा  उन  नदियों  के  प्राकृतिक  मार्ग  तथा  इनके  जल  जिनसे  मैदानी
 इलाके  प्रतिवर्ष  प्रभावित  होते  का  पता  लगाया  जा  सके  और  विशेषज्ञों  तथा  वैज्ञानिकों  के  दल
 द्वारा  सुझाए  गए  वैज्ञानिक  आधार  पर  उन  मैदानों  का  विकास  करके  कुछ  सुंधारात्मक  उपाय
 किये  जा  सकें  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  हमारे  देश  में  बाढ़  के  कारण  प्रतिवर्ष  लंगंभग  505  करोड़
 रुपए  की  हानि  होती  है  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  लगभग  340  लाख

 हैक्टेयर  क्षेत्र  बाढ़  से  प्रभावित  होता  है  ।  राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  थे  लगभग  400  लाख  हेक्टेयर  बाढ़  प्रस्त
 क्षेत्र  का  अनुमान  लगाया  है  जिसमें  से  320  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  की  रक्षा  की  जा  सकती  हमारे  देश  में
 इस  हद  तक  बाढ़ें  हर  वर्ष  आती  हैं  और  कुछ  राज्यों  में  एक  से  अधिक  बार  आती  अतः  केन्द्रीय
 जल  आयोग  ने  एक  आदर्श  कानून  का  सुझाव  दिया  अभी  तक  केवल  भणिपुर  राज्य  ने  इसे

 लागू  किया  कई  राज्यों  ने  उस  कानून  को  लागू  नहीं  किया  है  जो  बाढ़  प्रवण  मैदानों  के
 वैज्ञानिक  उपयोग  पर  विचार  करने  में  राज्यों  की  सहायता  कर  सकता  मुझें  बताया  गया  है  कि

 कुछ  राज्य  सरकारें  भी  इस  कानून  को  लागू  करने  के  बारे  में  गम्भीर  रूप  से  बिचार  कर  रही
 माननीय  शायद  जो  उड़ीसा  से  ने  कहा  है  कि  हमें  राजस्व  मंत्रियों  की  वाथिक  बैठक

 बुलाये  जाने  की  कोशिश  करनी  राजस्व  मंत्रियों  की  बैठक  प्रतिवर्ष  होती  परन्तु
 इससे  पहले  फसल  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  संबंधी  कानून  को  लागू  करने  और  मिट्टी
 ओर  भूमि  संरक्षण  पर  अधिक  महत्व  दिया  जाता  था  लेकिन  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देता

 हूं  कि  मैं  विभिन्न  राज्यों  के  राजस्व  मंत्रियों  से  उनके  राज्यों  में  बाढ़  और  सूखे  की  स्थिति  की
 समीक्षा  करने  के  लिए  जाने  पर  अवश्य  मिलूंगा  ओर  हम  राजस्व  मंत्रियों  की  बेठक  कम-से-कम  वर्ष
 में  एक  बार  आयोजित  करेंगे  ताकि  राज्यों  में  समय  पर  ऐसी  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  वाधिक
 योजना  को  बढ़ाबा  मिल

 कुछ  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सुधारात्मक  उपाय  कया  हैं  ।

 जहां  तक  भारत  में  तूफान  की  चेतावनी  देने  वाली  प्रणाली  का  संबंध  हमारे  मौसम  विभाग  ने  दो
 चरण  वाली  तूफान  चेतावनी  प्रणाली  का  विकास  किया  संबंधित  राज्य  में  राज्य  सरकार  के
 अधिकारियों  और  अन्य  संबंधित  अधिकारियों  को  चेतावनी  जारी  की  जाती  पहले  चरण  में

 समुद्रीय  राज्यों  में  तूफान  चेतावनी  केन्द्रों  से  सर्वोच्च  प्राथमिकता  के  आधार  पर  तार  द्वारा  मुक््य
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 सचिवों  और  तटीय  कलक्टरों  तथा  अन्य  संबंधित  अधिकारियों  को  तूफान  के  आने  के  लगभग  48
 बच्टे  पहले  तूफान  के  बारे  में  चेतावनी  दी  याती  इसे  आकाशवाणी  के  माध्यम  से  बड़े  पैम/ने  पर
 लोगों  की  जानकारी  के  लिए  भी  प्रसारित  किया  जाता  दूसरे  चरण  मुख्य  तटीय

 तटीय  और  मत्स्य  अधिकारियों  को  तूफान  आने  से  लगभग  28  घण्टे  पहले  तूफान
 जेलाथनी  बार-बार  दी  जाती  आकाशवाणी  के  माध्यम  से  स्थानीय  और  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  बार
 बार  इसकी  जानकारी  दी  जाती  है  ।

 मौसम  विभाग  में  वर्तमान  पद्धति  पर  हमारे  पास
 मद्रास  और  बम्बई  में  तुफान  चेतावनी  केन्द्र  इन  चेतावनियों  का  समन्वय  महानिदेशक

 मौसम  मंख्यालय  द्वारा  किया  जाता  है  और  परंपरागत  वेधशालाओं  के  अलावा  सरकार  द्वारा  बेतावनी
 केन्द्रों  को अतिरिक्त  दी  गई  हैं  तूफान  का  पता  लगानेवाले  राडार  400  किलोमीटर  की  रेंज  पर

 गोवा  और  बम्बई  में  लगाये
 गये  ये  नवीनतम  छोटी  मशीनें  हैं  जो  चेतावनी  संस्थानों  की  मदद  कर  सकती  है  और  प्रभावित

 होने  वाले  क्षेत्रों  के  बारे  में  पूर्ण  चेतावनी  दे  सकती  है  ताकि  लोगों  को  बचाया  जा  सके  |  हम
 का  भी  उपयोग  करते  हैं  जो  तूफान  की  लगातार  निगरानी  रखता  है  और  तूफान

 की  भीषंणता  को  अनुमान  बताकर  तूफान  का  सामना  करने  में  उपयोगी  इन  उपायों  से  हम  उन

 राज्यों  को  पहले  से  घूचना  देते  हैं  जिनकी  तुफान  से  प्रभावित  होने  की  संभावना  होती  है  ।

 इसके  बाद  अधिकतर  सभी  राज्यों  से  कई  सदस्यों  द्वारा  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में  एक  प्रश्न

 उठाया  गया  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  गत  तीन  वर्षों  से  हमें  सूबे  की  स्थिति  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  लेकिन  कई  राज्यों  में  सूखे  का  भयंकर  प्रकोप  उदाहरण  के  लिए  हमारे  पास  सूचना

 है  कि  ।  जून  से  17  जुलाई  तक  गुजरात  क्षेत्र  में  कुछ  डिविजनों  में  वर्षा  की  न््यूनता  (--)  58

 प्रतिशत  तक  की  केवल  सोराष्ट्र  में  यह  (--)  83  प्रतिशत  पूर्वी  राजस्थान  में  कमी

 (--)  38  प्रतिशत  है  ।  पश्चिम  मध्य  प्रदेश  में  (--)  50  मध्य  महाराष्ट्र  में  41

 रायल  सीमा  में  (--)  3  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  और  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  (-.)  20

 प्रतिशत  ये  वे  क्षेत्र  हैं  जहां  भयंकर  सूखे  की  स्थिति  से  नुकसान  हुआ  है  ।  इसके  साथ  मुझे  यह
 सी  कहना  चाहिए  कि  हम  कृषि  मंत्रालय  में  भयंकर  सूखे  का  सामना  करने  के  लिए  दोहरा  प्रयास

 कर  रहे  पहला  तो  राहत  कार्य  करना  है  ।  इस  बारे  में  काफी  आलोचना  की  गई  मैं  यह  नहीं

 कहता  कि  यह  आलोचना  गलत  मानतीय  सदस्यों  द्वारा  सदन  के  भीतर  और  बाहर  तथा

 जब  कभी  मे  मौका  पाते  हैं  ये  शिकायतें  की  जाती  वे  हमें  सूचना  देते  रहते  हैं  कि  20  सूत्री
 क्रम  के  कार्यान्वमन  में  विशेषरूप  से  ग्रामीण  विकास  के  अन्तगंत  अ।ई०  आर०  डी०  एन०
 आर०  ई०  पी०  और  आर०  एल०  ई०  जी०  टी०  आर०  वाई०  सी०  ई०  भादि  जैसी

 परियोजनाओं  में  काफी  अध्यवस्था  धन  का  ओर  दुरुपयोग  मैं  प्रोण  सोज  के  शब्दों  के  अनुसार
 यह  कहूंगा  कि  धन  का  उचित  रूप  से  उपयोग  नहीं  किया  जाता  है  बल्कि  देश  के  कुछ  भागा  में

 इसका  दुरुपयोग  होता  है  ।
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 प  बज  नि  नीीदन्8त'ीीीीसस  तन»  नन-मम  प्रदेश  के

 बटा  सिह  ]

 आपने  स्वयं  देखा  और  सुना  होगा  कि  प्रधान  मंत्री  महोंदय  ने  मध्य  प्रदेश  के  उन

 कुछेक  भागों  का  दौरा  क्रिधरा  था  जो  कि  धोर  गरीबी  में  फंसे  हुए  लोगों  ने  दौरे  के  दौरान
 प्रधान  मंत्री  महोदय  को  बताया  कि  वहां  चल  रहे  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  कितना  धीमा

 विलम्बकारी  से  किया  जा  रहा  और  बेढंगेपन  का  है  ।  हमें  इस  बारे  में  सब  पता  है  और  प्रधान  मंत्री

 महोदय  के  निर्देशों  के  अनुरूप  हम  स्थानीय  सांसदों  विधायकों  और  जन-प्रतिनिध्तियों  को  भी  इसमें
 सम्मिलित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जिससे  कि  वे  विभिन्न  राज्यों  में  चल  रहे  कार्यक्रमों  पर

 बहुत  ही  सतकंतापूर्ण  निगाह  रख  माननीय  सदस्य  यहां  पर  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  थामस  कह  रहे  थे  कि  हम  कार्यक्म  और  राहत  कार्य  को  राजनीतिक

 रंग  दे  रहे  मुझे  दुख  है  कि  मुझे  इस  पर  टिप्पणी  करनी  पड़  रही  सातवीय  सदस्य

 जिप्त  राज्य  के  वहां  पर  यह  देखा  गया  है  कि  कार्यत्राम  के  अन्तर्गत  बनाए  गये  ठपबन्धों  का

 उस  उद्देश्यर्थ  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  जिसके  लिए  कि  उन्हें  बनाया  गधा  बल्कि  इसके
 विपरीत  नाम  तक  बदल  दिये  गये  उस  राज्य  में  लोगों  को  यह  विश्वास  दिलाने  के  लिये  कि

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  भर्थात्  केन्द्रीय  सरकार  से  आने  वाला  यह  वास्तव  में

 उस  राज्य  में  सत्तारूढ़  स्थानीय  दल  द्वारा  दिया  जा  रहा  उच्ते  कुछ  स्थानीय  नाम  दे  जिससे

 कि  यह  लगे  कि  राज्य  की  सत्तारूढ़  पार्टी  वह  धन  दे  रही  आप  इसी  बात  से  अनुभव
 करं  सकते  हैं  कि  राजनीतिक  रूप  कोन  दे  रहा  हम  ऐसी  बातों  से  ल॑ज्जित  क्मोंकि  ये

 सब  बातें  उन्हीं  लोगों  के साथ  घट  रही  जो  निस्सहाथ  निराश्चित  उनके  लिए  सहायता
 भेजी  जाती  है  पर  यदि  कोई  उनके  जीवन  से  खेलता  यह  रुपये-पैस्ते  आदि  से  खेलना  न

 उन  लोगों  के  जीवन  से  खिलवाड़  वे  तो  बहुत  ही  मुसीबत  में  हैं  ओर  हमें  इस  बात  पर  शर्म

 आनी  चाहिये  ।  यदि  यह  सरकार  इसका  विरोध  नहीं  करती  है  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं
 जब  कभी  हमने  राज्य  सरकारों  की  कुछ  बातों  के  कार्यान्वयन  में  कुछ  गहराई  से  झांका  तो

 मुख्य  मस्त्री  महोदय  बरस  पड़े  कि  केन्द्र  भेद-भाव  कर  रहा  अब  मुझे  उस  माननीय  सदस्य  का
 नाम  तो  याद  नहीं  आ  रहा  जिन्होंने  बताया  था  कि  कर्नाटक  ने  एक  नदी  पर  बांध  का  निर्माण

 किया  है  जिसका  सारा  जल  बह  गया  और  अब  तमिलनाडु  भी  ऐसा  करने  जा  रहा  इसी

 तेलगू  देशम्  में  उस  जल  को  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  जिससे  कर्नाटक  को  कष्ट  सहना

 क्षेत्रीय  दलों  के  साथ  यही  तो  समस्या  वे  सम्पूर्ण  देश  के  परिपेक्ष्य  में  नहीं  देख  सकते

 वे  तो  धरती  के  बेटे  वाले  दर्शन  का  पालन  करते  हैं  और  वे  यह  परवाह  नहीं  करते  हैं  दूसरें
 राज्यों  का  क्या  होगा  ।  इसीलिए  यह  सम्मानित  सदन  ओर  राष्ट्रीय  दल  तथा  धर्म-निरपेक्ष  दृष्टिकोण
 के  व्यक्ति  सदेव  इन  बातों  की  ओर  संकेत  करते  मुझे  क्षेत्रीय  दलों  द्वारा  सत्ता  प्राप्त  कर  लेने  पर

 कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  आप  देखिये  हो  क्या  रहा  है,एक  ही  पंवित  में  स्थित  तीन  राज्य  प्रकृतिक

 संसाधनों  यथा  जल  और  विद्युत  उपयोग

 करने का प्रयास इस प्रकार करना चाहते हैं और वे अपने निकटतम पड़ौसी की भी परवाह नहीं करते हैं । भो वसुदेव प्राचार्य : कांग्रेस शासित राज्यों में भी झगड़े होते हैं जैसा कि तागालैण्ड और असम में हुआ । 260.
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 थो  धूटा  सिह  :  लेकिन  वह  प्राकृतिक  संसाधनों  का  शोषण  तो  है  स्थानीय
 हो  सकते  परन्तु  इस  प्रकार  को  स्थिति  पैदा  नहीं  हो  सकती  है  कि  मुख्य  मंत्रों  महोदय

 जानबूझ्ष  कर  किसी  प्रदेश  के  जल  संसाधनों  को  ही  काट  जिससे  कि  जनता  को  कष्ट  मैंने
 इसी  बात  का  उल्लेख  किया  मेरा  कहना  यह  है  जब  कोई  राज्य  प्राकृतिक  संसाधनों  का  शोंपण
 करने  का  प्रयास  करता  है  तो  उन्हें  इतना  आत्स  केन्द्रित  नहीं  होता  इतना  संकुचित  हुदयेਂ

 को aan सिंह : मैं नहीं उठा रहा हूं। आपके राज्य

 भरो  असुदेव  धाचार्य  :  इन  बातों  को  यहां  मत  उठाइये  ।

 को  बूठो  सिंह  :  मैं  नहीं  उठा  रहा  आपके  राज्य  उठा  रहे  मैं  तो  केबल  यह
 बताने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  कि  ऐसी  बातें  नहीं  होने  देनी  चाहिये  ।

 अधिकांश  माननीय  सदस्यों  ने  अपना  अधिमत  प्रकट  करते  समय  स्वाभाविक  रुप  से  अपने

 राज्यों  और  अपने  चुनाव  क्षेत्रों  को  वकालत  की  प्रत्येक  चुनाव  क्षेत्र  की  बात  करना  मेरे  लिये

 तो  कठिन  होगा  परन्तु  में  कह  सकता  हूं  कि  हमे  स्थानीय  झावनाओं  को  कभी  कोई  महत्व  नहीं  देते

 जैसा  कि  प्रो०  सोच  ने  उल्लेख  किया  भारत  सरकार  से  जब  भी  काई  दले  जाता  है  तो  इसका
 काम  केबल  सचिवासय  में  हो  लोगों  से  मिलना  नहीं  होता  मैं  जानता  तो  नहीँ  परस्तु  थे

 अनु  से  कह  सर्कता  हूं  कि  मैं  इन  मस्त्रालयों  में  रहा  हूं  और  जब  कभी  दल  जाता  ठर्सके  जाने

 से  पूर्व  मैं  स्वईष ऐक  बैठक  बुंसीतों  मैं  उन्हें  बंलीता  हूं  कि  मेस्बालय  को  तो  यह  सूचना  किसी

 ओर  सांसदों  से  मुझे  अमुक  सूचना  मिली

 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  केरल  के  सदस्य  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  इस  बार  बहां  पर  जो
 केम्द्रीय  दल  गया  था  वह  केबल  मेरे  मन्त्रालय  का  दल  नहीं  मैं  जब  सागर-कटाव  क्षेत्रों  और

 भूमि-कटाव  क्षेत्रों  तथा  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दोरा  कर  चुका  तो  वहां  पर  मैंने  स्वयं
 प्रतिनिधियों  को  यह  वचन  दिया  था  कि  मैं  उनके  पास  एक  ऐसा  दल  भेजने  का  प्रयास  करूंगा  जो
 कि  ऐसा  होगा  कि  वे  सरकार  के  हर  विभाग  से  बातचीत  कर  सकते  मैंने  वाणिज्य  मंत्रालय  के

 लोगों  को  भी  सम्मिलित  किया  क्योंकि  वृक्षारीपण  का  भी  मामला  था  इलायचौ  और

 कोको  के  पेड़  आदि  ।  मैंने  यह  सोचा  कि  एक  ऐसे  दल  को  वहां  जाना  चाहिए  जो  कि  उसी
 स्थल  पर  ही  नुकसान  का  पता  लगा  सके  ओर  स्थानीय  प्रशासन  तथा  उस  क्षेत्र  की  जनता  द्वारा

 डठाए  गए  मुद्दों  को  भी  निपटा  सकें  ।  इसी  प्रकार  उसमें  निर्माण  और  परिवहन  तथा
 प्रामीण  विकास  मन्त्राक्यों  के लोग  भी  सम्मिलित  थे  ।  वे  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  एवं  मूल्यवान  सूर्चना
 बैकर  मैं  भारत  सरकार  की  नीतियों  को  जिस  प्रणाली  के  अन्तर्गत  कार्यान्वित  करने  की
 प्रयास  कर  रहा  हूं  वह  वि  आयोग  की  बनाई  हुई  है  और  मुझे  लिंखिंत  में  दी  गई  है  ।

 माननीय  संदस्य  प्रो०  खोज  हमसे  इसलिए  नाराखध़  थे  कि  हम  अन्य  लोगों  को  हमराज  नहीं
 बनातें  पहली  बात  तो  यह  है  कि  हम  राज्य  सरकारों  से  सूचना  प्राप्त  करते  हैं  भर  जैसे  ही
 कोई  क्षेत्र  बाढ़  या  सूसे  से  प्रभावित  होता  है  तो  हमारे  यहां  के  जिलाधिकारी  स्थानीय  जगता
 तथा  राजस्व  अधिकारी  जो  कि  स्थिति  का  मूल्यांकन  करते  हैं  भोर  राज्य  में  अपने  मुस्यालय  को  भेज
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 देते  हैं  और  फिर  स्वाभाविक  है  कि  यह  हमें  भेज  दी  जाती  इसके  मिलने  के  दो  तरीके

 हमारे  पास  एक  तो  स्थिति  को  गम्भीरता  पर  निर्भर  करता  क्योंकि  प्रत्येक  राज्य  को  सीमान्त

 घन  तो  पहले  ही  मिला  होता  है  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  केवल  मामूली-सी  राशि  ।

 थी  बूठा  सिह  :  वह  इस  विचार  से  दिया  जाता  है  कि  बिपदा  के  कुछ  हो  धस्टों  में
 तांटकालिक  आवश्यकता  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  राज्य  यह  नहीं  कह  सकता  है  कि  !  है  हमारे
 पास  धन  नहीं  था  ।”  राज्यों  को  यह  निर्देश  दिए  गये  हैं  कि  प्रत्ये+  जिला  मुख्यालय  को  यह  धन

 उपसब्ध  कराया  जाये  ।

 '
 एक  माननीय  सदस्य  नें  कहा  धा--मेरे  विचार  से  यह  प्रो०  पाराशर  थे--कि  योडड  होना

 जी  प्रत्येक  जिले  जिला  मजिस्ट्रेट  जानता  है  कि  ऐसी  परिस्थिति  में  उसे  किसके
 पास  जाना  विकित्सा  सहायता  के  अग्नि-शमन  दल  आदि  ।  राज्यों  को  भी  अनुमति
 दीहोती  है  और  समंय  पर  सीमान््त  धनू  दिया  जाता  है  जिससे  कि  किसी  एस०  ओ०  एस०  बुलावे
 पर  स्थिति  से  निपटा  जा  सके  ।  जैसे  ही  राज्य  सरकार  हमें  खबर  करती  है--अधिकलर
 हारा  अआतीਂ  है->मैंमें  कृषि  और  सहकारिता  मन्त्रालय  के  सचिव  को  पहले से  ही  निर्देश  दिया  है  कि
 यदि  मैं  यहां  पर  न  भी  होऊं  तो  भी  उसे  राज्य  से  मिले  सन्देश  पर  तुरंत  कांयवाही  करनी  चाहिये
 ओर  जो  कुछ  भी  राहत  उपलब्ध  हैं  या  जो  कुछ  भी  हो  सके  उसे  भेजा  तुरंत  भेजा  जाए  ।

 परन्तु  हम  यह  नहीं  होने  देंगे  कि  लोग  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तुरन्त  ध्यान  न  दिए  जाने  के  कारण
 कष्ट  उठायें  और  मैं  भी  मानतीय  सभा  से  सहमत  हूं  और  जैसा  सदस्पों  ने  कहा  है  एक  अकाल  बोर्ड
 घनाया  जाये  |  मैं  कृषि  सचिव  को  अध्यक्षता  भें  एक  छोटी-सी  समिति  पहले  ही  नियुक्त  कर  चुका  हूं
 जो  सारी  स्थिति  का  जायजा  लेगी  और  भारत  सरकार  को  यह  सुझाव  देगी  कि  हम  उस  मानदण्ड
 में  किस  प्रकार  श्रेष्ठरूप  में  संशोधित  करें  ताकि  वास्तविक  परिस्थिति  की  सच्चाई  का  सामना  कर
 सके  ।  माननीय  सदस्यों  ने  सूखे  का  भी  उल्लेख  किया  बाढ़  की  बात  करने  से  पहले---क्योंकि

 सूखा  बाढ  से  पहले  पड़ा  मैं  यह  कहने  का  प्रयास  कर  रहा  था  कि  हम  इन  समस्याओं  पर  दो

 दृष्टिकोणों  से  ध्यान  देने  का  प्रयास  कर  रहे  (1)  सूखे  और  इसकी  कठिनाइयों  को  उस  क्षेत्र
 में  कुछ  ऐसी  योजनाएं  लागू  करके  कम  किया  जा  सकता  है  जिससे  कि  लोग  स्त्रयं  को  कार्यरत  रख
 कर  कुछ  कमा  हम  भूमि  की  नमी  को  भी  बनाये  रखने  का  प्रयास  करते  सर्वाधिक

 आशाजनक  जो  मैं  सदन  को  बताना  चाहता  यह  है  कि  हमारे  बैज्ञानिक  फसलों  तथा  बीजों

 की  कुछ  ऐसी  किसमें  विक्तित  करने  में  सफल  रहे  जो  कि  सूखे  जैसी  कठिनाइयों  को  सह  सकती

 हैं  ।.  अपनी  बात  को  मैं  सोदाहरण  समझाना  चाहूंगा  कि  1979-80  में  सूखे  को  स्थिति  के  दोरान  क्या

 हुआ  था  मैं  कोई  जनता  सरकार  के  समय  का  उदाहरण  नहीं  दूंगा  ।  यह  तो  प्राकृतिक  विपदा  है
 भौर  हम  भविष्य  के  बारे  में  कुछ  नहीं  बता  सकते  परन्तु  1979-80  में  यही  हुआ

 ठीक  है  प्रधान  मस्त्री  महोदय  किसान  का  बेटा  1979-80  में  श्यंकर  सूला  पड़ा  था
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 और  उस  वर्ष  हमारे  खाधाननों  का  उत्पादन  1319  लाख  टन  के  गत  वर्ष  के  उत्पादन  से  थटकर
 094  लाख  टन  रह  गया  था  और  1982-83  और  1984-85  में  भी  भारी  सूखा  पड़ा  ।  अब  मैं

 उत्पादन  में  गिरावट  के  आंकड़े  भी  उद्धृत  करता  1982-83  का  सूखा  बड़ा  भयंकर  था
 :  परन्तु  आंकड़े  बोलते  हैं  कि  कृधि  उत्पादन  जो  कि  1981-82  में  बढ़कर  लगभग  1330  लाख  टन

 मया  था  उसमें  केवल  लगभग  30  लाख  टन  की  ही  गिरावट  आई  और  उससे  पहले  1979-80  में
 इसमें  210  लाख  टन  की  गिरावट  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  हमारे  वेज्ञानिक  किसानों  को
 अब  वह  बीज  देने  की  स्थिति  में  हैं  जो  कि  सूले  की  भयंकर  स्थिति  को  भी  झेल  सकते  इसी

 1983-84  में  यह  लगभग  1510  लाख  टन  हो  गया  और  1984-85  में  जब  एक  अन्य  सूखा
 पड़ा  तो  यह  सीमान्तक  रूप  से  गिर  मेरे  कहने  का  ताटय्य  यह  है  कि  हमारे  वैज्ञानिक  अब
 लोगों  को  न  केवल  सहायता  न  केवल  भूमि  की  उत्पादकता  की  ओर  सर्वोच्च  ध्यान  देकर

 सूखे  की  स्थिति  से  लड़ते  का  प्रयास  कर  रहे  परन्तु  इसके  कुछ  ऐसी  फसलें  और

 कुछ  ऐसे  बीज  विकसित  करने  में  सफल  हो  गंये  हैं  जो  कि  कठिन  सूखा  परिस्थितियों  में  भी  पैदा

 हो  सकते  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  और  इस  पर  हमें  गये  है  कि  हमारे  वैज्ञानिक  ऐसी  तकतीक
 विकसित  करने  में  सफल  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  राहत  कार्य  की  बात  अधिकांश  सूखा  .  ग्रस्त  क्षेत्र  विभिन्न  राज्यों  से

 आंकड़े  उद्धृत  कर  सकता  हूं  जिसमें  कि  भारत  सरकार  ने  प्तामयिक  राहत  प्रदान  की  है  ।  परन्सु
 एक  बात  जो  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  वहू  यह  है  कि  हम  उन  कुछेक  योजनाओं  को

 लागू  करने  से  प्रसन्न  नहीं  हैं  जिन्हें  राज्य  सरकारें  आरम्भ  करती  हैं  लेकित  ऐसा  नहीं  है  कि  सभी

 राज्य  ऐसा  ही  कर  रहे  बाढ़  की  स्थिति  के  मैंते  स्वयं  केरल  में  देखा

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  वह  राज्य  मेरे  दल  के  शासनाधौन  बल्कि  मैं  वहाँ  पर  विपक्ष  के  लोगों  से

 मिला  और  उन्होंने  मुझे  बताया  कि  जैसे  ही  समाचार  सचिवालय  पहुंचा  तो  महोदय
 और  उनके  सहकर्मी  जो  कि  विधान  सभा  सत्र  में  व्यस्त  उन्होंने  तुरंत  विधान  सभा  को  स्थगित

 किया  और  सभी  विधायकों  से  निवेदत  किया  कि  वे  अपने  चुनाव-क्षेत्रों  मे ंजाएं  और  अपने  चुनाव
 क्षेत्रों  क ेलोगों  की  सहायता  करने  का  प्रयास

 ओर  मुझे  बताया  गया  है  कि  केरल  में  1920  राहत  केन्द्र  खोले  गये  मैंने  मुख्य  मंत्री  के
 साय  उनमें  से  लगभग  आधा  दजज्जन  केन्द्रों  को  देखा  |  मैं  पीड़ित-जनों  से  परन्तु  मैं  उनसे  बात
 न  कर  सका  क्योंकि  मैं  उनकी  भाषा  नहीं  जानता  परन्तु  मैं  स्वयं  यह  अनुभव  कर  सका  कि
 राज्य  सरकार  द्वारा  उठाए  गये  कदमों  से  वे  बिल्कुल  सन्तुष्ट  थे  और  उन्हें  राहत  मिली  थी  और

 उन्ोंने  मूझे  क्योंकि  जानकारी  लेने  के  लिए  मेरे  अपने  आदमी  भी  साथ  थे  कि  इस  वर्तमान
 विपुद्ा  में  उनके  पास  पहुंचने  वाले  सबसे  पहले  ध्यक्ति  थे जिला  अधिकारी  जिन्होंने  उन्हें  सामयिक

 सहायता  दी  और  लोग  प्रसन््त  थे  कि  उन्हें  इस  स्थिति  में  और  अधिक  विनाश  से  बचा  लिया  गया

 गस्मवा  मृतकों  की  संक्या  कहीं  अधिक  होती  और  खतरा  कहीं  अधिक  होता  परन्तु  राज्य  सरकार
 की  सामयिक  सहायता  से  ऐसा  नहीं  हो  सका  ।
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 मुझे  दुःख  है  कि  राजस्थान  और  मा्मर-प्रदेश  डेँसे  सण्यों  के  जो  माननीय  सकस्य
 बोले  उन्हें  ऐसा  अनुभव  नहीं  हुमा  ।  हमारे  प्रधान  महोदय  बारे  बहुत  चिस्तित

 हैं  और  हम  भारत  सरकार  की  ओर  से  यह  देखते  हेतु  तंबार  कह  प्रफत्स

 कर  रहे  हैं,कि  जो  घन  गरीबी  उन्मूलन  ओह  इस  देश  दुःछझद  शिए

 होता  है  बहू  बिल्कुल  उसी.कार्य  के  लिए  खर्च  किया  जिसके  लिए  स्त्रीकृड  गयस  है
 और  उस  मामले  में  निस््सन्देह  हम  बढ़ी  ही  गम्भीरता  से,सोच्न  रहे  हैं  और  राज्य  सरकार  से

 विमक्त  करके  एक  ऐसा  तरीका  निकालने  का  प्रयास  कर  रहे  जिससे  कि  हम  प्रकार  की

 केस्द्रीय  निगराती  प्रणाली  तैयार  कर  सकें  ।

 सुपाध्यक्ष  केन्द्रीय  राहृत  देने  के  चाहे  वह  बाढ़  के  लिए  है  के
 जिन  योजनाओं  का  मैंने  जिक्र  किया  है  वे  सभी  आठवें  आयोग  सिफारिशों  पर

 आधारित  हैं  उन्हीं  सीमाओं  के  भीतर  ही  हम  इस  बात  का  भरसक  प्रयास  करते  हैं  कि  राज्यों

 को  आवश्यक  सहायता  तुरंत  मिले  ।

 केरल  से  सभा  में  दोनों  तरफ  के  लगभग  सभी  सदस्यों  ने  विस्तार  से  बताया  है  ।.  मैं

 विवरण  में  नहीं  परन्तु  1980-81  से  1984-85  तक  सूछा  ओर  बाढ़  के  लिए  आज  तक

 केरल  को  दी  गई  कंस्द्रीय  राहत  की  राशि  85.52  करोड़  रुपये  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सरकार  हारा  सूसे  निपटने  के  लिए  1980-8)  1984-85  तक

 119.69  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  गई  और  मध्य  प्रदेश  ने  अधिक  सूद्या  राहुत़  मांग  की

 है  हमारे  विशेषश्  और  केन्द्रीय  टीम  द्वारा  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  और  देखेंगे  कि  हम  किस

 तरह  से  राज्य  सरकार  को  अधिक-से-अधिक  सहायता  कर  सकते  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  मध्य  प्रदेश  में  पेय  जल  के  बारे  में  उल्लेख  किया

 प्रदेश  में  1-4-1980  तक  24944  समसस््याग्रस्त  ग्राम  ये  और  1984  के  अन्त  तक  ऐसे

 गांवों  की  संद्या  घटकर  1099  रह  गई  है  ।  यह  संख्या  है  गांवों  की  जिन्हें  अभी  भी  सहायता  की

 जरूरत  है  ।

 क्री  अजय  मुशरान  :  क्या  मैं  एक  सेकेण्ड  के  लिए  हस्तदीत्र  कर  हूं  ?

 1980-81  में  प्रा  1980  aga बहुत  समय  बड़ी  संख्या  पेय-जल  वृष्टि  गांवों  को

 अधावद्रस्त  गांव  किया  गया  था|  परन्तु  माज  बहुत्ग  सारे  मांदों  में  जब-ह्तर  नीचे  चला  गया

 है  और  उन  प्र्नावित  ग्रांदों  का.ना  तो  कोई  हो  किसा  गया  है  ओर  न  ही  फ़ोई  उफयः  किक

 गया  उनका  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  और  भारत  सरकार  कठित  प्रक्रिया  तथा  नियमों
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 के  उन्हें  समस्याग्रस्त  गांव  भी  घोषित  नहीं  किया  गया  इसी  कारण  लगता  है  कि  संख्या
 कम  हो  गई  है  परन्तु  वास्तव  में  संढ्या  कम  नहीं  हुई  है  ।

 हो  बूटा  हम  इस  परिवर्तित  स्थिति  पर  ध्यान  देंगे  और  मैं  इसको  फिर  से
 पड़ताल  कराने  के  लिए.निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  तक  सूचना  पहुँचा  दूंगा  ।

 उड़ीसा  में  सूसे  से  निपटने  क ेलिए  8,95  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  थी  ।
 और  राज्य  सरकार  से  किसी  जोर  सहायता  की  माँग  प्राप्त  नहीं  हुई  इसके  हमें  बाढ़
 के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  दुर्भाग्य  जैसी  कि  मेरी  स्थिति

 मैं  स्वयं  इस  कार्य  को  तब  तक  नहीं  कर  सकता  जब  तक  कि  राज्य  सरकार  स्वयं  आगे  न  आए
 और  यह  सांविधिक  प्र।वधान  श्री  पनिका  ने  बताया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  ने  पेरवी  नहीं  की

 इसलिए  उनके  पक्ष  में  फेंसला  नहीं  हुआ  ।  ऐसी  स्थितियों  मैं  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करूँगा

 कि  वे  अपनी  राज्य  सरकारों  के  साथ  बैठकर  उन्हें  यह्  बताने  की  कोशिश  करें  कि  अगर  थे  आगे
 आने  के  लिए  तयार  नहीं  अगर  उत्त  लिहाज  से  उनकी  कमी  महसूस  की  जायेगी  तो  न  यह  सभा
 भोर  न  ही  कोई  अन्य  उनके  लिए  कुछ  कर  सकता  खासतौर  पर  मैं  यह  संदेश  इस  सदन  के

 माननीय  प_दस्पों  को  देना  चाहता  हूं  कि  भगवान  भी  केवल  उन्हीं  की  सहायता  करता  है  जो  अपनी

 सहायता  स्वयं  करते  हैं  ।

 शो  भी  बललभ  पाणिप्रही  :  चूंकि  यह  सहायता  नहीं  राज्य  सरकारें  योजना

 सहायता  में  मुश्किल  के  साथ  गुजारा  करने  की  फोशिश  करती  जब  तक  कि  मजब्र  न  हो
 जायें  और  ऐसी  स्थिति  नहीं  भाती  तब  तक  वे  केन्द्र  के पास  आने  की  कोशिश  नहीं  करते  क्योंकि

 जो  कुछ  भी  आप  उन्हें  देते  हैं  उसे  भविष्य  में  योजना  आवंटन  के  साथ  समायोजित  करना  होता  है  ।

 मैं  एक  दूसरी  बात  कहने  के  लिए  खड़ा  हुआ  था  और  बह  यह  है  कि  जहाँ  तूफान  ने  कृषकों
 को  प्रणावित  किया  है  बहाँ  छोटी  अवश्चि  के  ऋणों  को  सध्यम  भवधि  के  व्वणों  में  बदल  दिया  जाये  ।

 केबल  रिजबय  बैंक  को  इस  बात  के  लिए  सहमत  कराना  होगा  ।

 झी  बूटा  सिंह  :  मैं  अभो  भी  अपने  माननीय  मित्र  से  यही  कहूँगा  कि  वह  इन  सब  सुझावों
 को  राज्य  सरकार  द्वारा  उठाने  के  लिए  प्रेरित

 ह

 में  समस््याग्रस्त  गांबों  की  संख्या  |  1980  को  15456  थी  और  अब  तक

 15443  गांवों  को  सम्पन्न  कर  दिया  है  ओर  केबल  13  गांव  बाकी  बच्चे  मेरे  विचार  इसे

 शत  प्रतिशत  पूरा  कार्य  करना  कहा  जा  सकता  है  ओर  हमें  इस  पर  गये  होना  चाहिए  ।  परन्तु  मूरस
 खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  कर्नाटक  के  किसी  भी  मानतीय  सदस्य  ने  इसके  लिए  सरकार  को

 बचाई  महीं  दी  है  ।

 )
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 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 शो  बटा  सिह  :  यह  विकास  की  समस्या  आप  पैदल  चल  रहे  हों  तो  आप  साईकिल

 की  दृच्छा  करेंगे  ।  अगर  आपके  पास  साईकिल  हो  तो  आप  मोटर-साईकिल  लेना  तब  उसके

 बाद  कार  की  इच्छा  करेंगे  और  हवाई  जहाज  तक  पहुँच  मैं  विचार  करने  के  लिए  तैयार

 हूँ  ।  जैसा  कि  मैंने  मध्य  प्रदेश  के  सदस्य  से  वायदा  किया  अगर  स्थिति  बदल  चुकी  अगर

 स्तर  नीचे  चला  गया  है  और  वहां  पर  ओर  अधिक  समसस््याग्रस्त  गांव  हैं  जिन्हें  गिनते  समय  नहीं
 गिना  गया  तो  हम  फिर  से  यह  करने  के  लिए  तैयार  कर्नाटक  के  माननीय  सदस्य  आंकड़े

 प्रस्तुत  करें  हम  फिर  से  गिनती  कराने  के  लिए  तैयार  यह  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  ओर  हमने
 इसे  समाप्त  नहीं  किया  है  ।

 ग्रामाण  क्षेत्रों  में  जल-पूति  को  बढ़ाने  की  योजना  के  अन्तर्गत  14,12  करोड़  रुपये  की

 सहायता  की  पहली  किस्त  इस  वर्ष  कर्नाटक  को  दे  दी  गई  है  और  दधसके  अलावा  पीने  के  पानी  के

 लिए  उस  राज्य  की  सभी  ग्रामीण  जनता  को  योजना  के  अन्तर्गत  लाने  के  लिए  हमारा  भी  अपना

 कार्यक्रम  है  ।

 बिहार  के  सम्बन्ध  मुझे  डर  है  कि  यह  प्रश्न  दोबारा  उठेगा  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार

 तहसीलों  तथा  जनपदों  में  योजना  को  लागू  करने  की  जिम्मेदारी  नहीं  ले
 मैं  फिर  दोहराता  हूं  कि  जिम्मेदारी  नहीं  ले सकती  ।  राज्य  सरकार  की  मशीनरी  ही  मशीनरी  बनी

 रहेगी  ।  जैसा  कि  मैंने  अपनी  शुरू  की  टिप्पणी  में  उल्लेख  किया  हम  संबंधित  निर्वाचन  क्षेत्रों  के

 माननीय  संसद  सदस्यों  को  सभी  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  जेसे  आई०  आर०  डी०  एन०  आर०

 ई०  पी०  इत्यादि  में  सम्मिलित  करने  की  सोच  रहे  हैं  तांकि  अगर  और  कुछ  नहीं  तो  कम-से-कम

 भारत  सरकार  को  इतनी  खबर  तो  दे  सकें  कि  इन  योजनाओं  पर  कितनी  गंभीरता  से  पालन  हुभा
 उम  पर  ठींक  से  कितना  कार्य  हो  रहा  और  अगर  कहीं  कोई  गलती  है  तो  हमारे  ध्यान  लामें

 और  हम  निश्चित  ही  उन  पर  ध्यान  देंगे''*  ***

 थ्रो  जो०  एस०  बसवराज  :  जब  तक  संसद  सदस्यों  को  ग्रामीण  जनपदों  की

 योजनाओं  से  सम्बद्ध  नहीं  किया  जाता  है  तब  तक  बे  किस  प्रकार  से  कार्य  कर  सकेंगे

 संसद  सदस्यों  को  कर्नाटक  की  समितियों  में  एक  सदस्य  के  रूप  में  लिया  जाना  चाहिए  ।

 थी  बूटा  भारत  सरकार  के  मागंदर्शी  सिद्धान्त  ये  हैं  कि  हमें  डी०  आर०  डी०  ए०
 प्रामीण  विकास  में  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करने  के  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 परन्तु  अगर  ऐसा  नहीं  है  तो  ऐसी  स्थिति  हम  एक  शर्त  लगाने  की  कोशिए  करेंगे  कि  माननीय
 सदस्यों  तथा  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  **'*  ।  आज  से  ही  मैं  अपने  माननीय  साथियों  से

 इस  ओर  अधिक  ६७यान  देते  की  प्रार्थना  करूंगा  *'  *'
 )
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 ओ  पी०  एस०  सईद  :  कई  संसद  सदस्यों  को  सम्मिलित  नहीं  किया  जाता  कर्नाटक  में
 भी  यही  बात  है  ।  उन्हें  योजनाओं  को  लागू  करने  से  तम्बन्धित  नहीं  किया  जाता  Be  (  )

 शो  बूटा  सिह  :  हम  एक  निर्देश  भेजेंगे  ओर  हम  यह  आवश्यक  बना  देंगे  कि  माननीय
 सदस्यों  को  सम्मिजित  किया  जाना  चाहिए***'**

 )

 झो  राम  रतन  राम  :  महोदय  माननीय  मंत्री  ने  अभी  सम्बन्धित  चुनाव  क्षेत्रों
 के  बारे  में  कहा  जिस  बात  का  मैंने  हवाला  दिया  था  वह  उत्तर  बिहार  की  बाढ़  के  बारे
 में  यह  कोई  एक  खास  चुनाव  क्षेत्र  नहीं  है  परन्तु  सम्पूर्ण  उत्तर  बिहार  ही  प्रत्येक  वर्ष  बाढ़
 के  विनाश  का  शिकार  बनता  अतः  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  हमें  बाढ़  से  बचाने  के  लिये  क्या
 केन्द्र  की  कोई  योजना  है  सम्पूर्ण  उत्तर  बिहार  बाढ़  से  कष्ट  उठा  रहा  है  ।

 थी  बूटा  सिह  :  जेता  मैंने  उल्लेख  किया  था  कि  योजनाएं  हैं  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार

 बड़ी  नदियों  के  लिए  क्रियान्वित  करने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  ओर  मुझे  पक्का  विश्वास  है  कि

 माननीय  सदस्य  का  राज्य  भी  इसमें  सम्मिलित  बिह।र  रजवाहा  तथਂ  गंडक

 सदियाँ  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  योजनाएं  हैं  '**  )

 झो  राम  रतन  राम  :  कोसो  के  बारे  में  क्या  है  ?  कोसो  वास्तव  में  एक  दु.ख  देने  बाली

 नदी

 शो  बूटा  कोसी  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किया  गया  इसमें
 नेपाल  के  साथ  सहयोग  किया  जायेगा  ।

 झी  राम  रतन  रास  :  महोदय  ।  बहुत  अच्छा  ।

 झरो  बूटा  सिह  :  जहां  तक  बिह्वार  को  दी  गई  धनराशि  का  सम्बन्ध  और  मैं  प्रो०  सोज
 को  जानकारी  के  लिए  भी  उल्लेख  करना  चाहूंगा--ठोक  है  कि  गत  समय  में  जो  हुआ  उसके  लिए
 मैं  नहीं  कह  परन्तु  मैंने  अपने  मंत्रालय  में  कहा  है--कि  जेसे  हो  धनराशि  मंजूर  होती

 पहला  कदम  होना  राज्य  सरकार  को  तुरंत  धन  AAT  )

 प्रो०  सेझुहीन  सोज  :  आपका  बहुत  शुक्रिया  ।

 हरी  बूटा  सिह  :  ब्ष  में  बाढ  राहुत  के  अन्तगंत  बिहार  ु
 का

 58.95  करोड़  रुपये  की  धनरालि  दी  गई  थी  ।  इसी  प्रकार  से  उत्तर  प्रदेश  को  1985-86  में  सूखे

 निपटने  के  लिए  51.78  करोड़  रुपये  मंजूर  किये  गये  और  छठो  योजस्म  क॑  समूचे  काल  में
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 बूडा

 उत्तर  प्रदेश  ने  362.81  करोड़  रुपये  प्राप्त  किए  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  का  कोई  आवेदन
 विचाराधीन  नहीं  है

 '**
 )

 भी  राम  रतन  रास  :  बिहार  के  सम्बन्ध  में  58:95  करोड़  रुपये  का  आंकड़ा  वर्ष  1984-85
 से  संबंधित  आपने  केबल  बाढु  राहत  का  उल्लेख  किया  परन्तु  सूखा  राहुत  क॑  बारे  में  क्या
 स्थिति  है  ?

 श्री  बटा  1983-84  में  सूखा  राहत  के  लिए  8.938  करोड़  रुपये  की  राशि  दी  गई
 थी  तथा  1980-81  से  लेकर  1983-84  तक  कुल  धनराशि  58.81  करोड़  रुपये  थी  ।

 इसी  प्रकार  राजस्थान  के  सम्बन्ध  जिससे  सम्बन्धित  होने  का  मुझे  सोभाग्य  प्राप्त
 राज्य  सरकार  से  जो  भी  निवेदत  प्राप्त  हुआ  उस  पर  शीकघ्रता  से  ध्यान  देकर  निपटा  दिया  गका
 ओर  अब  मेरे  पास  कोई  आवेदन  बकाथा  नहीं  है  ।

 '
 हमारी  कठिताई  यह  है  कि  हम  राज्य  सरकारों  को  धन  देते  इसी  कारण  मैं  बाहता  हूं

 कि  माननोय  सदस्यों  को  अधिक  सतर्क  रहना  भविध्य  जो  मैं  कर  सकता  हूं  बह
 यह  है  कि  मैं  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  कर  सकता  हूं  कि  इतनी  राशि  ऐसी  योजना  के  लिए  राज्य

 को  दी  गई  और  माननीय  सदस्य  यह  देखें  कि  वह  राशि  जिन  लोगों  के  लिए  दी  जाये  वह  उन  लोगों

 तक  पहुँच  रही  है  ।

 इसी  प्रकार  से  हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  में  है  ।

 मैंने  केरल  के  बारे  में  उल्लेख  किया  मैं  कंरल  के  माननीय  सदस्यों  का  वास्तव  में  बहुत
 आभारो  हूँ  जिन्होंने  मेरे  प्रति  बहुत  उदारता  प्रगट  की  फिर  मैंने  सिर्फ  वही  किया  है  जो

 मुझे  करना  चाहिए  ।

 हो  पो०  एस०  सईद  :  परन्तु  आपने  लक्षद्वीप  का  कन्नी  दोरा  नहीं  किया  ।

 कते  बूटा  सिह  :  मुझे  खेद  है  कि  लक्षद्वीप  पर  समुद्र  कटाव  मेरे  केरल  से  चले  जाने  के

 कुछ  घंटे  बाद  हुआ  मैं  माननीय  सदस्थों  से  निवेदन  करूंगा
 कि  बह  प्रशासन  से  कोई  ज्ञापन  जायें

 ताकि  उस  पर  हम  विचार  कर  सके  ।

 झो  बदा  सिह  :  जितनी  जल्दी-से-जल्दी  मौसम  अनुमति  देगा  ।

 स्वरी  बालकबि  बेरागी  :  आप  अकेले  नहीं  बैरागी  को  भी  साथ  ले
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 ही  बूटा  सिंह  :  पंजाब  के  बारे  सिफे  कल  ही  मैंने  अपना  सर्वेक्षण  पूरा  किया  है  और
 मैं  प्रो०  सोज  को  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  मैंने  हवाई-दौरा  किया  है  फिर  भी  मैंने  पहले  ही
 क्ष्रिकारियों  से  कह  दिया  है  कि  वह  किसी  ऐसी  जगह  पर  जहाँ  मैं  जा  सकता  हूं  अपने  प्रतिनिधियों
 को  एकत्र  करें  ताकि  मैं  तीन  जालंधर  तथा  होशियारपुर---के  लोगों  से  मिल

 सकूं  जो  पंजाब  में  भयंकर  बाढ़  से  प्रभावित  है  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोश  :  माफ  यह  एक  नई  बात  है  और  आपने  एक  तया

 वायदा  किया  क्या  आप  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि जब  कभी  भी  किसी  राज्य  में  किसी  स्थान  पर

 केन्द्रीय  दल  दौरा  करेगा  तो  राज्य  के  सभी  संसद  सदस्यों  को  उनके  दल  का  झुयाल  न  करके  बुलाया
 जायेगा  ?

 भी  बृटा  सिह  :  उन्हें  सूचित  कर  दिया  जायेगा  और  वे  दल  से  मिल  सकते  हैं  ।

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज्  :  भापने  यह  भी  कहा  है  कि  आप  हमें  जिला  स्तर  पर  भी  सम्मिलित

 मैं  नहीं  समझता  कि  सिफफ  राज्यों  को  निर्देश  भेजने  से  कोई  काम  हो  जायेगा  जब  तक  कि
 इस  प्रकार  का  नियम  तथा  इस  प्रकार  के  सुधार  की  बात  को  स्वयं  योजना  के  अन्तगंत  ही  सम्मिलित
 न  कर  लिया  उदाहरण  के  तौर  १२,  कर्नाटक  के  किसी  सदस्य  ने  कहा  कि  उन्हें  आमंत्रित  नहीं
 किया  गया  अगर  उन्हें  आमंत्रित  नहीं  किया  गया  तो  मुझे  राज्य  सरकार  के  व्यवहार  पर
 आपत्ति  परन्तु  इस  समय  जहाँ  तक  हमारी  राज्य  सरकार  का  सम्बन्ध  है  वह  मुझे  कतई  आमंत्रित

 नहीं  कर  रही  है  यद्यपि  मैं  जिला  विकास  बोर्ड  का  एक  सदस्य  हूं  ।

 भी  बूटा  ठीक  मैं  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  पर  गौर  करूंगा  ।  हम  उन्हें

 कियान्वित

 पंजाब  की  स्थिति  यह  है  कि  उस  राज्य  में  वर्षा  के  मौसम  में  कुल  वर्षा  600

 भीटर  होती  है  पर  इस  बारे  24  घंटों  में  राज्य  में  525  मिलीमीटर  वर्षा  हो  गई  ।  इसका  अर्थ  यह  है
 कि  24  घंटों  में  राज्य  के  अन्दर  पूरे  मानसून  के  बराबर  वर्षा  हो  आप  कल्पना  कर  सकते

 हैं  कि  राज्य  के  लोगों  का  क्या  हाल  होगा  ।  दुर्भाग्य  से  लोग  वहां  पर  बहुत  बुरी  तरह  से  प्रभावित

 हैं  तथा  वे  असहाय  हो  गये  हजारों  गांव  तथा  लाखों  लोग  प्रभावित  हुए  मुझे  बताया  गया

 है  5  लाख  एकड़  की  घान  की  जो  हाल  ही  में  बोई  गई  5  से  8  फूट  गहरे  पानी  में  खड़ी

 यहां  भी  जो  कुछ  हम  तुरन्त  कर  सकते  थे  हमने  किया  पैंने  राज्य  सरकार  से  केन्द्रीय  दल

 के  साथ  सम्पर्क  बनाए  रखने  के  लिए  कहा  है  |  राज्य  सरकार  ने  वायदा  किया  है  कि  धान  की  बुवाई

 दोबारा  से  कराने  की  कोशिश  करेगी  क्योंकि  हम  पंजाब  की  उस  पट्टी  को  छोड़ना  नहीं  चाहते  जो

 लावल  उत्पादन  करने  वाला  मुख्य  क्षेत्र  मुझे  अपने  वैज्ञानिकों  द्वारा  बताया  गया  है  कि  कुछ

 किसमें  ऐसी  है  जिन्हें  देर  स ेबोया  जा  सकता  है  और  उससे  उत्पादन  पर  अधिक  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।
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 बूटा  सिंह

 अतः  केरल  में  मैंने  किसानों  के  सामने  यह  धोषणा  की  थी  कि  जो  भी  खाद  या  निवेश  की
 मात्रा  असल  को  फिर  से  बोने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  केन्द्रीय  सरकार  तुरंत  ये

 चीज़ें  केरल  सरकार  अथवा  उत्तर-पश्चिमी  राज्यों  को  जिनमें  बाढ़  की  वजह  से  हानि  हुई  और

 वंजाब  में  या  जहां  कहीं  भी  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  होती  है  तुरंत  उपलब्ध  कराने  में  नहीं
 किचायेगी  ।  हम  यह  कोशिश  करेंगे  कि  किसानों  को  अपनी  फसल  उगाने  के  लिए  दी  समुचित
 सहायता  जाये  और  इन  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  कृषि  उत्पादन  प्रभावित  न  हो  ।

 अन्त  में  एक  बार  फिर  मैं  मातनीय  सभा  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं'*''**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  से  सदस्य  नदियों  को  आपस  में  जोड़ने  के  सम्बन्ध  में  बोल

 चुके  हैं  ।

 भरी  बटा  सिह  :  वहूं  एक  प्रशंसा  योग्य  विचार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हस  पर  बहुत  देर  से  बात  हो  रही  आपके  विचार  में  इसमें  कितता
 समय  लगेगा  ?

 एक  माननोंव  शबस्प  :  रिबालविंग  फंड  भी  ।

 शी  बूटा  दोनों  ही  मामले--रिवालबिग  फंड  का  विचार  तथा  उत्तरी  भारत  की
 नदियों  को  दक्षिण  भारत  की  नदियों  से  जोड़ने  का  भी--सराहुनीय  विधार  है  और  मैं  अपने

 सहयोगियों  के  साथ  बैठ  कर  मैं  सम्बस्धित  मंत्रांलयों  को  यह  संदेश  पहुँचाने  की
 कोशिश  करूंगा  ताकि  यह  कार्य  हो  ।

 मैं  अपनी  टिप्पणी  को  एक  बार  फिर  यह  कहकर  समाप्त  करटा  हूं  :  हमारा
 दिल  उन  तक  पहुंचता  है  जो  हमारे  देश  में  दयनीय  स्थिति  से  गुजर  रहे  हैं  और  हम  प्रत्येक  स्तर  पर

 स्वयंसेवी  राजनतिक  दलों  तथा  जन  प्रश्विनिधियों  के  स्तर  पर--उन  हमारे  भाहयों  तथा

 बहनों  की  समस्प्राओं  जो  इन  कठिन  स्थितियों  से  गुजर  रहे  तुरंत  ध्यान  देने  की  कोशिक्ष  .

 करते  हैं  ।

 मूझे  कुछ  झिज्लक  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  देश  में  शुरूआत  सूले  से  हुई
 और  बाढ़  से  समाप्त  मैंने  यह  चर्ना  बाढ़  से  शुरूकी  थी  और  अब  यह  सदन  खाली  है---लगभग

 सूखे  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  ।

 8.52  भ०  १०

 तत्पदणात्  लोक  सभा  26  1985/  4  1907  के  ग्यारह  बजे
 तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 ह

 सुब्रक  :  विन्ध्यवासिनी  डी०  108,  न्यू


